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 _  लोक  सभा  11  बजे  म० परू०  पर  समवेत हुई  ।

 महोंदयं  पीठासौन

 भअनों  क ेमौखिक  उत्तर

 ब्रासोण  विकास  कः  यम  के  भग्तभत  ग्राम  पंकक्श्यत  ऋण

 धिन॒वाद  ]  |

 #103,  थ्रो  ध्तोश  कसा  सिन्हा

 क्या  करषि  मंत्री  यह  बताने  की  कूंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  ग्राम  पंचायत  कणों  के

 मंजूर  किये  जाने  मे  भेदभाव  की  शिकायतों  की  जानकारी  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इसਂ  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  कए  जा

 रहे  हैं  !

 का  उपाय

 कृषि  सम्त्रालय  में  ग्रामीण  विकास  धिमाग  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंन  :  ओर

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्त्गत्त  ग्रोमीण  क्षेत्रों  में  4800  रुपये  वाधिक  से  कम  आय

 वाले  पता  लगाए  गए  परिवारों  को  ऋण  तथा  सबसिंडो'की  सहायता  दी  जातीਂ  है  तक्ंकि  वे  स्व॒रीजगार

 के  साधन  जुटा  पता  लगाये  गये  परिवारों  की  सूची  की  अनुमीदने  के  ललियेਂ  ग्राम  सभा  में  प्रस्तुत

 किया  जात्ता  है  ।
 प्रस्तुत

 समन्वित  क्रमीण  विकास  कार्य क्रम  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसियों  की  मार्फंत  चलाया  जाता

 है  और  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  धनराशि  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसियों  को  रिलीज  की

 जाती  है  ।
 |

 ..  अब  कभी  किसी  औ  प्रकार  की  कोई  शिकायत  केन्द्र  सरकार  के  ध्यान  में  लाई  है  तो  उस  पर

 उचित  कायंवाही  करने  के  लिए  उसे  सर्म्बान्धत  रा  सरकार  को  भेज  डिया  है  ।
 जाती

 है
 :  कां्रंक्रम में  ग्राम  पंचायतों:को  ऋण  देने  की,क़ीई  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 थओ  प्रतोक्ष  चन्द्र  सिन्हा  :  में  यंह  उल्लेख  करना  चाहूंगाਂ कि  पश्चिमी  बंगालਂ  में  ग्रीम
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 पंचायत  को  स्वीकृति  अबबा  सिफारिश के  बिना  कोई  आई  आर  हो  वो»  ऋले  नेहीं  दिये  आते  हैं  .
 वास्तव  में  इस  शर्त  का  उपयोग  वामषंवी  सरकार  के  भ्रभेंख  भागोगार  सी०  पी०  एम  द्वाश  ग्रामीण
 क्षेत्रों  में अपने  प्रभाव  को  बढ़ाने  के  लिए  किशी  झा  ।  वे  ग्रामीक  क्षेत्रों  में  कांग्रेस  समर्थकों  को

 ऋण  नहीं  दे  रहे  वास्तव  भें  वे  लोगों  के पास  जाकर  उनसे  यह  कह  रहे  हैं  कि  जब  तक दे  कांग्रेस
 के  सम्थंक  रहेंगे  तब  तक  उन्हें  किसी  आई»  अआरें०  हों०  पी०  ऋण  की  स्वीकृति  नहीं  दी  मैं

 आपके  माध्यम  से  सा्मंतीय  भेत्री  से  यहे  जेंगरोप  करेशी  कि  पश्चिमी  बंगोील  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेउन

 गरीब  लोगों  के  जिनमें  अधिकतर  कांश्रेस  समयथंक  हैं  क्या  उपचा  रात्मक  उपाय  क्या  इसका
 कोई  हल  है  ?  भारतीय  साम्यंवोदी  दल  द्वारी  नियेन्जिते  पेंचीयंत  की  सिफारिश  के  बिना  उन

 गरीब  लोगों  को  ऋष  कैसे  प्राप्त  जो  ऋषण  प्राप्त  करने  के  पात्र  हैं  जो  गरीबी  रेखा  से  नीचे  जीवन
 यापन  कर  रहे  हैं  ?  इसका  क्या  उपचार  है  ?

 थी  जनादन  पुलारी  :  सुपात्र  लाभभोगियों  को  ऋण  दिया  जाना  चाहिए  और  उन्हें  इसका  लाभ  भी

 मिलना  अब  माननीय  सदस्य  ने  मुझे  लिखा  है  और  पश्चिमी  बंगाल  के  कुछ  अन्य  मान
 नीय  सदस्यों  ने  सदन  में  भी  इस  मुद्दें  की  उंठोयी  भॉरमिनैशि  सदस्य  की  शिकाबत  प्राप्त  होने  के  बाद

 मने  राज्य  सरकारों  को  लिखा  है  ओर  उनके  ध्याव  में  कुछ  लाभभोत्रियों  के  साथ  किये  जा  रहे  भेदभाव
 को  ला  दिया  है  जेंसी कि  मोनेनीयें  सदस्य  नै  ऑरिच  सेथाया  अभी  तक  हमें  कोई  उत्तर  नहीं  मिला
 है  **

 )
 **  माननीय  सदस्य  इस  वाक््तविकृता  को  जानते  हैं  कि  इसका  कार्यान्वयन  राज्य

 सरकार  द्वारा  किया  जाता  है  ।  केन्द्र  की  ओर  से  हम  सीधे  ही  डी०  आर०  डी०  एस०  को  राज  सरहापती  दे

 रहे  राजसहायता  सीधे  ही  राज्य  सरकार  के  डी०  आर०  डी०  ऐंसे०  कौ  दी  जाती है  ।  परन्तु  जहां  तक
 कार्यान्वयन  का  सम्बन्ध  है  इसे  कार्यान्वित  करना  राज्य  घृरकार  का  यहू  एक  राज्य  का  विषय

 यह  संघीय  प्रणाली  हम  प्रत्यक्ष  रूप  से  हस्तक्षेप  प़हीं  कर  सकते  ।  हमे  केबल  राज्य  सरकारों  को
 लिख  सकेते  हैं  और  उसके  बाद  से  भोद  मे  कोमेकैस  की  उचिते  ढेंसे  से  कॉर्योन्चित  नहीं  करते  हैं  ओर

 यह  सिद्ध  हो  जाता  है  कि  भेदभाव  किया  जो  रहांहै  और  राजसंहँयर्ता  का  उचित  उपयोग  नेहीं  किया
 जा  रहा  है  तो अधिक  से  अधिक  सहायता  को  बन्द  किया  जा  सकता

 थी  शरतोश्ष  चगा  लिन्हा  :  यह  उत्तर  बिल्कुल  असन्तोषजनक  यह  एक  केन्द्रीय  काय  क्रम  है
 ओर  समझा  जाता  है  कि  इससे  उन  लोगों  को  खहायता  दी  जा  रही  है  जो  भरीबी  रेखा  से  नीचे  रह  रहे
 हैं  ।  इस  मामले  में  स्लंघीम  प्रणाली  का  उदाहरण  देते  हुए  माननीय  मंत्री  ने  अपनी  बेबसी  व्यक्त  की
 मैं  जानता  हूं  कि  पश्चिम  बंबग्राल  में  ऐसे  हजारों  मामले  हैं  जिनमें  भरीब  लोग्रों  को  इस  केंन्द्रीय

 योजना  से  मिलने  वाली  सहायता  से  वंचित  किग्रा  जा  रद्द  गतः  मैं  आपके  माध्यम से  मंत्रो
 महोदय  से  एक  बाते  जानना  उन  गरौब  लोगों  की  सहायता  करने  का  कोई  उपाय  ढूंढ़ा  जाना
 चाहिए  जिन्हें  ग्राम  पंचायत  की  सिफारिशेंन  देकर  ऋण  नहीं  दिया  जा  रहा  माननीय  मंत्री  बैंक
 अधिकारियों  अबवा  टी०  आर०  डो०  ऐसे  ०  कौ  कुछ  स्वतन्त्रती दे  सकते हैं  जो  प्रेमे  पंचोंमत  की  सिफा

 कै  बिना  भी  ऋण  स्वीकत  कर  सकते  वे  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।  मैं  आनना  चेंहूंगा  कि  क्यी  माननीय
 मंत्री  ऐसा  करेंगे  ।

 प्रो  भेद  बच्हबते  :  थे  आपकी  बह  वेस्वे्ित दे  पके  है  कि  सेहीयता की  कर  दिया
 गययेगा  ।  (

 लो  जंग  पुरे  :  कैसा कि  मे  हल  उबर ही  कई  रैक  के  रहा  है  तो

 इससे गरीब लोगों को कष्ट हो रहा परम्तु साथ ही मैं माननीय सदस्म को यह बता सकता हूं कि
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 शक  )  मौखिक  उत्तर

 की  न  न  वि

 से  इसमें  सुधार  करना  बिल्कुल  भी  सम्भव  नहीं
 |  ५०.  में  ला  सकते  यदि  वे  ऐसा  नहीं  करते  चुनावों  के  समय  राज्य  सरकार  को  नुकसान

 2  होगा  ।

 Sy  1)  |
 Sy |  41  के  लि  ह्गी  रर्ष  राज्य  ध९र्कार  के  ध्वा

 थो  के०  राममति  :  अध्यक्ष  यह  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  गरीबी  को  दूर  करने

 वाले  उन  कायंतक्रमों  में  से  एक  है  जिनकी  परिकल्पना  स्वर्गीय  इंदिरा  जी  ने  की  इस  का्यंक्रम  का

 आशय  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  को  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  लाना  उनके  जीबन-स्तर  में

 सुधार  लाना  यह  सच  है  कि  इन  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्य  क्रम  योजनाओं  का  उपयोग  राजनतिक

 कार्यों  के  लिए  किया  जा  रहा  केन्द्रीय  सरकार  लाभभोगियों  की  पहचान  करने  और  पंचायत-स्तर  पर

 वरीयता  बनाये  रखने  के  लिये  सभी  राज्यों  को  मार्ग  निर्दंश  क्यों  नहीं  देती  ?  अन्यथा  यदि  मैं  वहां
 पंचायत  संघ  सभापत्ति  अथवा  अध्यक्ष  के  पद  पर  होता  तो  मैं  निश्चित  रूप  से  अपने  राजनैतिक  स्वार्थ
 के  लिए  उसका  उपयोग  मैं  माननीय  मंत्री  स ेयह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  लाभभोगियों  अथवा

 उन  जरूरतमंद  लोगों  की  वरीयता  सूची  रखने  के  जो  इस  आई०  आर०  डी०  षी०  लाभ को  प्राप्द

 /.  .  करनेजा  रहे  सभी  राज्यों  को  ऐसे  मार्ग  निर्देश  जारी  किये  जायेंगे  ।  माननीय  मंत्री  ने  यह  कहा
 कि  उन्होंने  सभी  राज्यों  को  ब्लाक  अनुदान  दे  दिया  है  ओर  उसका  उपयोग  करना  राज्यों  का  कार्य

 है  ।  परन्तु  मुझे  पता  चला  है  कि  कुछ  राज्य  समझदारी  से  उसका  उपयोग  नहीं  कर  रहे  वे  केवल

 सभी  पंचायत  यूनियनों  में  इस  राशि  को  बराबर-बराबर  बांट  रहे  यह  उचित  नहीं  उन्हें
 यह  पता  लगाना  चाहिए  कि  किस  पंचायत  यूनियन  को  अधिक  राशि  की  आवश्यकता  है  और  किस

 पं  धायत  यूनियन  को  कम  राशि  की  आवश्यकता  अतः  यह  पता  लगाना  चाहिए  और  यह  देखना

 चाहिए  कि  किस  ब्लाक  को  अधिकतम  लाभ  दिया  जाना  है  और  लाभभोगियों  को  कितना  लाभ  दिया

 जाना  है  ।  मैं  इन  दो  मुद्दों  के  बारे  में  स्पष्टीकरण  प्राप्त  करना  चाहूंगा  ।

 श्री  जनादेंन  पुजारी  :  जहां  तक  प्रश्न  के  पहले  भाग  का  सम्बन्ध  है  माननीय  सदस्य  ने  बहुत
 भच्छा  सुझाव  दिया  है  और  हमने  उसे  ध्यान  में  ले  लिया  है  ।

 जहां  तक  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  सम्बन्ध  है  माननीय  सदस्य  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  ब्लाक
 स्तर  पर  आबश्यकता  के  अनुसार  आबंटन  किया  जाना  इस  बारे  में  मार्ग  निर्देश  जारी  किये

 जा  चुके  वास्तव  में  तदनुसार  ही  ऐसा  किया  गया  है  ।

 अब  जहां  तक  वर्ष  1988-89  का  सम्बन्ध  है  आई०  आर०  डी०  पी०  के  अन्तर्गत  राशि  के

 टन  का  मानदण्ड  यह  है  कि  25  प्रतिशत  राशि  ब्लाक  आधार  पर  दी  जाती  है  और  75  प्रतिशत  राशि
 गरीबी  के  आधार  पर  दी  जाती  यह  मानदण्ड  यह  ब्लाक  की  आवश्यकताओं  के  अनुसार  है  ।

 शी  पो०  एम०  सईद  :  अध्यक्ष  लाभभोगी.की  पहचान  के  बारे  में  प्रक्रिया  यह  है  कि
 ग्राम  स्तर  पर  एजेंसी  पहचान  करती  है  और  यदि  वे  योजना  को  व्यवहायं  पाती  हैं  तो  वे  उसे

 बैंकों  के  पास  भेज  देती  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  यह  जानता  हूं  कि  मेरे  क्षेत्र  में  बेंक  इस  बारे  में  अन्तिम

 निर्णय  करते  हैं  कि क्या  योजना  आधिक  दृष्टि  से  लाभकारी  है  अथवा  कया  मैं  माननीय  मंत्री
 महोदय  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्या  इस  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  करना  बैंक  के  स्वविवेक  पर  निर्भर

 है  अथवा  गांव  की  चयन  समिति  पर  निभंर  करता  है  ?  अन्तिम  निर्णय  का  अधिकार  किसे  प्राप्त  है  !

 यह  एक  ऐसा  मुद्दा  है  जिसके  बारे  में  अभी  तक  निर्णय  नहीं  किया  गया
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 )

 कृषि  मन््त्री  मजन  :  अध्यक्ष  दो  प्रान्तों  में  सिलिक्शन  की  जो  प्रत्रिया  है
 उसके  बारे  मे  ऐसी  रिपोर्ट  आई  है  कि  वहां  सिलेक्शन  ठीक  तरीके  से  नहीं  हो  रहे  हैं  ।  उसमें  एक  वंस्ट

 बंगाल  है  और  दूसरा  आन्ध्र  प्रदेश  )  ***

 आप  सुनने  की  करे  ।

 श्री  सफुद्दोत  चौधरी  :  वेह  किसने  रिपोर्ट  दी  है  ?

 +!  बी  मशन  लाल  :  आम  आदमो  यह  कहना  है  |  आप  मेरे  साथ  चलिए  मैं  अ!पको  बता  मैं
 आन्श्र  प्रवेश  मया  तहा  के  लोगों  ते  मुझसे  ऐसी  शिकायत  की  ।  आन््ध्र  प्रदेश  यवनंमेंट  ने  एन  ०  अफ्र०
 ई०-पो०  स्कीम  नाम  तेलय  देशम  ग्रामीण  कार्यक्रम  और  दूसरे  पता  महीं  क्या-क्या
 नाम-रख  दिये  हैं  ।  वह  सारा  प्रेंसा  उस  साइड  भे  हस्तेमाल  करते

 जो  गरोबो  को  रेखा  से  नोचे  लोग  बस  रहे  है  उनको  आइडेंटिंफाई  कैसे  किया  जाये  इसका  खास
 तौर  से  ध्यान  रखा  जाता  आपतो  जानते  हैं  कि  पंचायत  में  हरिजन  मैम्बर  भी  होते  हैं  और  महिला  पंच
 भो  होतो  अक्सर  देखने  मे  यह  माया  है  कि  बह  लोग  सारी  पंचायत  को  नही  बुलाते  उन्होंने  इसको
 सावंजानिक  सभा  का  नाम  दे  दिये  इसका  मतलब  यह  हुआ  कि  वह  कहीं  भी  अपनी  पार्टी के
 मियों  को  इकट्ठा  कर  सकते

 है
 और  सावंजनिक  सभा  की  संज्ञा  दे  देते  वेस्ट  बंगाल  की  हालत  तो  यह

 है  कि  वह  सारा  घरकारी  पेंसा  पार्टा  के  हिसाब  से  खच  करने  की  कोशिश  करते  हैं  और  उन्होंने
 समिति  बना  लो  वह  उप-स|मति  बनाकर  उसमे  इस  प्रकार  से  सिलेक्शन  करते  हैं  कि  कितने  आदमी
 इस  पार्टी  के  हो  और  कितने  दूसरो  फार्टी  के  ।  वह  इस  हिसांब  से  लोगों  को  उसमें  रखने  की  फोशिश  करते

 )

 ]
 श्रो  सत्येगोपाल  मिश्र  :  यह  सच  नहीं  )

 थ्रो  एम०  रघमकरेड्टी  :  यह  वास्तविकता  नहीं  है  ।  )

 थो  सेफुहदोन  चोबरी  :  इसे  यहां  सिद्ध  करना  आप  इसे
 यहां  सिद्ध )

 ह

 ]
 :  मजन  लाल  :  आप  सुनने  को  कृपा  जो  सही  बात  है  वही  मैं  आपको  बता  रहा  इसी

 वजह  में  हंमनेਂ  यह  फैसला  किया  है  कि  अगर  किसी  स्टेट  गवर्नमेंट  को  जिस  प्रोग्राम  के  लिए  पैसा  दिया
 जाता है  उस  प्रोश्राम  से  हट  कर  किसी  दूसरे  प्रोग्राम  पर  वह  उसे  खर्च  करेगी  तो  उसको  आगे के  लिए  कैसा
 नहीं  मिलेगा  ओर  उस  पैसे  को  वसूल  करने  को  भी  कोशिश  को  जायेगी  ।  भारत  २  की  तरफ  से
 ऐसी  डायरेक्शन  गई  हुई  हैं  ओर  उनको  यह  डावरेक्शन  शी  दी  गई  है  कि  सिलेक्शन  करते  समय  गरीब
 लोगों  और  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहने  चाले  लोगों  कां  खास  तौर  से  ध्यान  रखा  जाये  और  उन  तक  पैसा

 +  चाहिए
 ।  ) “  रे
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 [  भन॒वाद  ]

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  क्या  हमें  इस  प्रकार  की  चर्चा  को  जारी  रखना  आप  चुप

 )

 श्री  मबन  लाल  :  पंचायत  के  ऊपर  ब्लाक  ब्लाक  के  ऊपर  बैक  बंक  से  इनको  पैसा  मिलता ह

 आपको  क्या  तकलीफ  हो  गई  ?

 श्री  राम  प्यारे  पनिका  :  यह  बात  सही  है  कि  सरकार  ने  समय-समय  पर  आई०आरशण्डी>पी ०
 के  कार्यान्वयन  के  लिये  आदेश  दिये  हैं  लेकिन  यह  बात  भी  सही  है  कि  बनीफिशियरीज  की  लिस्ट  बनाने
 का  इन्होंने  जो  संकेत  दिया  कुछ  राज्य  इसका  पालन  नहीं  कर  हैं  परिणामस्वरूप  जो  पार्टी
 हारा  व्यक्तियों  के कल्याण  की  बात  करती  उनके  यहां  यह  हो  रहा  है  कि  गरीब  लोगों  को  जो  सहायता
 मिलनी  चाहिए  वह  नहीं  मिल  रही  क्या  माननीय  क्रृषि  मंत्री  जी  कोई  ऐसी  व्यवस्था  करेंगे  कि
 कोई  सेण्ट्रल  टीम  वहां  जाकर  इसको  मोनिटर  करे  कि  जो  हमारी  गाइड  लाइन्स  हैं  उनके  अनुसार  इसका
 फायदा  मिल  रहा  है  या  नहीं  ?  यह  बात  ठीक  है  कि  इन्होंने  40  हजार  बंक  शाखाओं  को  किसी  न  किसी

 गांव  में  खोल  दिया  है  लेकिन  इण्टीरियर  ब्लाकों  हिली  एरियाज  डेजर्ट  में  और  साइक्लोनिके

 एरियाज  में  यह  हो  रहा  है  कि  बैंके  के  लोग  दूर  जाकर  कर्ज  नहीं  दे  रहे  जेसा  हमारे  साथी  ने  कहा

 रे  कि*

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  सबाल  करिये  न  ।

 श्रो  राम  प्यारे  पतिका  :  मैं  सवाल  कर  रहा  हूं  ।  क्या  आप  कोई  ऐसी  व्यवस्था  करेंगे  कि  हर
 पंचायत  स्तर  तक  यह  सहायता  गरीबी  को  रेखा  के  नीचे  के  लोगों  को  पहुंच  जाये  और  दूसरे  जो  राज्य
 इसका  इम्पली  मेंटेशन  नहीं  कर  रहे  हैं  वहां  सेन्टर  से  कोई  मोनेटररिंग  कमेटी  जाय  ?

 भो  मजन  लाल  :  अध्यक्ष  जहां  से  भी  ऐसी  शिकायत  आयेगी  वहां  पर  हम  जरूर
 मोनिटर  उसकी  जांच  जिस  प्रोग्राम  के  लिये  पंसा  जो  सरकार  पैसे  का  इस्तेमाल
 उसके  लिए  नहीं  उसको  आगे  पैसा  तहीं  दिया  जायेमा  ।-  पहले-उस  पैसे  को  एडजस्ट  क  रके  उसमें
 ख॑  करना  अन्दर  24  मिलियन  परिवार  ऐसे  जिनकी  वाधिक  आमदनी  4800  रुपये  से  कम

 हमारा  यह  लक्ष्य  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  20  मिलियन  परिवारों  को  हम  ऐसी
 सहायता  जरूर  दें  ताकि  लोगों  क्रा  जीवन-स्तर  ऊंचा  हो  सके  ।  उसमें  कोई  प्रदेश  अमर  ठीक  से  काम  नहीं
 करेगा  तो  उस  प्रदेश  के  खिलाफ  हम-जरूर  कार्य  वाही  करेंगे  ।

 श्री  सो०  साधव  रेह्टी  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  अभी  मि०  सँफ  का  एक  बहुत  अच्छा
 सवाल  उन्होंने  यह  पूछा  आइडंण्टीफिकेशन  फाइनली  किनके  हाथ  में  क्या  विलेज  लेविल  की
 कोई  एजेंसी  उसके  साथ  हैं  जो  आइडैंटीफाई  करती  है  या  बकों  के  साथ  है  जो  फाइनली  सैंक्शन  करते

 उन्होंने  कहा  कि  बक  तो  यह  कहते  हैं  कि  भी  फाइनल  सलैक्शन  करो  हम  फाइनल
 यह  बताने  के  लिए  माननीय  मंत्री  जी  न ेसवाल  का  जवाब  ठीक  से  देने  के  बजाय  उल्टा  दे  दिया***

 भी  मजन  लाल  :  आपको  उल्टा  लगता  है  ?
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 थी  सो०  माधव  रेड्डी  :  जी  हां  । आपकी१**“**है  । श्लो  सो०  माघव  रेह्टो  :  जी  आप  क्या  जवाब  देते  आप  हुर आप  क्या  जवाब  देते  आप  हर  में
 स्रिय्गरसुत  देखते

 ]

 भ्रध्यक्ष  महोदय  यह  कायंवाही  वृत्तान्त का  अंग  नहीं  बनेगा  ।

 ]
 श्री  सो०  माधव  रेड्डो  :  मैंने  कहा  कि  जवाब  उल्टा  है  ।

 इस्पात  धोर  खान  सन््त्री  एम०  एल०  :  जवाब  उल्टा  है  आप  यह  बोलिए  |

 कहा
 आप  एक  वरिष्ठ  सदस्य  आपको  शब्दों  का  प्रयोग  नहीं  चाहिए  ।

 प्रो०  पधू  :  कल  जूब  बूटा  स्षिह  ने  ऐसे  शब्दों  करा  प्रयोग  किया  या  तो  क्या  आपने
 उन्हें ऐसा  कहा  था  ?

 को  एम.०  एल०  फोवेदार  :  की०  पी०  कह  ये  बातें  बृतानी  चाहिए  थी  है

 )

 ]

 श्री  सो  ०  माघव  रेड्डो  :  मेरा  सवाल  यह  है  कि  ऐम्री  क्गेई  इंक्वायरी  हुई  कोई  ऐसी  रिपोर्ट  है
 कि  जिसमें  आंध्र  प्रदेश  गवनमेंट  ओर  वेस्ट  बंगाल  गवनेंमेंट  कायदे  के  हिसाब  से  चुनाव  नहीं  हो  रहा
 हो  या  आइडेंटिफ्रिकेशत  नहीं  रहा  हो--ऐसी  कोई  रिपोर्ट  है  क्या  आपके  डिपार्टमेंट  की  तरफसे  ?
 अगर  ऐसी  कप्रेई  रिप्रोर्ट  है  तो  क्या  उसको  आप  टेबल  पर  रखने  की  कृपा  करेंसे  ?

 श्री  मजन  लाल  :  अध्यक्ष  इन्होंने  दो  बातें  कही  एक  बात  तो  शुरू  में  कह  दी  कि

 इन्होंने  छ्वाल  का  जवाब  ठीक  नहीं  दिया  और  साथ  में  यह  भी  कह  दिया  कि  हैं  मैं  थोड़ा
 सा  इसका  जवाब  दूं  कि  मेरी***““है  कि  नहीं  है  पर  जिसको  ये  लीडर  मानते  हैं  ।  अध्यक्ष

 इसका  सेलेक्शन  बाकायदा  ब्राम  सभा  करती  है

 प्रध्पक्ष  शड़ोदप  :  रिकड़  सं  ऊैँद्े  गढ़  भी  नहीं  जाजे  ड्वियुए  भोड़  आपको  बात  प्री  नहीं  जाते  दी  ।

 लो  मजन  लाल  :  वह  तो  आपको  मर्जी  काटो  चाहे  न  )  वंसे  ये  पुराने
 मेम्बर  कुछ  कहना  अच्छा  नहीं  लगता  ।  हमारे  पुराने  साथों  भी  रहे  मैं  इतना  ही  कहता  हूं  कि

 इसका  स्रैलेक्शन  ग्राम  सुधा  करती  ग्रफ्मू  सभा  रेकूसेंड  कूरके  भेजुती  है  फिर  ऊपर  र  जाता  है

 ओर  बेक  वाले  प्रेस  देते  लेकित  ज़ेखा  आपने  ऋृद्मा  कि  आपके  प्रावु  छिकामत  है  वो  मैं  अभी
 आन्प्र  प्रदेश  ग्रया  भ्रा  ओोड़  प्रकरिषृम्  डूंग्राल  भी  डुय्ा  प्रा  ख्राप्  सुनने  की  कूपए  मै

 डी  बात  पर  आ  रहा  ब्रह्म॑ं  पर  छोफ़ों  ते  यद्ू  श्िक्रायूत्र  छो---ढ्रोन्नों  स्टेट्स  के  लोग्रों

 ने--जितने भ्रु ध्शे्ीण््०््णगगण +#अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्ताम्त से निकाल दिया
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 लोग  मुझे  मिले  उन्होंने  बेंताया  कि  जी  पैसा  भारत  सेरकार  देती  है  उसका  इस्तेमाल  यहां को  प्रान्तीय
 सरकार  ठीक  नहीं  ***

 थी  शी  ०  तुंससौरभ  :  मिलने  वाले  लौग  कॉनि  थे  ?

 भी  मजन  लाल  :  मिलने  वालों  में  तो  आपमें  से  भी  कोई  हो  सकता  नाम  लेभा  तो  अच्छा

 नहीं  जबता  है  मेरे  अंग  फिर  वे  क्या  बताएंगे  अगर  मैं  नाम  ले  बूंगा  ।

 थी  एस०  रंघुंमा  रे  :  अप  गांवों  में  जाकर  लोगों  से  बात

 थी  मन  लास  :  आंध्र  वौलीं  ने  तो  स्कीम  का  नाम  तंके  ही  बदल  तुमुलदेशम्  ग्रामीण
 विकासम--पता  नहीं  क्या  नाम  रख  दिया  मुझे  तो  वह  नाम  भी  नहीं  आता  ।  )

 अध्यक्ष  हम  बॉकॉयदा  इसकी  देंखेगे  और  गरीब  अंदेभी  तंक॑  पैसा  फहुंचाने की  हंभ  प्री

 कोशिश  करेंगे  ।

 इस्पात  संयंत्रों  का  झ्ार्युमिकीक रेंज

 1

 थी  मदन  :

 थी  एच०  छन०  भम्ज  भौड़ी  :

 कया  इस्पीत  पर  कान  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि

 (+)  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिंभिटेंड  के  अधोन  इस्पात  तंयँत्रों  के आधुनिकोकरण  वे
 सम्बन्ध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है

 प्रत्येक  संयंत्र  के आश्ुनिकीक रण  का  कार्य  कब  तक  यूरा  हो  जाने  को  संभावना  है  तथा
 इस  पर  कितनी  घन-राशि  व्यय  होने  का  अबुमौन  जोर

 इन  संयंत्रों  क ेआधुनिकीक रण  के  परिणामस्वरूप  उत्पादन  तथा  उत्पादकता  में  अनुमानतः
 कितनी  वृद्धि  होगी  ?

 वेश्नभुकेंद  ]

 इस्पात  सौर  शाम  भंतजी  हँस  छस०  से  एफ विवरण  संभा-पटल
 पर  रख  दिया  गया है  |

 विवरण

 देनॉवुर  इस्पेते  लेंयंश

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  का  आधुनिकीकरभ  सरकार  द्वारा  1987  में  वर्ष  1986  की

 तीसरी  तिमाही  के  अनुमानों  के आधार  पर  1357  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  अनुभोर्दित
 किया  गया  था

 oh
 बार  बोलियों  को  अन्तिम  रूप

 दिये  जाने  के बाद  इन  अनुमानों को  संशोधित  किया ।  मूंख्य  कार्यकलापों  के  शुरू  किये  जाने  से  पहले  स्थल  पर  सहायक  निर्मोण  कार्य  लगभन
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 पूरे  हो  चुके  टेंडर  आमंत्रित  करने  की  कार्रवाई  चल  रही  है  और  आर्डर  देने  के  लिये  प्रस्ताव  तैयार
 करते  सम्बन्धी  कारंवाई  की  जा  रही  आधुनिकीकरण  की  परियोजना  के  1992  तक
 पूरा होने  की  संभावना  है  और  प्रति  वर्ष  8,94,000  टन  द्रव  इस्पात  की  वृद्धि  करने की  योजना

 राउरकेला  इस्पात  संयंत्र

 1600  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  1986  36  की  चोथी  तिमाही  के  भनुमानों  के
 क्लाधार  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र

 का आधुनिकीकरण  सरकार  के  विचाराधीन  इस  अनुमान  के
 संशोधित  होने  की  संभावनां  आघुनिकीकरण  के  कार्य  को  दो  चरणों  में  विभक्त  किया  गया  है  जिसमें
 से  प्रथम  चरण  पर  41.5  रुपये  की  लागत  आने  का  अनुमान  है  ।

 सरकार  का  अनुमोदन  मिलने  तक  इस  परियोजना-के  सहायक  निर्माण  कार्य  किये  जा  रहे
 इस  योजना  के  1994  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  आधुनिकीकरण  की  परियोजना  के

 द्रव  इस्पात  का  उत्पादन  प्रति  वर्ष  5  लाख  टन  तक  करने  की  योजना

 हष्डियन  झायरन  एण्ड  सटोल  कम्पनो  लिसिटेड

 1988  में  सरकार  ने  की  आधुनिकीकरण  की  योजना  को  रूप
 मेंਂ  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  थी  ।  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  और  अन्य  प्रारम्भिक  निर्माण
 काय  करने  के  लिये  30  करोड़  रुपये  की  राशि  भी  स्वीकृत  की  गई  थी  ।  प्रारम्भिक  कार्य  जिसमें  स्थल
 की  भूमि  उद्धार  सम्मिलित  हाथ  में  लिये  गये  हैं  और  इन  पर  कार्य  चल  रहा  इसके
 साथ  वित्तोय  व्यवस्थाओं  और  परियोजना  की  कार्यान््वयन-रीतियों  को  अन्तिम  रूप  देने  के  लिये  जापानी
 प्राधिकारियों  के  साथ  बातचीत  शुरू  कर  दी  ग़ई  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  लगभग  2930
 करोड़  रुपये  यह  परियोजना  पूंजी  निवेश  सम्बन्धी  स्वीकृति  मित्रने  की  तारीख  से  लगभग  63  वर्ष  में
 पूरी  हो

 प्रस्तावित  आधुनिकीक रण  के  परिणमतः  की  अपरिष्कृत  इस्पात  की  स्थापित  क्षमता
 10  लाख  टन  से  बढ़कर  21.5  लाख  टन  प्रति  वर्ष  तक  हो  जाएगी  ।

 बोकारों  हरपात  संयंत्र

 सरकार  ने  5  1988  को  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  की  कन्वर्टर  शॉप  तथा  हॉट  स्ट्रीप
 मिल  के  आधुनिकीकरण  को  रूप  मेंਂ  स्वीकृति  दे  दी  को  विस्तृत  परियोजना
 रिपोर्ट  तैयार  करना  शुरू  करने  तथा  अन्य  सम्बद्ध  प्रारम्भिक  निर्माण  कार्यों  को  करने  के  5  करोड़
 रुपये  का  व्यय  करने  के  लिये  प्राधिकृत  किया  गया  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  में
 लगभस  9  मास  का  समय  लगने  की  संभावना  पूरी  योजना  पर  1100  करोड़  रुपये  की  लाग्रत
 आने  का  अनुमान  है  और  इसे  सोवियत  ऋण  द्वारा  वित्त  पोषित  किया  जाएगा  ।  आधुनिकीकरण
 के  बेकारो  इस्पात  संयंत्र  में  द्रव  इस्पात  का  उत्पादन  लगभग  4  लाख  टन  ओर  तैयार  इस्पात
 का  उत्पादन  8,39,000  टन  तक  होने  की  संभावना  है  ।

 ा

 ]  :

 श्रो  मदन  पांडे  :  अध्यक्ष  बड़ा  अच्छा  स्टेटमैंट  तैयार  करके  दिया  गया  इसमें  चार
 कम्पनियों  का  जिक्र  किया  गया  ये  योजनाएं  अगर  जोड़ी  जाये ंतो  एक  3060  करोड़  रुपये  की  दूसरी
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 1100  करोड़  की  तीसरी  1600  करोड़  की  है  लेकिन  इनमें  से  किसी  योजना  पर  भो  अभी  कार्य
 नहीं  हुआ  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  विचाराधीन  रहने  में  ही  इसमें  कई  वर्ष  लग  तो  यह  कोई
 प्रगति  का  सूचक  जवाब  हमको  नहीं  दिया  गया  मैंने  प्रश्न  यह  किया  था  कि  इस  समय  हमारे  देश  में
 इस्पात  की  जो  मांग  है  उसको  पूरा  करने  के  लिए  इन  संयंत्रों  जिस  प्रकार  के  प्रावधान  इनके  लिये  हैं
 संशोधन  और  सुधार  करने  के  उनके  सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति  हुई  तो  वह  प्रगति  अभी  तक  मुझे  मालूम
 नहीं  पड़ी  इस  बात  को  देखते  हुए  कया  मंत्री  जी  बतायेंगे  कि इस  समय  जो  हमारी  इस्पात  की

 श्यकता  है  उसको  पूरा  करने  के  लिये  क्या  क्या  कदम  किस  वक्त  तक  उठा  रहे  यदि  बाहर  से  आयात
 कर  रहे  हैं  तो  कितना  कर  रहे  हैं  और  अगर  हमारें  पास  सरप्लस  है  तो  यह  कहां  जा  गहा  है  और  यह
 जो  आयात  हंम  कर  रहे  हैं  उसकी  पूति  करने  के  लिए  प्रगति  को  तेज  करने  के  लिये  आप  कोई  कदम
 उठा  रहे  हैं  ?

 भरी  एम०  एल०  फोतेदार  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  जी  ने  पूछा
 हे  कि

 प्लान्ट्स  के  माड़नाइजेशन  पर  कितना  खर्च  आ  जायेगा  और  कब  तक  यह  मुकम्मिल  किये  जाएंगे  ?  मैंने

 संक्षेप  में  ही  नहीं  बहुत  ही  विस्तार  से  उत्तर  दिया  है  कि  फलां-फलां  प्लान्ट  पर  इतना-इतना  ख्वर्च  आ

 जाएगा  और  इतने  समय  में  इनको  पूरा  किया  जहां  तक  किस  प्लांट  के  बारे  में  क्या  कायंवाही

 हो  रही  का  सवाल  वह  भी  मैंने  संक्षेप  मे ंबताया  जंसे  मैंने  दुर्गापुर  प्लांट  के  बारे  में  बताया  है  कि

 काम  कब  शुरू  होगा  ओर  कब  यह  मुकम्मिल  इसके  लिए  जो  टैंडर्स  किये  गये  उन  पर  बहुत  ही

 तेजी  से  हम  फैसला  ले  रहे  हैं  और  मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  साल  के  अंत  तक

 उन  पर  फंसला  किया  जाएगा  ओर  उसके  बाद  ही  उस  पर  काम  किया  जहां  तक  इस  बात  का

 सवाल  है  कि  हम  कितना  आयात  कर  रहे  हैं  और  कब  तक  हम  आत्म-निभंर  मैं  माननीय  सदस्य

 जी  को  बताना  चाहता  हूं  कि  हमारी  पहल  आत्म-निभंरता  की  तरफ  हैं  ओर  माड्डर्नाइजेशन  का  कार्यक्रम

 इसकी  कड़ी  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  भी  बताना  चाहता  हू  कि  हम  आयात  ही  नहीं  करते

 थोड़ा  बहुत  स्टील  निर्यात  भी  करते  हमारा  संकल्प  है  कि  कम  दाम  पर  उम्दा  स्टील

 वासियों  को  मुहैया  करायें  ओर  इसके  लिये  जो  भी  कदम  उठाने  की  बात  वह्  हम  उठा  रहे  हैं  ।

 धो  मदन  पांडे  :  अध्यक्ष  मेरे  प्रश्न  का  जो  उत्तर  दिया  गया  उससे  थोडा  अफसोस  होता

 मुझे  अभी  तक  यह  नहीं  पता  चला  है  कि  हम  जो  आयात  कर  रहे  वह  कितना  है  ।  आपने  जो  अपनी
 प्रगति  की  रिपोर्ट  दी  यदि  मान  लिया  जाये  कि  इस  सदी  के  अन्त  तक  पूरी  हो  जाये  और  उस  पर
 अमल  होने  लगे  तो  उसके  बाद  क्या  सरकार  ने  अनुमान  लगाया  है  कि  उसके  बाद  हमारी  आवश्यकता

 पूरी  हो  जाएगी  या  इससे  और  आगे  बढ़ेगी  ?  यदि  और  आगे  बढ़ेंगी  तो  उसको  पूरा  करने  के  लिये
 क्या  कोई  और  दूसरा  संयंत्र  लगाने  की  व्यवस्था  सरकार  के  विचाराधीन  है  ?

 श्री  एम०  एल०  फोतेवार  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  जी  ने  पूछा  कि  हमारा  उत्पादन
 कितना  है  और  हमारी  आवश्यकता  कितनी  है  और  हम  कितना  आयात  कर  रहे  मैं  माननीय  सदस्य
 से  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारी  आवश्यकता  कोई  13.8  मिलियन  टन  के  करीब  है  और  हमारा  उत्पादन
 12.3  मिलियन  टन  है  ।  हम  जो  आयात  कर  रहे  वह  कोई  1.5  मिलियन  टन  के  करीब  इसी  लिये

 मैं  आपसे  कह  रहा  हूं  कि  हम  आयात  को  कम  करने  के  लिये  अपना  उत्पादन  बढ़ा  रहे  हैं  और उत्पादन

 बढ़ान ेके  बाद  हम  आत्मनिर्भ  र  हो  जाएंगे  ।

 [  प्रमुवाद  ]  हि

 भरी  बीरेन्त  पाटिल  :  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  देश  में  विशेष  किस्म  के  इस्पात  को  कमी  है
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 और  सरकार  विशेष  किस्म  के  इस्पात  के  उत्पादन  ढी  क्षमता  को  बढ़ाने  के  लिये  गम्भीरताकुबेक
 विचार  कर  रही  कर्मांठक  में  एक  कारक्षाना  अर्थात्  विश्वेश्वरैया  ऑयरन  एश्ह  श्टोल
 जी  आज  देश  में  विशेष  किस्म  के  इस्पात  का  उत्पादन  कर  रहा  विश्वेश्वर॑या  आयरन  ees  स्टील
 लिमिटेड  का  भारतीय  हस्पात॑  प्राधिकरण  द्वारा  अधिक्रहण  किये  जाने  सम्बरंधी  राज्य  सरकार  का  प्रस्ताव
 काफी  अंसें  से भारत  सरकार  के  पास  त्रम्बित  भारतीय  दृश्यात  प्राधिकरण  भां  भारत  सरकार  हारा
 जी  भी  शर्तें  रखी  गई  रांज्य  सरकार  द्वारा  श्रभी  शर्तें  स्वीकार  कर  सी  गई  मंत्रिमण्डल  ने  हाज
 ही  में  150  करोंड़  रुपये  से  अधिक  भी  बकांबा  राशि  को  माफ  करने  संबंधी  निर्णय  लिया

 जब  राज्य  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  की  सभी  शर्तों  पर  सहमत  द्वो  गई  है  तो  मैं
 जानना  चाहता  हूं  कि  विलम्ब  क्यों  हो  रहा  ह ैऔर  भारत  सरकार  की  विश्वेश्वरैया  आयरन  एण्ड  स्टील
 लिमिटेड  का  अधिग्रहण  करने  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  सेने  मे ंऔर  कितना  समय

 हो  एम०  एल०  फोतेवार  :  माननीय  सदस्य  ने  ठीक  द्वी  कद्टा  है  कि  विज्लेष  प्रकार  के  इस्पात
 की  कमी  है  ।  पहले  नीति  यह  थी  कि  इस्पात  का  उत्पादन  टतों  में  होता  था  अब  हमने  नीति  बदल  दी

 है  ओर  यह्  निर्णय  किया  है  कि  विशेष  प्रकार  के  इस्पात  जो  मूल्य  वधित  होता  उत्पादन  भी  देश
 के  भीतर  किया  जाना  चाहिए  |  जद्दां  तक  विश्वेश्वरैया  आशरत  और  स्टील  लिमिटेड  सभ्यन्ध  हो
 सकता  है  राज्य  सरकार  ने  निर्णय  लिया  हो  ।  हमने  कुछ  शर्तें  बताई  मुझे  नहीं  मालूम  कि  उन्दोंने
 के  शर्ते  स्वीकार  की  हैं  या  यद्यपि  भूतपूबं  मुख्य  मंत्री  ओर  वतंभान  मुख्य  मंत्री  ने  मुझे  आश्वासन
 बिया  है  कि  वह  ऐसा  करेंगे  ।  कितु  मेरी  जानकारी  के  मुझे  राज्य  सरकार  से  अब  तक
 चारिक  रूप  से  कोई  सन्देश  प्राप्त  नहीं  हुआ  ज्यों  ही  राज्य  सरकार  से  ओपचारिक  सकारात्मक
 उत्तर  प्राप्त  होता  है  हम  इस  मामले  में  उपयुक्त  कायंवाद्दी  करेंगे  ।

 हम॑  श्री  विश्वेशरैया  की  याद  कैंवेल  कर्नाटक  में  ही  नहीं  देश  भर  में  जिन्दा  रखना  चाहते

 हम  श्री  विश्वेश्रैया  का  जन्म  दिन  देश  में  इंजीनियंसे  दिवस  कै  रूप  में  मनाते  हमारे  श्रधान  मंत्री  को

 इस  बारे  में  कर्नाटक  राज्य  से  अधिक  चिता  है  ।

 ]

 जी  वामोदर  पांडे  :  अध्यक्ष  में  मह  जानना  चाहता  हूं  कि  भाघुनिकोकरण  से  जो  प्रयति
 जो  इस्पात  का  उत्पादन  क्या  उभ्रख्ते  कुछ  और  मजदूरों  की  छंटनी  तो  नहीं  होगी  या  उस्ल्ले

 अधिक  मजदूर  काम  करेंगे  ?  हमें  मह  तो  देखने  को  नहीं  मिलेगा  कि  आधुनिकीक  रण  उससे  प्रोडक्शन
 होगा  लेकिन  थोड़ा  सा  अधिक  मजबूर  छंठनी  पीछे  भिलाई  में  जहां  जद्गां
 आधुनिकीकरण का  प्रोग्रःम  रहा  वहां  ऐसा  हुआ  अगर  यह  नौबत  होगी  तो  देश  तो  ज्यादा  खुशहाल
 होगा  और  दूसरी  तरफ  स्टील  पैदा  करने  वाले  लोग  फटैहाल  बबाद  होंगे  ।

 थो  एम०  एल»  फ़ोतेवार  :  मुझे  अंग्रेजी  में  जवाब  देने  की  अनुमति  दी  जाए  क्योंकि
 शायद  मेरी  बात  का  गलत  अर्थ  लगाया

 जहां  तक  छंटनी  का  सम्बन्ध  मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  आधुनिकीकरण
 योजना लागू  होने  से  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  के  अन्तगंत  किसी  भी  इस्पात  संयंत्र  में  कोई
 छंटनी  नहीं  हम  सभी  कमियों  कौ  प्रक्तिश्ण  देंगे  और  बुनः  प्रशिक्षण  देने  के  पश्चात  उन्हें  पुनः
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 रोजभार  धर  लगाएं  वे  |  किन्ट  हपारी  एक  योजना  है  कि  यदि  ढोई  व्यक्ति  स्वेच्छा  से  सेवानिवृत्त  होना
 अऋहता  है  की  मैं  उसे  रोकूंगा  नहीं  ।  किन्तु  जहां  तक  छंटनी  का  संबंध  किसी  भी  इस्पात  संयंत्र  में  कोई
 छंश्गी  नहीं  होची  ।

 ह

 भ्री  दामोदर  पांडे  :  मेरा  प्रश्न  छंटनी  के  बारे  में  नहीं  मैंने  बह  पका  था  कि  क्या  श्रम  शक्ति
 में  कोई  कमी  क्षी  या  अधिक  भ्रम  शास्ति  नियोजित  की  जाएगी  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  एंक  अलग  बात  उन्हींने  पहलै  ही  बताया  है  कि  किसी  की  भी  छंटनी
 नहीं  की  जाएगी  ॥

 धनी  एंम०  एल०  फौतेदार  :  जहाँ  तक  भीजूदा  अरम  शक्ति  का  सम्बन्ध  है  उसमें  कोई  छंटनी  नहीं
 की  किन्तु  जहां  तंक  नए  रोजभार  का  सम्बन्ध  हेभ  इस  आरे  भें  उक्युक्त  सबय  पर  विचार

 अध्यक्ष  हो  रत  :  आप  की  जानकारी  के  मैं  बढ़ा  दूं  कि  स्क्रेप  की  कमी  है  ।  उत्पादन  गिर
 रहा  उन्होंने  मुझ्ले  याचिका  दो  है  ।

 कहएकुस्तस्ल  करटिलाइआर  कश्फोरेशत  का  ह्दिया  शरुतः  चाल  किया  जाना

 *105.  छुमारो  मश्नता  :

 शरे  बसुदैश  आाजायं  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बतपने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हिन्दुस्तान  फरटिलाइजर  कार्पोरेशन  का  हल्दिया  एकक  चालू  करे  के

 बारे  में  परामझ्ंदाताओं  की  रिपोर्ट  के  आधार  प्र  पूंजी  निवेश  करने  सम्बन्धी  कोई  निर्णय  ले  लिया
 और

 (@)  कदि  को  त्त्सम्म्नन्ती  ब्योरा  क्या  है  ?

 कृषि  मस्दांलय  में  उर्वरक  विमान  में  राज्य  मस्त्रौ  प्नार०  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठक्ता  ।

 क्ुघारों  स्सता  अनज़ों  :  मैंते  मनी  जो  से  केवल  एक  प्रश्न  पूछा  है  किन्तु  उसका
 श्वंततोषजनक  उच्चर  नहीं  दिया  जेसा  कि  प्र  जाक्ते  हैं  पश्चिस  बंगाल  में  हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर
 कम्पलैक्स  का  हल्दिया  एकक  पूर्वी  क्षेत्र  के  महत्वपूर्ण  एकको  में  हम  मंत्री  जी  से  कई  बार
 मिले  हैं  और  उन्होंने  कहा  है  कि  उन्होंने  पश्चिम  जमंनी  के  मंससे  टोयो  इंजीनियरी  कार्पोरोशन  और
 भेश्नस  उसने  कच्खलटेन्ट्स  को  सम्पूर्ण  ब्र्नेश्षाण  के  लिर  नियुक्त  क्रित्मा  वह  इस  ब्रततत  का  पता  लगाएंगे
 कि  इस  संब्रंत्र  भें  सुखा/र  आदि  पर  फितती  लागत  आशनोे  |  किन्तु  उनका  जकाब  है  कि  प्रश्न  ही  कहीं
 ऋठकां  ।

 मैं  नहीं  जानती  कि  पहला  जवाथ  अन्त्री  महोदग  से  दिया  था  या  बिन  तुगलक  मुंझे
 आपकी  मदद  चाहिए  ।  मेरे  राज्य  के  लिए  यह  एक  महत्वपूर्ण  और  नाजुक  विषय  मैं  आपसे
 जानना  चाहती  हूं  चूंकि  आपने  हमें  कई  कार  अश्यकसभ्त  कि  अक्प  पड  सर्नेक्षण  पूरा  झेने  पर  ही

 हे



 मौखिक  उत्तर  17  नवम्बर  ,  कोई निणंश्र लेंगे फिर आप यह उत्तर कैसे दे सकते
 अजित  ता  असउजसफसससनफफफकनसन्सफसफकफ  _

 कोई  निणंश्र लेंगे  फिर  आप  यह  उत्तर  कैस ेदे  सकते  हैं  ।  मैं  आपसे  स्पथ्ट  उत्तर  चाहती  मैं  जानना
 चाहती  हूं  कि  क्या  सरकार  को  पश्चिम  जरमनी  के  टोयो  इंजीनियरिंग  कार्पोरेशन  और  मैसस॑  उधे

 कन्सलटेन्ट्स  से  पश्चिम  बंगाल  मे  एच०  एफ०  सी०  सयत्र  के  पुनर्वास  के  लि

 बारे  में  कोई  सिफारिश  प्राप्त  हुईं  है  |

 श्री  ग्रार०  मैं  माननीय  सदस्या  को  यह  उतता  दं  कि  हमारा  उत्तर  विशेष  प्रश्न से
 संबंधित  प्रश्न  यह  था  कि  क्या  अब  तक  कोई  निवेश  किया  गया  जवाब  था  नहींਂ  ।  इसका

 यह  हुआ  कि  अब  तक  कोई  निवेश  नहीं  किया  गया  ।

 मै  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हूं  कि  हल्दिया  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  का  एक  महत्वपूर्ण  संयंत्र  है  और  इसी
 वजह  से  इसके  दो  भागो  के  लिए  हमने  दो  परामर्शदाता  नियुक्त  किये  जापान  टोयो  इंजीनियरिंग
 कारपोरेशन  को  यूरिया  तथा  मेथनोल  के  प्रारम्भ  से  अन्त  तक  सर्वेक्षण  के  लिए  नियुक्त

 किया  गया  तथा  पश्चिम  जमनो  के  मंससं  उधे  को  फास्फेटिक  के  लिए  नियुक्त  किया  गया  था  जिसमें
 सल्फ्यरिक  फासफोरिक  नाइट्रिक  अमोनियम  सल्फेंट  तथा  अमोनियम  नाइट्रो
 फोसफंट  शामिल  है  ।

 इन  दोनों  अध्ययनों  के  निष्कर्ष  सरकार  के  पास  हैं  ।  प्रारम्भ  से  अन्त  तक  का  सर्वेक्षण  कर
 गया  है  उन्होंने  अपनी  सिफारिशे  दें  दी  सथंत्र  मे  कुल  पूजी  निवेश  1046  करोड़  रुपये  है
 यॉरिया  तथा  मेथनोल  के  लिए  निवेश  299.18  करोड़  रुपये  होगा  जिसमे  84.04  करोड़  रुपये  की  विदेशी
 मंद्रा भी  शांमल  फास्फेरिक  श्रेणी  मे  प्रथम  चरण  में  123.88  करोड  रुपये  का  निवेश  होगा  था
 दूसरे  चरण  मे  75  29  करोड  रुपये  का  इस  तरह  कुल  पूंजी  निवेश  501.91  करोड़  रुपये  होगा  ।
 1046  करोड़  रुपये  मे  543.93  करोड़  रुपये  की  वह  राशि  भी  शामिल  है  जो  आज  तक  की  तारीख

 में  हल्दिया  को  दी  गई  ह्

 सरकार  प्रारम्भ  से  अन्त  तक  के  सर्वेक्षण  के  निष्कर्ष  को  देख  रहो  आर्थिक  रूप  से  यह
 निर्णय  लेना  अत्यन्त  कठिन  है  क्योंकि  इस  कीमत  पर  हल्दिया  को  चालू  करने  के  लिए  यूरिया  तथा
 अमोनिया  के  लिए  सरकार  को  जो  निर्धारित  मूल्य  देना  होगा  वह  बहुत्त  ज्यादा  सच  तो  यह  है  कि
 अमोनिया  का  निर्धारित  मूल्य  12139  रुपये  प्रति  टन  और  यूरिया  का  741  रुपये  प्रति  टन  यह
 अनोला  में  हाल  ही  मे  स्थापित  किये  गये  गेस  पर  आधारित  उबंरक  संयंत्र  के  विपरीत  है  |  जसका
 निर्धारित  मूल्य  लगभग  3600  रुपये  है  ।  इसलिए  इसमें  बहुत  ज्यादा  अन्तर

 अतः  आ्थिक  रूप  से  यह  निर्णय  लेना  बहुत  अधिक  कठिन  और  सरकार  अभी  भी  इस
 पर  विचार  कर  रही  है  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  हम  सभी  पहलओं  पर  उचित  रूप
 से  विचार  करेंगे  तथा  व्यापक  निर्णय

 कुमारी  ससता  बनर्जो  :  महोदय  हम  जानते  हैं  कि  निर्णय  में  देरी  करना  निर्णय  न  देना  है  ।
 1986  से  उत्पादन  कार्य  बन्द  पड़ा  सलाहकार  फर्मों  ने  प्रस्ताव  किया  है  कि  दिसम्बर  तक  सरकारे
 को  पूंजी  निवेश  करना  चाहिए  ताकि  इस  संयंत्र  को  पुनः  चाल  किया  जा  मैं  माननीय  मंत्री  से
 जानना  चाहता  हू  कि  अन्तिम  निर्णय  लेने  में  वह कितना  समय  क्या  वे  सदी  में  ही  पैसा
 लगायेंगे  या  सदी  में  निवेश  करेंगे  ।

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  सदियों  में  बात  करने  लगे
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 श्री  ध्रार०  प्रभु  :  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हूं  कि  हल्दिया  संयंत्र  1986  से  बन्द

 पंडो  है
 ।  परन्तु  1900  के  लगभग  कार्यरत  कमंचारियों  को  सरकार  प्रत्येक  वर्ष  20  करोड़  रुपये  के

 लगभग  पगार  दे  रही  है  ।  हल्दिया  की  स्थिति  के  बारे  में  मैं  माननीय  सदस्य  तथा  सदन  को  जानकारी
 देना  चाहूंगा  ।  हल्दिया  संयंत्र  लगाने  के  बारे  में  1971  में  सोचा  गया  यान्त्रिक  रूप  से  यह  1979
 यानि  कि  पूर्ण  होने  की  तारीख  से  साढ़े  तीन  वर्ष  पश्चात्  तंयार  हुआ  1979  में  पश्चिम  बंगाल  ने
 अपने  वायदे  के  मुताबिक  बिजली  नहीं  दी  ।  सरकार  द्वारा  केपटिव  विद्युत  संयंत्र  लगाने  के  लिए
 और  तीन  वर्ष  का  समय  उसके  बाद  इसने  काम  करना  शुरू  परिक्षण  के  तौर  पर  चला
 कर  देखा  मशीनरी  में  कुछ  खराबी  पाई  गयी  क्योंकि  जैसा  कि  ममता  जी  कह  रही  थी  कि  न्याय
 करने  में  देर  करने  का  अर्थ  है  न्याय  न  देना  जब  संयंत्र  चालू  करने  के  लिए  त॑यार  है  और  चाल  नहीं
 किया  जा  रहा  तथा  इसे  तीन  वर्षों  बाद  चलाया  जाता  है  तो  इसमें  खराबी  तो  अवश्य  ही  आयेगी
 क्योंकि  श्रमिकों  में  एक  प्रकार  की  लापरवाही  आ  जाती

 सिफं  इतना  ही  नहीं  ।  वहां  पर  श्रमिक  स्थिति  क्कुछ  उग्र  मैं  नहीं  कह  रहा  कि  वे  हड़ताल
 पर  जा  रहे  मैं  नहीं  कह  रहा  कि  वह  ऐसा  कुछ  कर  रहे  परन्तु  मैं  वहां  पर  हुई  एक  घटना  का
 उल्लेख  करूंगा  ।  ऑपरेटसं  संयंत्र  को  छोड़  कर  चले  गये  काम  वहीं  छोड़  कर  चले  गये  ।  इसकी  वजह  से
 आक्सीजन  गैस  का  टांका  टूट  गया  तथा  एक  आक्सीजन  कम्प्रेसर  जल  स्थिति  यह  बहुत  सी

 आलोचनाएं  की  गई  कि  प्रौद्योगिकी  अच्छी  नहीं  है  तथा  मशीनरी  अच्छी  नहीं  हैं  ।  मैं  सदन  को  बताऊंगा
 कि  मशोनरी  ठोक  हैं  तथा  प्रोद्योगिकी  भी  बिल्कुल  ठीक  हो  सकता  है  यह  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  न

 लेकिन  वहां  पर  ऐसी  स्थिति  इसलिए  है  क्योंकि  रख-रखाव  ठीक  नहीं  तथा  मरम्मत  समय  पर
 नहीं  की  तथा  वहां  पर  ठोक  से  काम  नहीं  कराया  जाता  ।

 श्री  सत्यगोपाल  सिश्ष  .:  हल्दिया  की  स्थिति  के  बारे  में  माननीय  मंत्री  ने  जो  कुछ  कहा  वह  सही
 नहीं  दो  आक्सीजन  कम्प्रेशर  फुंक  गये  ऐसा  श्रमिक  समस्या  के  कारण  नहीं  हुआ  ।  कारणों  का  पता
 लगाने  के  लिए  कुछ  विशेषज्ञों  को  लगाया  गया  लेकिन  कोई  कारण  नहीं  पाया  अब  वे  सारा
 का  सारा  दोष  श्रमिकों  पर  लगा  रहे  यहां  मैं  आपको  याद  दिला  दूं  कि  हिन्दुस्तान  उवं  रक  कार्पोरेशन

 )  में  मजदूर  संघ  आपका  है  ।

 मेरा  प्रश्न  है  कि  इन  दो  परामशंदाताओं  ने  विशेष  रूप  में  सिफारिश  की  थी  कि  इस  संयंत्र  को

 चालू  करने  के  लिए  502  करोड़  रुपये  की  आवश्यकता  होगी  ।  यदि  आप  पूंजी  निवेश  के  बारे  में  निणय
 अभी  नहीं  करते  तो  एक  1989  से  काम  कंसे  शुरू  क्योंकि  इस  बीच  कुछ  ओपचारिकतायें
 भी  पूरी  करनी  निविदायें  आमंत्रित  करनी  हैं  और  कुछ  और  भी  तकनीकी  बातें  हैं  ?  इसलिए  मेरा

 मुद्दा  यह  है  कि  पंजी  निवेश  के  बारे  में  निणंय  अविलम्ब  लिया  जाना  आपने  इन  परा  मशंदाताओं
 को  नियुक्त  नहीं  किया  ।  वे  आपको  यह  रिपोर्ट  दे  रहे  अब  आप  सो  रहे  यह  समय  चुप  बेठने  का

 नहीं  आपको  पू  जी  निवेश  के  बारे  में  निर्णय  अभी  लेना  होगा  ।  इस  बारे  में  आप  कया  कर  रहे  मैं
 स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हूं  ।

 श्रो  श्रार०  प्रभु  :  विदेशी  परामशंदाता  प्रारम्भ  से  अन्त  तक  की  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  देते  हैं  इसका

 अर्थ  यह  नहीं  कि  निवेश  के  बारे  में  निणंय  सरकार  हो  ले  ले  ।  जैसा  कि  मैंने  कहा  कि  यह
 निर्णय  लेना  आर्थिक  दृष्टि  से  कठिन  है  क्योंकि  निर्धारित  मूल्य  जो  हम  यूरिया  या  अम्य  उत्पादों के
 लिए  देते  हैं  वह  गैस  पर  आधारित  संयंत्रों  से  तीन  या  चार  गुना  ज्यादा  परन्तु  मैं  यह  नहीं

 कह  रहा  कि  हम  संयंत्र  को  पुनः  चालू  नहीं  कर  रहे  मैं  तो  सिफ  यह  कह  रहा  हूं  कि  हम  व्यापक
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 जय  न  -

 निणत्र  लेने  जा  रहे  हमें  कुछ  ओर  सथध

 ह
 क्योंकि  हमें  क्षत्रो  फहखृओं  ॥ने  देखना है  क्षौर  फिर

 मिजंथ  क्योंकि  हम  देशवासियों  से  हल्दियत  स्थित  क्षयंश  के  अर्शवक्क  सहायता  के  सिए  नहीं
 सकते  ।

 बोज  उत्पादन  धो  र  वितरण  हैशु  विशेश्वल  हल  कर  सड़त

 *(06.  ञ्री  बतवाशे  सन्ल्ज  धुरोहित  :

 क्या  छुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंदे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  बीज  उत्संदव  अरर  भिंतरण  के  विमिम्ते  शहशुआ  को  आंध्र  के  किए
 एक  विशेषज्ञ  दल  का  श्ठन  किना  सा

 यदि  तो  दल  की  रचना  क्या  और

 बह  दल  सरफार  को  अपनी  रिवीर्ट  कबे  तक  व्र॑श्तुत  कर  हैता  ?

 {2}

 कृषि  भप्जोलेज  में  कृषि  भर  सहकारिता  विस  में  राक्य  मरी  शंचाभ  शास  :

 बीज  सम्बन्धी  विश्वेश्वक्ष  दब  के  ग्रठव  को  एक  अखि  विदरण  के  कप में सभा  पटल धर  रक्ष
 दी  गयी  है  ।

 ऐसी  आशा  है  कि
 स्येज

 सम्बन्धी  फ़िशेषज्ञਂ  1989  तक  अपनी  रिख्रोर्ट  प्रस्तुत 1

 विवरण

 बीज  संबंधी  विशेषश्ञ  दल  का  गझन

 बी०  शेदेस्थ
 विशेष  महानिदेशक
 भारशीत्र  कृषि  अनुसस्तन  फरिचद
 कृषि  नई  दिल्ली  ।

 3.  डा०  एस०  एस०  खन्ना  न  सदस्य

 14
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 4  +

 7.

 श्रीमती  ऊषा  बोहरा  —  सदस्य
 अपर

 कृषि  क्रोर  सहकारिता

 कृषि  नई  दिल्ली  ।

 श्री  टी०  सी०  ए०  श्रीनिव  सरामानुजन  नत+  सदस्य
 बित्तीय

 कृद्ि  कोर  सहकारिता

 कृषि
 नई  दिल्ली  ।

 श्री  के०  न्न+  सदस्य
 सचिव

 महाफ़्डू  सरकार
 बम्बई  ।

 श्री  जे०  के०  सदस्य

 संयुक्त
 भारत

 कृषि  और  सहकारिता
 कृषि
 ग्रई  चिललो  ।

 »  ढा०  टी०  बी०  जन  सदस्य
 कृषि
 कृषि  ओर  सहकारिता
 कृषि  नई  दिल्ली  ।

 डा०  भार०  एश०  न  सदस्य
 उप-महानिदेशक॑  एस*॥
 भारतीय  कृषि  अनुसंधान
 कैपषि  नई  दिल्ली  ।

 :  हा०  छो  ०  एश०  —  सदस्य
 प्रोफेसर  मार्क
 कृषि
 अथे  पंजाब  क्रषि  विश्वविद्यात्रद्य
 श्ुंधियाना

 शोड़ेद्वर  कुधीन  के  ०  बुक्षोषाण्याण
 जर्ष  ब्रारुत  के  फोकेशर  और
 बानव  ख्ंक्षाधन  किकास  कैसी  के

 —  सदस्य
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 अर्थशास्त्र  कल्याणी
 235  ।

 प्रबन्ध
 —_—  संदस्य

 राष्ट्रीय  बीज  निगम
 बीज  पूसा

 नई

 डा०  वाई०  योगेश्वर  राव  श्री बनवारो लाल पुरोहित : माननीय अध्यक्ष जी, बीज का वितरण  सदस्य

 रेड

 डा०  जी०  एस०
 उप  महा-प्रबन्धक  ),
 तकनीकी  सेवा  विभाग

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास
 पी०  बा०  संख्या  6552
 डा०  ऐनी  बेसेंट

 बा  सदस्यः

 श्री  जी०  रंगाराव  ९  सदस्य-सचिव

 संयुक्त
 भारत  सरकार

 कृषि  और  सहकारिता
 कृषि  नई

 श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  माननीय  अध्यक्ष  बीज  का  वितरण  ओर  उत्पादन  दोनों  ही
 पूरे  देश  में  असन्तोषकारक  हैं  और  यह  एक  ज्वलन्त  प्रश्न  प्रमाणित  बीज  के  नाम  पर  किसानों को
 जो  बीज  दिये  गये  हैं  वह  नकली  थे  और  उगे  नहीं  इससे  किसानों  की  हालत  खराब  हो  गई  और  उन्हें
 ऐसी  विषम  परिस्थितियों  का  मुकाबला  करना  पड़ा  ।  इसके  अलावा  बीज  के  भाव  बहुत  ज्यादा  हैं  ।
 जो  स्टडी  ग्रुप  है  यह  बीज  के  भावों  की  दिश्ला  में  प्रयत्न  कर  रहा  है  या  नहीं  ?  आप  बीज  किस  भाव  से
 खरीदते  हैं  और  किस  भाव  से  बेचते  हैं  विशेषकर  कपास  का  बीज  किस  भाव  में  खरीदकर  किस  भाव
 पर  बेचते  हैं  ?  इसमें  कम  से  कम  दस  ग्रुना  का  फर्क  है  ।

 भी  श्याम  लाल  यादव  :  यह  विशेषज्ञ  दल  पांच  जिन्स  के  बीजों  के  लिए  नियुक्त  किया  गया  था
 चना  और  अरहर  ।  इनके  उत्पादन  और  वितरण  के  सम्बन्ध  में  उसे  सुझाव  देने  ये  ।

 इसके  लिए  जो  विषय  निर्धारित  किया  गया  था  जिन  पर  अपनी  राय  देनी:थी  उनमें  अनुसन्धान  की
 पर्याप्तता  और  अभिवृद्धि  की  जांच  समूचे  देश  में  इनके  उत्पादन  और  प्रमाणित  कार्यक्रमों
 का  कौन  सा  कार्यक्रम  है  और  राष्ट्रीय  बीज  निगम  तथा  के  ब्रीज़  निय्रमों  को  प्रभावी  ढंग  से
 रण  पद्धति  की  जांच  करना  और  उत्पादन  तथा  वितरण  में  समन्वय  स्थापित  उन्नत  बीजों  को

 16'
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 उचित  कीमत  के  तरीके  इस  सम्बन्ध  में  उन्होंने  अन्तरिम  रिपोर्ट  दी  है  इस  जून  जिस  पर
 क्रुछ  निर्णय  विचाराधीन  है  और  बाकी  अगले  जून  तक  रिपोर्ट  देने  की  उम्मीद  इसलिए  अन्तरिम
 रिपोर्ट  पर  अन्तिम  रूप  से  कोई  फँंसला  नहीं  हुआ

 भरी  बमबारो  लाल  पुरोहित  :  मैंने  प्रश्न  पूछा  था  महंगे  बीज  देने  के  सम्बन्ध  में  यह  खरीदते  हैं
 पांच  रुपये  किलो  और  बेचते  हैं  पचास  रुपये  किलो  ।  यह  जो  इतने  ज्यादा  भाव  हैं  इन  पर  स्टडी  ग्रुप  द्वारा
 क्यों  नहीं  अध्ययन  करवाया  ।  आप  स्वयं  प्रोग्रेसिव  फारमर  जो  विशेषज्ञों  का  ग्रुप  बनाया  और  वह

 इतना  समय  ले  रहा  !5  सदस्यों  का  यह  दल  है  लेकिन  इसमें  डाक्टर  और  नौरकशाह  ही  किसानों
 का  कोई  प्रतिनिधि  नहीं  है  ।  जबकि  बीज  क्यों  नहीं  उसमें  क्या  कमी  है  यह  बेहतर  रूप  से  किसान

 ही  बता  सकता  आप  1989  में  रिपोर्ट  दे  रहे  इसमें  कम  से  कम  पांच  किसानों  के  प्रतिनिधि
 तो

 झ्रध्यक्ष  महोबय  :  आप  कम  से  कम  क्यों  कहते  ज्यादा  से  ज्यादा  कहिए  ।

 कृषि  मम्त्री  सजन  :  राष्ट्रीय  बीज  निगम  जो  बीज  पैदा  करता  है  वह  नो  प्रोफिट
 और  नो  लास  में  किसानों  को  बीज  देता  है  और  ओवर  आल  हिसाब  लगायें  तो  राष्ट्रीय  बीज  निगम
 घाटे  में  रहता  फायदे  में  नहीं॥  इसके  बीज  पैदा  करने  का  मतलब  यही  है  कि  किसानों  को  अच्छे
 का  बीज  दिया  दूसरा  इन्होंने  कहा  कि  इसमें  किसानों  के  नुमाइन्दे  नहीं  हैं  ।  इसमें  जो  सदस्य  हैं

 वह  बड़े  साइंसदां  और  एक्सपर्ट  लोग  हैं  जो  किसानों  से  ताल्लक  रखने  वाले  इसके  चेयरमंन  श्री  के  ०

 राममूर्ति  हैं  जो  उड़ीसा  के  रिटायर्ड  मुख्य  सचिव  हैं  **मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि'**  )
 आप  सुन  तो  लीजिए***(व्यवधान)'*'सुनने  की  कृपा  कीजिए  एक  मिनट
 अध्यक्ष  कोई  भी  आई०  ए०  एस  ०  या  सियासी  आदमी  कहीं  आसमान  से  तो  नहीं  गिरता
 बह  फिसी  न  किसी  के  घर  पैदा  हुआ  किसी  किसान  के  घर  पैदा  हुआ  होगा  ।  जब  कोई  आदमी
 किसी  किसान  के  घर  पैदा  हुआ  हो  तो  मैं  दावे  क ेसाथ  कह  सकता  हूं  कि  वह  भी  किसान  की  श्रेणी  में  आ
 जाता  फिर  जिसके  पास  बी०  एस०  सी०  एग्रीकल्चर  की  उपाधि  हो  वह  तो  वैसे  ही  किसान

 हमारे  बहुत  से  अधिकारी  ऐसे  जो  किसानों  के  घरों  में  पंदा  हुए  बहुत  से  सियासी  आदमी  भी
 किसानों  के  घरों  में  पैदा  हुए  मैं  अध्यक्ष  सेदन  को  यह  भी  बता  देना  चाहता  हूं  कि  इस
 विशेषज्ञ  दल  में  बहुत  से  कृषि  वैज्ञानिक  बहुत  से  कृषि  के  साइंसदान  हैं'**  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  एक  मेरी  बात  भी  जहां  तक  मैं  समझ  हूं  माननीय
 सदस्य  के  कहने  का  तात्पयं  यह  है  कि  जिस  आदमी  ने  अपने  हाथ  से  खेती  न  की  हो  उसे  उतना  ज्ञान
 नहीं  हो सकता  जितना  एक  किसान  को  हो  सकता  आप  इस  बात  को  भी  दृष्टि  में  रखिये  और
 थोड़ा  सा  पता  करिये  ।  जैसा  आप  कहते  वह  भी  ठीक  लेकिन  दोनों  का  यदि  सामन््जस्य
 हो  जाए  तो  बेहतर  होगा  ।

 भो  मजन  लाल  :  मैं  आपकी  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  जो  व्यक्ति  अपने  हाथ  से  खेती  नहीं
 करता  उसे  उतना  ज्ञान  प्राप्त  नहीं  सकता  क्योंकि  उसे  शायद  पूरी  जानकारी  नहीं  हो  लेकिन
 मैं  ऐसा  भी  नहीं  मान  सकता  कि  जैसे  बहुत  से  आई०  ए०  एस०  डायरैक्टर  एग्रीकल्चर  लग  जाते
 सेक्रेटरी  एग्रीकल्चर  लग  जाते  किसी  यूनिवर्सिटी  के वाइस  चांसलर  लग  जाते  हैं  तो  रिटायर  होने  के

 उस  उम्र  तक  पहुंचते-पहुंचते  उन्हें  इतना  भ्ञान  हो  जाता  है  कि  एक  नये  बी०एस०सी०  एग्रीकल्चर  से
 भी  अच्छी  बात  आपको  बता  सकते  इसे  मैं  पूरे  विश्वास  के  साथ  कह  सकता  हूं  ।  इतनी  ऐज  तक  उन्हें
 इतना  अनुभव  हो  जाता  ज्ञान  हो  जाता  है  कि  वह  आपको  बेहतर  सलाह  दे  सकते  हैं  ।  इस  विशेषज्ञ
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 ।

 दल  में  बाकी  गम्ब्स  भी  कृषि  कृषि  साइंसदान  हैं  जो  एक-एक  बात  देखेंगे  कि किस  तरह

 विभिन्न  गतिविधियों  में गतिविधियों  में  तालमेल  किया  एन०  एस०  सीड
 ,  सीड  बनाने  वालों  के  ;

 ने  ीछके  |  आवश्यकता  उसे  ज्यादा  पैदा  किया साथ  मुल्क  में  कोन  से  सीड

 देखकर  जून  तक  अपनी  रिपोर्ट  देंगे  ।

 |

 श्री  वो०  शोभनाद्रीववर  राव  :  हमारे  देश  में  कृषि  उत्पादन  में  कम  वृद्धि  होने  का
 की

 न

 ्््ि

 रा

 कारण  उच्च  किस्म  के  बीजों  की  अपर्याप्त  आपूर्ति  चीन  में  किसानों  को  उनकी  बीजों  की

 चर

 शयकता  का  अधिकांश  भाग  आधार  बीज  से  पूरा  किया  जाता  है  न  कि  प्रमाणित  बीज  से  ।  मैं
 माननीय

 कक
 मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  किसानों  को  उपलब्ध  कराये  जाने  के  लिये  आधार
 बीजों  का  उत्पादन  बढ़ाने  या  उसमें  अत्यधिक  वृद्धि  करने  हेतु  क्या  कदम  उठा  रही  मैं  सरकार

 यह  भी  स्पष्ट  रूप  से  जानना  चाहता  हूं  कि  विकसित  देशों  में  सरकारें  अथवा  निजी  संस्थान  बायो

 कनालोजी  में  अनुसंधान  और  विकास  पर  इतना  धन  लगा  रहे  जिससे  देश  में  बहुत  से

 हो  सकते  जब  तक  हम  भी  इस  दिशा  में  अधिक  मात्रा  में  धन  नहीं  हमें  बहुत  हानि

 सकती  है  और  हमारे  किसानों  को  ग्रम्भीर  स्थिति  का  सामना  करना  पड़  सकता  इसलिए  मैं

 चाहता  हूं  कि  सरकार  उस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  बायोतकनालोजी  सम्बन्धी  अनुसंधान  और  विक  सा

 पर  अधिक  धन  खच्े  करके  कौन  से  उपाय  कर  रही  है  ?  कक

 श्री  श्याम  लाल  यादव  :  सरकार  आधार  बीजों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  और  उन्हें  कि

 को  सप्लाई  करने  के  लिए  सभी  कदम  उठा  रही  हमारे  तकनीकी  इस

 हे

 मः
 में  संलग्न  हैं  ऐसे  मेरे  विचार  में  इस  कार्य  के  लिए  धन  की  कोई  कमी  नहीं  निजी  कम्पनियां  भी

 काम  कर  सकती  उन  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  इसीलिए  नई  बीज  नीति  घोषित  की

 का

 है
 उसमें  निजी  कम्पनियों  को  कुछ  शर्तों  पर  बीजों  की  आवश्यक  मात्रा  का  आयात  करने  की  स॒वि

 रे

 भी  समिति  इस  सम्बन्ध  में  सुझाव  दे  रही  आधार  बीजों  की  सप्लाई  सभी  किसानों  को  नही

 जा  सकती  ।  ऐसे  बीज  केवल  प्रगतिशील  किसानों  को  ही  दिये  जा  सकते  हैं  जो  उनकी  मात्रा  में

 करके  उन्हें  अन्य  साधारण  किसानों  को  दे  सकें  ।  आधार  बीज  की  मात्रा  सदेव  सीमित  रहती
 बाद

 में
 इन्हें  विकसित  करके  इनकी  मात्रा  बढ़ाई  जा  सकती  है  ।  केवल  तभी  हमें  यह  बड़े  पैमाने  पर

 लब्ध  हो  सकते  रा५्ट्रीय  बीज  राज्य  बीज  निगम  तथा  राज्य  फामं  निगम

 रा

 बीजों

 उत्पादन  करके  किसानों  को  सप्लाई  कर  रहे  हैं  ।

 प्रो० एन० जी० रंगा : अध्यक्ष मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस तथ्य को किसी भाग में से दो उपयुक्त किसानों को इस समिति के पीके की सदस्य के पर काफी विलम्ब हो चका है ! उदाहरण उदाहरण के तौर पर मंगर ₹ पर भूंगकली कोल भरी श्याम लाल यादव : माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई भावना को ध्यान में रखते हुए सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी ।
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 मारतीय  छात्रों  को  ब्रिटेन  द्वारा  छात्रवृत्तियां

 $107.  भो  थो०  एम०  सईद  :

 क्या  भागथ  संस।धन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ब्रिटेन  द्वारा  कितने  भारतीय  छात्रों  को  इस  समय  कितनी-कितनी  छात्रवृत्ति  मिल  रही  है
 और  ये  छात्रवृत्तियां  किन  विषयों  के  लिए  दी  जा  रही

 क्या  ब्रिटिश  सरकार  द्वारा  इन  छात्रवुत्तियों  की  संख्या  में  वृद्धि  की  जा  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?'

 भामव  संसाथम  विकास  मंत्रालय  प्ले  शिक्षा  क्रोर  संस्कृति/बिमागों  में  राज्य  मंत्री  एल०पी०
 :  ब्रिटिशसरकार  द्वारा  भाश्तीय  छात्रों  को  प्रदान/की  जाने  वाली  छात्रवृत्तियों  की  संख्या

 निर्फारित  नहीं  प्रत्येक  कम  में  छक्तवृत्ति  योजनाओं  के  अन्तगंत  भारतीय  छात्रों  को  40  से
 कीच  स्छन्॒कत्ति कं  प्रदान  करते  छात्रवृत्ति  की  भुगतान  की  ओर  जिन  विभिन्न

 विषवों  के  लिझ  ये  उपसक्ध  उन्हें  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 ओर  एक  योजना  विदेश  ओर  राष्ट्रमंडल  छात्रवृत्ति  जिसे
 भारत  सरकार  द्वारा  संचालित  किया  जा  रहा  के  लिए  छात्रवृत्तियों  की  शताब्दी  वर्ष ”
 में  क्रिटिल  साकार  के  अंशसतन्न  के  से  4  से  बढ़ाकर  24  कर  दी  गई
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 --  -  विवि  ee

 श्री पो०  एम०  सईद  :  अध्यक्ष  अभी-अभी  माननीय  मंत्री  जी  ने  भाग  ओर  (
 का  जवाब  देते  हुए  भारत  सरकार  द्वारा  संचालित  विदेश  और  राष्ट्र  मण्डल  छात्रवृत्ति  योजना
 उल्लेख  किया  और  बताया  कि  उनकी  संख्या  बढ़ाकर  4  से  24  कर  दी  गई  पृष्ठ  4  पर

 कहा है  कि  ब्रिटिश  सरकार  ने  उन  छात्रवृत्तियों  की  ठीक-ठीक  संख्या  नहीं  बताई  जिनके  लिए  वे
 कीं  राशि  प्रदान  करेंगे  ।  क्या  माननीय  मंत्री  महोदय  स्थिति  को  स्पष्ट  टरेंगे  ?  अब  मेरा  पहला
 यह  है  कि  उन  भारतीय  छात्रों  के  चयन  के  लिये  क्या  पद्धति  अपनाई  जाती  है  जिन्हें  ब्रिटेन  में  पढ़ने
 लिए  ब्रिटिश  सरकार  द्वारा  छात्रवृत्ति  दी  जाती  है  ।

 को  एल०  पो०  ज्ञाहो  :  मैं  आपकी  अनुमति  से  इसे  विस्तार  से  बताता  हूं  ।  भारत
 छात्रों  को  ब्रिटेन  में  पढ़ने  के  लिये  विभिन्न  प्रकार  की  छात्रवृत्तियां  दी  जाती  इनमें  से  एक  राष्ट्रमं

 छात्रवत्ति  और  फंलोशिप  योजना  दूसरी  विदेश  ओर  राष्ट्रमंडल  छात्रवृत्ति  तीसरी  जवाहर  ला
 नेहरू  मेमो  रियल  ट्रस्ट  छात्रवृत्ति  है  चोथी  ब्रिटिश  टेक्नीकल  को-आपरेशन  टेक््नीकल  प्र
 है  और  पांचवीं  कनफेडरेशन  ऑफ  ब्रिटिश  इण्डस्ट्री  ओवरसीज  छात्रवृत्ति  है  ।  जहां  तक  दूसरी  छात्रव्
 का  सम्बन्ध  जिसके  बारे  में  माननीय  सदस्य  ने  प्रश्न  पूछा  वह  विदेश  और  राष्ट्रमं डल  छात्र
 वृत्ति  ।  ब्रिटिश  सरकार  ने  अपने  कुठ  को  ऐसी  छात्रवृत्तियों  के लिये  घन  दिया  इस
 सम्बन्ध  में  हमें  यह  मालूम  नहीं  कि  बराबर  की  अनुदान  राशि  कितनी  है  ।  कितु  जहां  तक  हमें  उपलब्ध
 अम्य  छात्रवृत्तियों  का  सम्बन्ध  हमें  तथ्यों  को  पूरी  जानकारी

 करो  dle  एम०  सईव  ;  क्या  मैं  मंत्री  महोदय  को  बता  सकता  हूं  कि  प्रतिभा  पलायन
 हमारी  समस्याओं  में  से  एक  है  ।  जब  ऐसे  पाठ्यक्रमों  के  लिए  छात्रों  का  चयन  किया  जाता  है  तो
 क्रम  समाप्त  होने  पर  वे  विदेश  में  ही  रह  जाते  कया  सरकार  इस  बात  पर  बल  देगी  कि  पाठ्यक्रम  पूरा
 करने  के  पश्चात्  उन्हें  कुछ  वर्षों  के.लिये  भरत  में  ही काम  करना  होगा  ?

 श्रो  एल०  पी ०  शाहो  :  ऐसी  व्यवस्था  पहले  से  ही  है  |  वे  जब  छात्रवृत्ति  पर  पढ़ने  जाते
 हैं  तो  उसके  बाद  उन्हें  यहां  वापिस  आना  पड़ता  है  ।

 थरो  ई०  भ्रम्यपू०  रेह्ी  :  उत्तर  से  यह  स्पष्ट  नहीं  है  कि  ये  छात्रवृत्तियां  विशेषतया  भारतीयों  के

 निए  हैं  अथवा  पूरे  राष्ट्रमंडल  के  लिए  निर्धारित  छात्रवृत्तियों  में  भारतीय  स्थान  प्राप्त  करते  यह
 स्पष्ट  करना  है  ।

 दूसरी  बात  यह  हैं  कि  इने  छात्रवृत्तियों  को  मंजूर  करने  का  काम  कौन  कर  रहा  कया  यह
 कार्य  भारत  सरकार  कर  रही  है  अथवा  विभिन्न  विश्वविद्यालय  स्वयं  इसे  कर  रहे  हैं  ?

 भ्रो  एल०  पी०  ज्ञाहो  :  इस  प्रश्न  में  दो  बातें  एक  छात्रवृत्ति  मंजूर  करने  की  पद्धति  ।
 जहाँ  तक  सरकारी  छात्रवृतियों  का  सम्बन्ध  उनकी  मंजरी  भारत  सरकार  द्वारा  की  जाती  वे
 समाचार-पत्रों  के  माध्यम  से  आवेदन  आमंत्रित  करने  के  पश्चात्  छात्रों  का  चयन  करने  के  लिए  समिति
 गठित  करते  हैं  ।

 जहां  तक  विषय  और  विश्वविद्यालय  का  सम्बन्ध  ब्रिटिश  सरकार  प्रति  वर्ष  प्रत्येक  विधय
 में  उपलब्ध  छात्रवृत्तियों  के  संबंध  में  विज्ञापन  देती  विषयों  के  सम्बन्ध  में  रिपोर्ट  से  कुछ  पता  नहीं
 अलंता  ।  उसके  बारे  में  विज्ञापन  के  संमय  पर  ही  पता  चलता

 ह  सरकारी  छात्रवृत्तियों  की  मंजूरी  भारत  सरकार  द्वारा  की  जाती  चयन  भी  भारत  सरकार
 हारा  कियां  जाता

 29
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 नन-े  जहां“तक  नन  अन्य  नम  नननननननननीननीननीननीनभननीनभती  ननिननननीनीीीीी  दईतदत(ऊत७हऔ
 :

 जहां“तक  अन्य  निजी/म्यासों की  छात्रवृत्तियों  के  लिएਂ  चयन  का  बह  उनको  अपनी

 संयम  समितियों  द्वारोंਂ  किया  जाता  है॥  उनकी  संख्या  बहुत  HHA,  3  या  3

 -  श्रष्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  समाप्त

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  हारा  संकर  बोजों का  भ्राथात

 *102.  श्री  नित्यानम्द  सिश्र  :

 ||  "7  5  क्या  क़ृथि  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  बीज  का  विदेशों  सेਂ  संकर  बीजों  का  आयात  करके  शमें  हन्हें
 प्रौधोगिकों  सहंयोग  से  अपने  हो  देश-में  विकसित  करने  विचार

 ।  यदि  तो  किन-किन  बीजों  का  आयात  किया  जायेगा  और  प्रयोग  की  जाने  वाली
 विदेशी  प्रौद्योगिको  का  त्पौरा  क्या

 (7)  क्या  इन  संकर  बीजों  को  स्क्येशी-तकमीक  से  विकसित  नहीं:किया  और

 इस  प्रकार  कब  तक  संकर  बीजों'का  आयात  किया  और  इसंका  भूमि  को
 तथा  निवेश  पर  क्या  फ्रधाव  पडेमा  ?

 कृषि  मंत्री  मजन  :  अभो  तक  ऐसा  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया
 प्रश्न  हो  नहीं  होता  है  ।

 देशी  तकनीकी  जानकारी  से  भी  संकर  बीजों  का  विकास  किया  गया  है  किस  जा
 रहा

 ब्रश्न-ही  वहीं  उठता  ।

 शास्ट्रीयसाकरता  मिशन  के  भ्रस्तर्गंत  साकरता
 |

 ::  १३08-७सलेज्रसी  गुप्त  :

 ही  झांति  लाल  पटेल  :

 !  «
 क्या  साभव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  देश  में  निरक्षर  व्यक्तियों की  संख्या का  पता-लग्ाने  के  लिये  कोई  सर्वेक्षण  किया
 गया

 ह  ॥

 (8)
 यदि  तो  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  और



 लिखित  उत्तर
 जज ८
 सरकार  हकरा  साब्ट्रीय'साक्षरता  ईमशन  के:अन्त्गंत  साक्षरता  गति  बढ़ाने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाए  गये  हैं  !

 लांगवਂ  मंत्रों  किम  में  साक्षरता

 भांकड़े  दस-वर्धीय  जमवणना  कार्यक्तमों  के  म्माध्यम  से  एकत्र  किये  जाते  हैं  ।  ४981:  की  जनगणना  के

 अनुसार  प्रत्येक  राज्य/संघ-  शासित  क्षेत्र  में  निरक्षर  व्यक्तियों  की  संख्या  दशने  वाला  एक  विवरण
 संलग्न  है  ।

 राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  का  सहेक््यਂ  5-35  -  ब्लाख  प्रोढ़  निरक्षरों
 की  कार्यात्मक  साक्ष  रता  प्रदान  करना  1990  तक  300  लाख  और  1५95  तक  अतिरिक्त  500
 लाख  ।  इस  मिशन  के  कार्यान्वयन  के  लिये  अपनाई'जाਂ  रही  नीतियों  और  अब  तक  किए  गये  उपायों  में
 निम्नत्रिद्चित  शाप्मिल  हैं  :

 (7)

 (४)

 (1४)

 (४)

 (४)

 सभी  स्तरों  पर  विशेष  रूप  से  शिश्षुओं  के  स्वर  पर  प्रोत्साहितਂ  करने  के  लिए  संपूर्ण
 प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  की  समीक्षा  कीਂ  मई  है  ।

 प्रधान  मंत्री  द्वारा  5-5-88  को  विज्ञान  भवन  में  राष्ट्रीय  साक्ष रता  मिश्लन  को  व्यापक
 रूप  गतिशील  बनाने  के  लिये  एक  राष्ट्रीय  अभियान  का  शुभारंभ  किया
 गया  था  ।

 जन  कार्यात्मक  ब्वाक्षरता  कार्यक्रम  के  अन्तरगंत  शेक्षिक
 सेनिक  तथा  अधं-सेनिक  भूतपूर्व

 मजदूर  रेलवे  भोर  जेल  प्रबन्ध  कमं/बईरियों  को  स्वेच्छिक  आधार  प्ररु  साक्षरता
 कार्य  शुरू  करते  के  लिए  शामिल  किया  ज़ा  रहा

 स्वेच्छिक  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता  अनुदान  योजना  को  संशोधित  किया
 गया  पर्याप्त  रूप  से  सरल  और  उदार  बनाया  गया  1988-89  9  वर्ष  के
 दोरान  विभिन्न  पस्मिलनाएं  शुरू  करने  के  लिये  क्केच्छिक  री
 6.60  क़ट्ोड़  ,  रपये  की  राशि  संस्त्रीकृत  की  गई  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  के
 अन्तग्रंत  कार्यक्रम  शुरू  करने  के  लिये  लगभग  500  स्वेच्छिक  एजेंसियों  को  स्वीकृति
 प्रदान  की  गई  है

 नवसाक्षर  फिर  सेਂ  निरक्षर  नः  बनਂ  जाएं  इसके  लिये  जन  शिक्षण  निलाबंम  की  एक
 नई  योत्रन७  कंघार  की  गई  है  विभिन्क  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  10,065
 जन  शिक्षण  निलायम  संस्बीकृत  किए  गये  हैं  ।  उन्हें  स्थापित  किया  जा  रहा

 प्रोद्योगिक  शेक्षिक  निवेशों  के  प्रयोग  के  लिये  40  जिलों  का  पता  लगाया  गया  है
 ताकि  साक्षरता  की  कोटि  में  सुधार  किया  ना  सहयोगी
 एजेंसिग्रों  पता.लगाया  गया  है  और  वे  सौर  ऊर्जा  संशोधित  ब्लेक
 रोलर  घूलरहित  चाक  तथा  इसलेक्ट्रानिक  गेजेटों  आदि  ज॑से  अनेक
 प्रोद्योभिक-लकिक  निवेश  तेयार  करने  संबंधी  कायं  कर  रहे  हैं  ।

 राष्ट्रीय  सोखतरता'मिश्न  प्राधिकरण  गठन  किया  गया  राज्य
 अनुरोध  भया  है  कि  टराञ्य  साक्षरता  मिशन  प्राधिकरण  ह्थापित

 31
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 कि  वे  राज्य  तथा  जिला  मिशन राज्यों  से  यह  भी  अनुरोध  किया  गया

 नियुक्त  करें  ।

 आवश्यक  संसाधन  सहयोग  प्रदान  करने  के  लिए  राज्य  संसाधन  केन्द्रों  को  सुदृढ़
 किया  गया  है  और  जिला  संसाधन  इकाइयां  स्थाएत  की  जा  रही

 (ix)  राज्य  सरकारों  और  विभिन्न  कार्यान्वयन  एजेंसियों  द्वारा  भेजी गई  सूचना  के
 30  1988  को  2,64,375  प्रौढ़  शिक्षा  केन्द्र  चलाये  जा  रहे  थे

 जिनमें  79.26  लाख  लोगों  का  नामाँकन

 विवरण

 भारत  a  की  संख्या
 सं०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  _  व्यक्ति  पुरुष  महिलाएं

 2  3  4

 राज्य

 1...  आन्ध्र  प्रदेश  37,514,855  16,466,545.  21,048,310

 2...  बिहार  51,593,730..  22,239,088.  29,354,642

 गुजरात  19,189,955  7,997,371  11,192,584

 4...  हरियाणा  8,252,720  3,379,280  4,673,440

 5...  हिमाचल  प्रदेश  2,462,531 1,015,650  1,446,881

 6.  जम्मू  और  काश्मीर  4,390,613  2,016,091  2,374,522

 7...  कर्नाटक  22,852,997  9,686,351  «13,166,646

 8...  केरल  ,  7,528,948  .  3,099,675  4,429,273

 9...  मध्य  प्रदेश  .37,634,276  16,269,003  21,365,273

 10...  महाराष्ट्र  33,163,365.._  13,358,623.._  19,804,742

 11...  अभिपुर  -:  833,335  6,775  496,560

 12.  मेघालय  880,628  “  424,686  855,942

 13.  .  नागालैंड  445,052,  207,715  ....  ...  ,  237,377

 14...  उड़ीसा  17,343,066  7,041,143..  10,301,923

 15.  पंजाब  9,928,566  4,722,332  5,206,234
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 पड  2  3  4  5

 16.  ..  राजस्थान  25,907,745  11,372,998  14,534,747

 17...  सिक्किम  208,647  96,661  141,986

 तमिलनाडु  25,770,418  10,220,293

 (9.  श्रिपुरा  1,188,259  509,445  678,814

 20.  ...  उत्तर  प्रदेष्ठ  80,756,753  36,020,825  44,735,9 28

 पश्चिम  बंगाल  32,236,494  14,087,856  18,148,638

 संघ  झासित  क्षेत्र

 1.  अण्डमान  और  91,420  44,278  47,142
 निकोबार  द्वीप  समूह

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  500,506  241,111  259,395

 3.  चण्डीगढ़  159,030  79,148  79,882

 4...  दादरा  और  नगर  76,021  33,443  42,578
 :  हेकेली

 Ss.  दिल्ली  2,392,080  1,087,198  1,304,882

 6.  दमन  और  470,978  188,719  282,259
 दीव

 7...  लक्षद्वीप  18,084  7,084  11,000

 8...  मिजोरम  198,072  91,427  106,645

 9...  प्रांडिचेही
 266,856  104,041  162,815

 भारत*  .  424,256,000  182,644,855.  241,414,145

 की  जनसंख्या  को  फ्लेड़कर  जहाँ  उम्र  क्षमग्र  स्थिति  ख़द़यव  छोने  के कारण  जनगणना  नहीं  की
 जा  सकी  ।

 दिल्लो  के  स्कूलों  में  कप्नंजफरियों  को  मो

 #09.  '
 क्री  सरफतात  बहाल  हें

 करो  कमला  प्रसाद  सिंह  :
 RT  आजम  भरता  आजम  कंसतकन  किककत  अंत्री  यह  इतने  सी  कृपा  करेंग्रे  के  :
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 न  किया

 (%)  क्या  दिल्ली  के  अनेक  सरकारी  स्झलों  में  अध्यापकों  तथा  अन्य  कर्मचारियों  की  कमी

 यदि  तो  अध्यापक  और  छात्रों  के बीच  उपयुक्त  अमुपात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन

 स्कूलों  में  अध्यापकों  तथा  अन्य  कमंचोरियों  की  पर्याप्त  व्यवस्था  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या.कदम
 उठाये  गये  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  पो०  शिव  :  ओर  दिल्ली  प्रशासन  ने

 यह  सूचित  किया  है  कि  सरकारी  स्कूलों  में  28126  अध्यापन  पदों  की  संस्वीकृत  संख्या  में  से  2050
 रिक्त  हैं  और  6234  लिपिक  वर्गीय  पदों  में  से  इस  समय  417  रिक्त  इनमें  1135  अध्यापन
 पद  न्यायालय  मामलों  के  कारण  रिक्त  हैं  ।  इन  रिक्तियों  के  लिए  जो  न्यायालय  में  निर्णायाधीन  नहीं

 दिल्ली  प्रशासन  ने  भर्ती  के  लिए  कारंवाई  आरंभ  कर  दी

 विजशाल्लापत्तनम  बन्वरगाह  पर  क्रषायातित  कोककर  फोयले
 के  भंडारण  को  व्यवस्था

 )

 +]  ]0.  भ्रो  मट्टस  श्रीरासमभति  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  के  लिए  वर्ष  भर  के  आयातित  कोककर  कोयले  के
 भण्डारण  हेतु  विशाखापत्तनम  पोत  न्यास  की  बाह्य  बन्दरगाह  तथा  पूर्वी  यार्ड  स्थित  सामान्य-एवं-बल्क
 माल  घाट  उपलब्ध  करने  का  निर्णय  किया  गया  है

 क्या  इन  सुविधाओं  में  बन्द  स्थानों  पर  एवं  खले  में  भण्ढारण  की  व्यवस्था  भी  शामिल
 और

 प्रदूषण  की  रोकथाम  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  राजेश  :  से  जनरल
 कार्यो  बर्थ  का  मात्र  कोकिंग  कोल  हैंडल  करने  के  लिये  उपयोग  करने  अथवा  सुविधाओं  की  प्रकृति  तथा
 प्रदूषण  नियंत्रण  सम्बन्धी  उपायों  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 गरीबी  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  न्यक्तियों  को  पेंझन

 *+|]].  भ्रो  ध्रनावि  चरण  दास  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  भूमिहीन  लघु  और  सीमान्त  किस

 कार्यों  में  लगे  मजदूरों  ओर  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  अन्य  गरीब

 प्रस्ताव

 यदि  तो  इसके  लिए  पुरुषों  तथा  महिलाओं  की  पात्रता  की डा
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 पेंशन  की  धनराशि  आदि  का  ब्योरा  क्या  है  ओर  यह  प्रस्ताव  कब  तक  किया  जायेगा  ?

 कृषि  सन््तालय  में  प्रामोच  विकास  विभाग  में  राज्य  सन््त्रो  :  ओर
 देश  में  भूमिहीन  लघु  ओर  सोमान्त  ग्रामीण  निर्माण  कार्य  में  लगे

 मजदूरों  और  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  बसर  कर  रहे  अन्य  गरीब  लोगों  को  पेंशन  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 विचा  राधीन  नहीं  राज्य  सरकारों  ओर  संघशासित  क्षेत्र  की  सरकारों  की  राज्य  क्षेत्र  में  वृद्ध
 सोगों  को  पेंशन  देने  की  योजनायें

 उर्दू  ब्यूरो  सम्बन्धो  सर्वेक्षण  समिति

 5112.  श्री  जो०  एम०  बनातवाला  :

 क्या  सामव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  उर्द  प्रोत्साहन  ब्यूरो  के  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  समिति  गठित  की  गई

 यदि  तो  समिति  के  सदस्यों  के नाम  तथा  इसके  विचारार्थ  विषयों  का  ब्योरा  क्या

 क्या  समिति  ने  कोई  रिपोर्ट  भी  प्रस्तुत  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  संत्रो  पी०  झ्िव  ;

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 उड़ोसा  में  कच्छ  लोहे  के  एक  बड़े  संयंत्र  को  स्थापना  करना

 $113,  डा०  कृपा  सिधु  मोई  :

 करो  हरिहर  सोरन  :

 क्या  इस्पात  शोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  सरकार  का  विचार  उड़ीसा  में  कच्चे  लोहे  का  एक  बड़ा  संयंत्र  स्थापित  करने  का
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसे  किस  ज  गह  स्थापित  किया  जाना  इस
 पर  कितनी  लागत  आयेगी  और  इसमें  कितने  «्यक्तियों  को  रोजगार  मिल  सकेगा  ?

 इस्पात  धो र  खान  मन््त्रो  एम०  एल०  :  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 गस्मे  को  खेतो  में  खोज  के  लिए  खास  तथा  कृषि  संगठन  द्वारा
 मारतोय  कृषक  का  सम्भान

 *114.  श्री  बो०  कृष्ण  राव  :

 क्या  कृषि  मन््त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 35
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 ह  क्यों  खा  तंथी  संगठं  ने  एशियाई  देशों  में  से  किसी  भारतीय  कृषक  को  भस्लेकी

 खेती  के  सम्बन्ध  में  उसकी  खोज  के  लिये  अपने  सर्वश्रेष्ठ  पुरस्कार  हेतु  चुना

 यदि  ती  तत्सैम्ब॑न्धी  ब्योरी  बैयी  जौर  ध  5

 ~n  बा  आओ  नर  ०»  ५  .  घ्
 मनन्ने  की  ख़ेती  के  क्षेत्र  में  यह  खोज  देश  में  गन्ने  की  खेती  को  बढ़ावा  देने  में  कहाँ तक

 सहायक  सिद्ध  होगी  ?

 कृषि  मन्त्रो  मजन  :  और  एशिया  तथा  प्रशांत  क्षेत्र  से  सम्बन्धित  खाद्य
 और  कृषि  संगठन के  क्षेत्रीय  बैंकाक॑  ने  भौरेतीये  स॑रकीर  है  सवंश्रेष्ठ  गन्ना  उत्पादक  किसान
 का  नाम  भेजने  का  अनरोध  ताकि  खाद्य  और  कृषि  संगठन  द्वारा  14  1988  को  बैंकाक

 में  आयोजित  आठवें  विश्व  खाद्य  दिवस  समारोह  के  एक  भाग  के  रूप  में  किसान  का  सम्मान  किया  जा

 सके  ।  भारत  सरकार  ने  गन््नां  उत्पादक  मुंख्ये  रोज्यौँ  से  नामॉकन  प्रॉप्ते  करने  के  पंश्चौत  तैथा  उनकी
 उपलब्धियीं  का  मुल्यकिने  केरेने  कै  बोद  खाट  और  कऊंचि  संगठन  तथा  ब़शांत  क्षेत्र  से  सम्बन्धित

 खाद्य  ओर  कृषि  संगठन  क्षेत्रीय  कार्यालय  )  बैंकाक  द्वारा  किए  जाने  के  लिए  जिला  शिप्रोगा
 के  एक  प्रगतिशील  किसान  श्री  डी०  आर०  प्रफुल्ल  चन्द्र  के  नाम  का  प्रस्ताव  कियां  ।

 पेड़ी  गंन्ना  फसल  प्रबंन्ध  में  श्री  डी०  आर०  प्रफुल्ल  चन्द्र  द्वारा  अपनांई  गई
 नीक  विशेषकर  देश  के  उष्ण  कटिबंधोय  क्षेत्रों  मे ंबीई  जाने  वौलौ  किस्मीं  के  लिए  एके  नई  तेकनीक

 इससे  अन्य  किसानों  को  श्री  प्रफूलल  चन्द्र  की  तकनीक  अपनाने  के  प्रति  प्रेरणा  मिलिगी  तथा  अधिक
 उत्पादकता  प्राप्त  जिसके  परिंणामेस्वरूप  मन्ने  का  क्षेत्र  बढ़ाए  बगेर  देश  में  गन्ने  का  उत्पादन

 हर

 राष्ट्रीय  शाजमारनों  के  विकास  के  सम्चात  में  कैंत्र  का  योगदान

 *115.  श्षी  ध्ररविन्द  नेताम  :

 श्री  वो०  श्रीनिवास  प्रसाव  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बततले  के  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीथ  राजमार्गों  और  उसे  पर  पुलों  के  विकास  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  का  सहयोग
 लेने  के  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रतिक्रिया  प्राप्त  हुई  और

 (a)  शंद  तो  तत्सम्वम्त्री  व्योरो  क्यो  है  ?

 जले.मूनेल  पंरिवहंन  मंग्शा्िये  के  राज्ये  मन्त्र  राजैश
 :  और

 सरकार  ने  राष्ट्रीय  राज॑भार्गों  से  सम्बन्धित  मार्भ-केर  आवारित  स्कीमें  हाथ  में  लेमे  के  लिए  प्रक्ववेट  सेक्टर
 से  प्रस्ताव  आमंत्रित  किये  थे  |  पूना  बाई  पास  34.25  के  निर्माण  और
 लखनऊ  मार्ग  60  को  चार  लेन  का  बनाने  के  लिए  केवल  दो  विर्शिष्ट  प्रस्ताव
 प्राप्त  हुए  पूना--बाई  पास  राज्य  लोक  निर्माण  विभाग  क्वरा  पहले  ही  निर्माणाधीन  था  और
 कानपुर--लखनऊ  मार्ग  को  चार  लेन  का  बनाना  ब्यक्ल॒र्म  नहीं  पाया  प्रस्तावों को  रहू  कर

 दिया
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 सरर्त--लीलंक्न  समझौता  कार्याल्कत  करमाः

 + 117.  श्री  तस्पम  धाभस  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  कोईकूपा  करेंगे  कि  :

 .  ;  क्या  भारत--श्रीलंका  समझौते  के  सभो  खण्ड  कार्यान्वित  कर  दिए  गये  और

 यदि  तो  कार्यान्वित  न  किये  गये  खंडों  का  ब्योश  है
 ओर  इसके  क्या  कारण

 है  १  थे

 ह

 :  चिकेश  समाप्ति  में  रश्तय  भैन््ज्री  के०  नहंवर  :  ओर  भारत--भौसका

 समझाते  के  जिन  खण्डों  का  व्यापक  रूप  में  क्रियान्वयन  किया  गया  वे  इस  प्रकार

 1.  श्रीलंका  के  से  निकों  को  हटाकर  25  1987  से  पूर्व  की  स्थिति  वर  लाना  ।

 पूर्वी  औन्त  सै  श्रीलंका  किले  कार्य  बल  के  मुख्य  कटकों  को है

 4.  प्रान्तीय  परिषदों  की  स्थापना  और  उन्हें  अधिकार  सौंपने  के  लिए  श्रीलंका  को  संसद  हरा
 आवश्यक  कानून  बनाना  ।  इस  कानून  के  अन्तर्गत  7  भ्रान्तों  में  चुनाव  हुए  ।

 4.  तमिल  राजनेतिक  कौंदियों  सें  ल ैमंधिकौश  को  रिहाई  ।

 5.  हथियार  डालने  वाले  उप्रवादियों  को  श्रीलंका  सरकौर  द्वौरो  भाकी  प्रदौन  करना  ।

 6.  तमिल  को  राजभाषी  बनाने  के  लिगे  संवैध्ीनिक  प्रावधान  1

 ,  भ्नौरत  से  जेपलका  के  तर्नन््षत  लरलाजक्षियों  को  श्रीलंका  कॉफ्सी  जौर  श्रीलंका  सें  विस्थापित
 लोगों  को  बसापे  जाने  को  अकिका  जपरी

 8.  उत्तरी  और  पूर्वी  प्रान्करें  का  च्लित्र  अशिज्ुचित  कर  दिया  गया  उक्ते  बिलये  के

 स्वरूप  उत्तर-पुर्वी  प्रान्त  चुनाव  को  तारीख  से  अस्तित्व  में  आ

 जज  ध्न्यों

 जिन  खण्डों  को  अभी  तक  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  है  उनमें  निम्नलिखित  शामिल  हैं  तमिल

 उग्रवादियों  को  निशस्त्र  करना  ओर  उत्तर-पूर्वी  प्रौन््त  मैं  प्रान्तीय  परिषद  के  चुनाव  इनके  संबंध
 में  प्रक्रिया  पहले  ही  शुरू  को  ज्म  चुको  है  ओर  उत्तर-हूर्की  प्रान्त  के  छुककाव  19-14-88  तक  च्रे  होने  को

 इस  सम्बन्ध  में  भरलक  अयास  किया  ज्मता  रहा  है  कि  तबिल  उच्चकादो  प्र॒प  श्वेच्छा  से  हिसा
 का  त्यायय  करें  सथा  अपने  हथिमार  डाल  दें  4  लिट्े  हारा  लखतार  जर्तियार  कठोर  श्बंये  ओर  उसके  हारा
 की  गई  हिसा  के  कारण  भारतीय  शांति  सेना  द्वास  कहें  विशस्त्र  करने  के  लिए  कार्रपाई  करनी  प्ले  ।

 हालांकि  भारतीय  सेना  ने  लिट्टे  बाहुल  शहरी  क्षेत्रों  में  लिट्टें  के  गढ़ों  को  तोड़  दिया  है  लेकिन  वार  करो
 और  सोने  जेगेओ  रूप  में  हिंसी  कौ  जारी  इस  प्रकार  को  गॉरिल्ला  स्वरूप  की
 वाई  के  कारण  शांति  सेना  की  कारंवाई  काफी  समय  तक  चल  सकती  ऐसी  में  नाटकीय
 परिणाम  ममकिन  ही  नहीं  होते  ।

 जहां  तक  जो  इस  समझौते  के  अभिन्न  अंग  के  आदान-प्रदान  का  सम्बन्ध
 भारत  सरकार  श्रीलंका  की  सरकार  से  बराबर  सम्पर्क  बनाए  हुए  है  ।
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 |  पश्चिम  दिल््लोके  लिए  दिल्ली  परिषहण  निगम  को

 क्या  श्री जय  प्रकाश  झ्पग्रवाल  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पश्चिम  दिल्ली  में  दिल्ली  परिवहन  निगम  को  बस  सेवा  वहां  की  जनसंड्या  की

 आवश्यकताओं  के  अनुरूप  ओर

 यदि  तो  दिल्ली  के  भिन्न-भिन्न  स्थानों  से  तथा  विशेष  रूप  से  केन्द्रीय  सचिवासय
 से  पश्चिम  दिल्ली  के  लिए  तथा  पश्चिम  दिल्ली  से  उन  स्थानों  के  लिये  बसों  की  संख्या  बढ़ाने  हेतु  कोन

 से  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 जस-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राजेश  और  फोल्ड
 स्तरों  पर  किए  गए  ट्रैफिक  सर्वेक्षणों  के आधार  पर  दिल्ली  परिवहन  निगम  हारा  विभिन्न  रूटों  पर  बसें के  का

 लगाई  जाती  हैं  ।  संसाधनों  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  बेड़े  में  भी  बढ़ोतरी  की  जाती  पश्चिम
 दिल्ली  में  सेवाओं  का  मौजूदा  स्तर  व्यापक  तौर  पर  समुचित  समझा  गया

 बम्बई  झोर  गोवा  के  थोच  याज्ो  स्टोमर  सेवा

 श्री  शञांतारास  नायक  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  ओर  गोवा  के  बीच  यात्री  स्टॉमर  सेवा  जो  कई  दज्षकों  स ेखल  रहो  थी
 तथा  हाल  ही  में  जिसे  बन्द  कर  दिया  गया  पुनः  शूरू  करने  का  विचार

 यदि  तो  यह  सेवा  कब  तक  शुरू  हो

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  किराये  पर  अथवा  नये  जलपोत  प्राप्त  किये  गये  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेक्ष  :  केख्र  सरकार  ने
 महाराष्ट्र  और  गोवा  सरकार  को  यह  सूचित  किया  है  कि  भारतीय  नौवहन  निगम  द्वारा  सेवाएं  बहाल
 को  जा  सकती  हैं  ददि  वे  सम्पूर्ण  प्रचालन  घाटा  तथा  याविक  यात्री  सर्वेक्षण  का  खर्च  वहन  करने  को
 सहमत  हों  ।  अभी  तक  वे  इसके  लिए  सहमत

 नहीं हुए हैं । सेवा को शुरू किये जाने के सम्बन्ध में कोई निश्चित समय बताना सम्भव नहीं नहीं । प्रश्न नहीं उठता । 88



 26  1910  लिखित  उत्तर

 राजस्थान  को  सूखा  राहुत  योजना  पूरो  करने  के  लिए  सहायता

 ]
 *$|20,  श्री  शंक  रलाल  :

 क्या  कृषि  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  में  सूखा  राहत  कार्यक्रम  के  अ  न्तगंत  प्रारम्भ  किये  गये  अनेक  निर्माण  कार्य

 धन  की  कमी  के  कारण  अधूरे  पड़े  और

 यदि  तो  इन  निर्माण  कार्यों  को  पूरा  कराने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितनी

 सहायता  देने  का  विचार  है  ?

 छुषि  मंत्री  मजन  :  ओर  राजस्थान  सरकार  से  प्राप्त  रिपोर्ट  के

 सूखे  की  अवधि  के  अन्त  तक  राहत  कार्यंक्रम  के  अन्तगंत  शुरू  किये  गये  कई  निर्माण  कार्य  अधूरे
 थे  ।  राज्य  सरकार  इन  निर्माण  कार्यों  को  पूरा  करने  के  प्रयास  कर  रही  है  और  उन्होंने  अनुदेश  जारी
 किये  हैं  कि  छोटे  निर्माण  कार्यों  जेसे  लघु  सिंचाई  निर्माण  कार्यों  भादि  को  विभागीय
 तौर  पर  उपलब्ध  बच्चतों  में  से  पूरा  कराया  जाये  ।  सूखे  से  प्रभावित  राज्यों  को  केवल  सूखे  की  अवधि
 के  दोरान  रोजगार  सुजन  राहत  निर्माण  काये  शुरू  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती

 स्पंज  लोहे  के  उत्पादन  में  बढ़ि

 [  प्रभवाद  ]

 २$|21.  शी  सत्येसा  नारायण  सिह  :

 क्या  इस्पात  शौर  लाभ  मन्त्री  यहु  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  इस्पात  उत्पादन  में  सुधार  लाने  के  स्पंज  लोहे  के  उत्पादन  की  क्षमता

 में  बृद्धि  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  क्या  बिहार  में  स्पंज  लोहे  के  इस  प्रकार  क ेऔर  अधिक  संयंत्र
 किये  और

 बदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रो  एम०  एल०  फोतेदार  )  :  हां  ।

 और  बिहार  राज्य  में  स्पंज  लोहे  का  निर्माण  करने  के  लिए  8  इकाइयों  ने
 करण  कराया  इनमें  से  केवल  एक  निर्माणाधीन  है  जिसकी  स्थापित  क्षमता  1.2  लाख  टन  प्रति  वर्ष
 होगी  ।

 राष्ट्रीय  लिलखहुन  प्रोच्चोगिको  सिशन

 908.  भरी  श्रार०  एम०  मोबे  :

 क्या  कृुथि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 39
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 क्या  राष्ट्रीय  तिलहन  श्रौद्योगिकी  मिशन  मे  खत्ल  तेलों  को  खफत  कम  करने  के  उद्देश्य  से
 एक  सावंजनिक  स्वास्थ्य  अभियान  प्रारम्भ  करने  का  निर्णय  किया  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  प्रभुसंघान  तथा  थख्ता  सिमस्म  में  रक्स्स  मंदी  हर  कुऋण  क्कास्मो  )  :
 और  राष्ट्रीय  पोषण  हैदराबाद  और  प्रोफेसर  गोपालन  जंसे  ख्याति  प्राप्त  विशेषज्ञों

 द्वारा  किये  गये  पोषण  सम्बन्धी  सर्वेक्षणों  स ेपता  चजता  है  कि  हमारौ  जनसंख्या  का  बहुत  लड़ा  भाग  तेल
 और  वसा  का  बहुत  बडी  मात्रा  में  उपभोग  करता  है  जिससे  रोग  होने  की  सम्भावना  रहती है  ।
 खिश्वन  ने  स्वास्थ्य  श्षर  छावव  संब्ाप्तन  विकास  यंत्राजब  के  खिलकर  एक  ऐसा  अभिय्नान  चलाने
 का  प्रस्ताव  रखा  है  जिससे  कि  खाद्य  तेलों  का  अधिकतम  मात्रा  में  उपभोग  करने  पे  द्वोने  वाबे  छत  रो  के
 प्रति  लोगों  में  जागरूकता  लाई  जा  सके  ।

 प्र्तीण  क्षेत्रों  में  मोदम्सों  का  र्ििर्म्सक

 909.  ब्लेजती  अयस्तो  क्हनाबक  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  े

 कया  विश्व  बेक  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भोदाभों  के  के  लिए  कुछ  राज्य  सरकारों  को
 सहायता  कर  रहा

 कया  उड़ीसा  को  कोई  वित्तीय  सहायता  दी  गई  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उड़ीसा  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  आब  तक  ऐसे  कितने
 गोदामों  का  भिर्माण  किया  गया  है  ?

 |

 कुषि  संज्ञालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  मैं  राज्य  मंत्री  जमादत  :  से

 राष्ट्रीय  सहकारी  शिकाल  निम्रथ्  सी+  ब्ये०  को  ग्राल्फें  में  सहकारी
 तियों  द्वारा  गोदामों  के  निर्माण  में  सहायता  देने  के  भारत  सरकाश  की  मुस्कत  बिकव  बेक  से  श्रहुसमाता
 मिल  रही  है  ।  विश्व  बेंक  डी०  द्वारा  सह्डायतार्थ  एन०  सी०  डी०  तथा

 एन०सौ  ०डी  »सी  ०]  सहकारी  भण्डारण  परियोजनाओं  के  अन्तगंत  एन०  सी०  डी०  सी०  ने  उड़ीसा  में
 3.028  लाख  मीटरी  टन  की  क्षमता  वाले  1585  गोदामों  के  निर्माण  के  लिए  सहकारी  समितियों  को

 सहायता  स्वीकृत  की  परियोजनाओं  की  लागत  22.98  ररैर  छएनमे  है  और  एम्र०  शी  ०  ढी०  सी  ०
 ने  अपनी  सहायता  के  रूप  में  लागत  का  75  प्रतिशत  स्वीकृत  किया  है  (50  प्रतिशत  विश्व  बैंक  ऋण  और
 25  प्रतिशत  एन०  सी०  डी०  सी०  ।  राज्य  सरकार  और  लाभाथियों  की  सहकारी  समितियां
 परियोजना  जरवश  का  20  क्षतिशत़  भौर  $  फलिजत  जुटत्ती  हैं  ।

 अभी  तक  2.0475  लाख  मीटरी  टन  क्षमता  वाले  1313  गोबाम  बनाए  जा  चुके  हूँ  ।.
 98,500  मीटरी  टन  क्षमता  वाले  शेष  272  गोदाम  निर्माण  के  विभिन्न  चरणों  में  हैं  ।

 हु

 जहाज  तीडने  वाले  यार

 10.  भी  धमर  सिह  राठवा  :

 क्या  इस्पात  झौर  स्तन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 49.
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 अर  ७  का  1  जा

 जहाजों  के  गीड़ने  से  प्रत्येक  वर्ष  कितना  कतरन  प्राप्त  होती  ह ैऔर  उसका  किस
 शतना  कतरन

 प्रकारे  उपथोग  किया  जाता
 पट

 करे  7  47%

 क्या  जहाज  तोड़ने  वाले  कुछ  यार्डों  में
 कायं  बन्द  कर  दिया  गया  है  और  काफी  संख्या

 में  जहाज  तोड़ने  हेतु  पड़े  हुए

 यदि  तो  जहाज  तोड़ने  का  कार्य  बन्द  किये  जाने  के  क्या  कारण

 क्या  जहाजों  के  तोड़ने  से  प्राप्त  कतरन  आयातित  कतरन  से  सस्ती  और

 (४)  यदि  तो  जहाज  तोड़ने  वाले  यार्डों  को  पुनः  शीघ्र  प्रारम्भ  करने  हेतु  क्या  कायं  वाही
 की  गई  है  ताकि  कतरन  पर  आधारित  उद्योगों  को  कतरन  सरलता  से  उपलब्ध  हो  सके  ?

 इस्पात  झोर  खान  मंत्री  एम०  एल०  :  अनुमान  लगाया  गया  है  कि

 ब्रह्मजों  को  तोड़ने  से  प्राप्त  स्क्रेप  का लगभग  67%  पुनर्बेलन  के  लिए  तथा  लगभग  7%  गलन  के  लिये
 उपयक्त  वर्ष  1987-88  के  दौरान  मध्यम  अभिकरण  मंससं  मेटल  स्क्रेप  ट्रेड  कारपोरेशन

 ग०  सी०  )  द्वारा  जहाज  तोड़ने  के  लिए  विदेशी  ध्वज  लग  1,49,000  एल०  डी०  टी०  पौतौं  का  आयात
 किया  गया  ।  ननफननन

 4  4  ऋ«
 ओर  नहीं  ।

 |
 जहाजों  से  प्राप्त  स्क्रेप  का  इस्तेमाल  भख्यत

 पुनर्बेलन
 योग्य  स्क्रेप  के  रूप  में किया  >!  ।  प्रकार की तंले  किया

 है  ।  इस  मत  का  हाल  ही  में  आयात  नहीं  किया  गया  हैं  यह  अतः  इस  प्रकार  की  तुंल  नहीं  है

 उत्पादन  उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 सर  हैकीकी ॥  पं

 लोह  प्रयरक  का  निर्यात  तथा  भ्ायात

 भ्रो  मोहन  माई  पटेल  :

 क्या  इस्पात  झौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कौन-कौन  से  राज्य  लोह  अयस्क  का  उत्पादन  कर  रहे  हैं  और  उनका  किस्मवार

 वार्षिक  उत्पादन  कितना  वर्ष

 क्या  भारी  मात्रा  में  लौह  अयस्क  का  निर्यात  किया  जाता  यदि  तो  प्रति  वर्ष
 कितनी  माक्रਂ  में  इसका  निर्यात  किया  जाता

 भारत  में  लोह  अयस्क  का  आयात  करने  वाले  देशों  के  नाम  क्या  हैं  और  वे  किस  किल््म  के

 लौह  अयस्क  का  आयात  करते  हैं

 क्या  देश  में
 लोह  अयस्क  के  निर्यात  में  गिरावट  आई  है  और  उत्पादन  स्थल  पर  भारी

 मात्रा  में  सोह  अंयेस्क  जमा  हो  गया  और

 (&)  यदि
 तो

 तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और
 लोह  अयस्क

 के
 निर्यात  में  वृद्धि  करने  के लिए

 4]
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 इस्पात  श्रोर  खान  मंत्री  एम०  एल०  :  लोह  अयस्क का  उत्पादन  करने
 वाले  मुख्य-मुख्य  राज्य  तथा  उनका  3 वर्षों  अर्थात  1985,  1986 तथा  1987  में  हुआ  उत्पादन नीचे
 दिया  गया  है  :--

 लाख  टन  में  )

 राज्य  1985  1986  1987

 ग्रोआ  142  159  129

 मध्य  प्रदेश  87  99  106

 कर्नाटक  62  92  97

 उड़ीसा  68  78  85

 बिहार  70  73  81

 अयस्क की  क्वालिटी  का  निर्धारण  उसमें  पाये  जाने  वाले  लोहे  की  मात्रा से  किया  जाता
 निम्न  श्रेणी  के अयस्क  60-62%)  का  उत्पादन  मुख्यतया  गोआ  में  तथा  बिहार  ओर  उड़ीसा
 में  भी  किया  जाता  मूल  श्रेणी  और  उच्च  श्रेणी  (62%  से  अधिक  के  अयस्क

 का
 उत्पादन

 मुख्यतया  मध्य  उड़ीसा  और  बिहार  में  किया  जाता

 ई
 विगत  तीन  वर्षो  में  अयस्क  का  निर्यात  निम्नानुसार  किया  गया

 1985-86  300.2  लाख  टन

 1986-87  325.2  लाख  टन

 1987-88  283.0  लाख  टन

 लौह  अयस्क  का  निर्यात  मुख्यतया तीन  श्रेणियो ंमें  किया  जाता  मुख्य  आयातक  देश

 निम्नानुसार  हैं  :--

 उच्च  श्रेणी  (65%  से  --  जापान  और  दक्षिण  कोरिया

 मूल  श्रेणी  (62-65%  लोहा  )  -  दक्षिण  जर्मन  लोकतंत्रात्मक
 हंगरी  और पाकिस्तान

 निम्न  श्रेणी  (60-62%  --  रूमानिया  ओर  उत्तरी  कोरिया

 ओर  वर्ष  1987-88  के  दोरान  लौह  अयस्क  के  निर्यात  में  कुछ  गिरावट  आई  थी

 लेकिन  चालू  वर्ष  के  दौरान  निर्यात  में  वृद्धि  का  रुख  नजर  आता  लोह  अयस्क  के  निर्यात  में  बूढ्ि
 करने  के  लिए  विभिन्न  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  जिनमें  निम्नलिखित  हैं  :-

 बाजार  का  अपेक्षाकृत  अधिक  बड़े  जहाजों  के  लिये  बन्दरगाहों  का  विकास  ओर
 वधि  ठेकों  के  जरिये  मुख्य  क्रेताओं  को  बिक्री  के  लिये  अनुबंधित
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 भारतोय  चिकिश्सा  ध्ोर  इंजोनियरी  कालेजों  में  भूटानो  छात्र

 912.  भ्रो  पीयूष  तिरको  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  के  विभिन्न  चिकित्सा  व  इंजीनियरी  कालेजों  में  भूटान  के  कितने
 छात्र  अवर-स्नातक  और  स्नातकोत्तर  पाठयत्रमों  में  शिक्षा  ग्रहण  कर  रहे

 भूटान  के  छात्रों  की  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दी  गई  छात्रवृत्तियों  तथा  उनके  लिए  किये
 गये  सीटों  के  आरक्षण  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  का  भूटान  के  छात्रों  को  दी  जा  रही  सुविधाओं  में  वृद्धि  करने  का  विचार
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विवेश्ञ  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  नटबर  :  सरकार  द्वारा  163
 स््तातक  छात्रवृत्तियां  प्रदान  की  सरकार  के  पास  इस  बात  का  कोई  ब्यौरा  नहीं  है  कि  भूटान  के
 कितने  छात्र  अपने  खच  पर  भारत  में  अध्ययन  कर  रहे

 1985-86  में  41,  1986-87  में  35  और  1987-88 में  33  ।

 और  भारत  में  भूटानी  छात्रों  को  प्राप्त  सुविधाओं  की  हर  वर्ष  समीक्षा  की  जाती
 यथा  सम्भव  अधिक  से  अधिक  छात्रवृत्ति  देने  के  प्रयास  किये  जाते  हैं  ।

 क्रोवर  डायबर्जन  भ्राफ  सेम्ट्रल  फंड्सਂ  झोवक  से  समाचार

 913.  भरी  क्रशोक  शंक  रराव  चव्हाण  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क#्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  7  1988  को  नेशनल  हैरल्ड  में  ओवर  डायवर्जन
 आफ  सेन््ट्रल  फंड्सਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 क्या  राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  हैदराबाद  जिसने  इस  मामले  की  छानबीन  की
 की  रिपोर्ट  केन्द्रीय  सरकार  को  प्रस्तुत  की  गई  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  क्या  कार्यंषाही  की  गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  बिमाग  में  राज्य  मंत्रों  जनादंन  :

 हां  ।

 ओौर  राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  हैदराबाद  की  रिपोर्ट  राष्ट्रीय  स्तर  पर  किये
 जा  रहे  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  समवर्ती  मूल्यांकन  के  एक  भाग  के  रूप
 में  आन्प्र  प्रदेश  में  उनके  द्वारा  किये  गये  समवर्ती  मूल्यांकन  के  बारे  में  यह  नेशनल  हैरल्ड  में  उठाये
 गये  केन्द्रीय  निधियों  के  अपवतंन  के  प्रश्न  के  ऊपर  छानबीन  नहीं  थी  ।  उन  के  द्वारा  किये
 थन  से  इस  बात  की  पुष्टि  होती  है  कि  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कायेंक्रम  ओर  ग्रामीण  भूमिहीन
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 जार
 आप  गज  मक्नक्ककाल  का  च्छ  खा  मलण्मा सरकारी

 रोजगार  कार्य  क्रम  के  अन्तगंत  राज्य  सरकार  को  सप्लाई  किये  गये  चावल  सरकारी  वितरण

 प्रणाली क ेलिए  उपयोग  में  लाये  गये  थे  और  उन्हें  एन०  आर०  ई०  पी०|आर०  एल०  ई०  जी०  पी०
 के  श्रमिकों को  वितरित  नहीं  किया  गया  उन्हें  जन,वितरण  प्रजा  नी

 तजारहीਂ
 ज्र्ज्िति  मूल्य की

 के  माध्यम  से  हरे  कार्ड  पर  चावल  की  रियायती  मलयों  पर  सप्लाई  की  जा  रही  मामले को
 दुकानों “5 राज्य  सरकार  के  साथ  उठाया  गया  है  ।

 #  कक  5
 दिल्ली  के  स्कूल

 प्वाप  के  ॥
 मान्य  सदिष्य  निषि  अंशवायो

 मविष्य  निधि  खाते

 भ्रो  प्रकाश  चन्ब्र  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  प्रशासन  ने  दिल्ली  नगर  निगम  के  सभी  माध्यमिक  और  हाई  स्क्लों  का  प्रबन्ध

 किस्न  वर्ष  अपने  हाथ  में  लिया
 के

 बयां  दिल्ली  शिक्षा  विभाग  द्वारा  उक्त  अध्यापकों  के  सामान्य  भविष्य  निधि/भभंशदायी
 भविष्य  निष्टि  खाते  सही  प्रकार  से  नहीं  रखे  गये  और

 क्या  दिल्ली  प्रशासन  का  उन  सभी  अध्यापकों  क्रो  प्तामान्य  भविष्य  निधि/अंशदायी

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  एल०पी ०
 :  दिल्ली  प्रशासन  ने  दिल्ली  में  दिल्ली  नगर  निगम  से  मिडिल  स्कलों  और  सीनियर

 सैकण्डरी  स्कूलों  को  अपने  अधिकार  में  ले  लिया  था  ।

 नहीं  ।  वर्ष  मरे  प्रूवं  इस  प्रकार  अधिकार  लिए,गए  ऐसे  स्क्लों
 के  अध्यापकों  के  सी०  पी०  एफ०  लेखे  दिल्ली  नगर  निगम  से  कुछ  विशेंष  रिकार्डों  के  अभाव  में
 साथ

 (  हां  ।
 न

 क्बभ हू ० श्रो प्रकाश बो ० पाठिल : क्या जल-भूतल परिवहुन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : हनी बा शहरों से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमारण दुंटना अ्वण में हैं और प्रति वर्ष त्यु हो जाती ह हर पद क्षय द्र्ध दर ओं को र |कने के लिए ऐसे शहरों कक चारों ्य उप-मार्गों का प्र तन् आओ * यदि तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ? 44
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 जा  3.  ७.  ८  LI  तह  ४५४34  2७००७८०४०४  Bn

 जल-भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन््त्रो  राजेश  :  हां  ।

 perth  बम  को  7 LL) ृृद्टी  पंचवर्षीय  योजना  में  नीचे  उल्लिखित  87  बाई  पासों  के  निर्माण  का

 प्रावधान  शामिल  किया  गया  है  :--
 ककਂ  |  eR  सकक  ome  हुआ  है

 राज्य  का  मास  बाई  पासों  को  संख्या

 आंध्र  प्रदेश  4

 असम  5
 ज्ज्क्ल्दर

 बिहार
 4

 गोवा  7

 गुजरात
 3

 हरियाणा  2

 हिमाचल  प्रदेश  8

 कर्नाटक  7

 केरल  5
 का  हपज

 मध्य  प्रदेश  8,

 महाराष्ट्र
 4

 मेघालय  ,
 2

 नागालैंड

 उड़ीसा
 न्

 3
 74$38३55  +३१

 पांडिचेरी  “

 पंजाब  2

 राजस्थान  5

 तमिलनाडु  5

 उत्तर  प्रदेश  11
 136  ees  (75  आंभ

 पश्चिम  बंगाल  4
 खा

 मारतोय  कृषि  प्रमुसंधान  परिषद  को  स्वायत्तता *  जो  ७4  ३४०  अन्दुओ  #
 916.  श्रो०  नाशयण  चग्द  पराक्षर

 im  ॥
 क्या  कृचि  मन््त्री  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  को  स्वायत्तता  के  बारे  में  25  1988

 के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  806  कै  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  बह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 कहे

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  से  सम्बन्धित  रिपोर्ट  की  जांच  पूरी  कर

 यदि  तो  इस  रिपोर्ट  में  क्या  मुख्य  सिफारिशें  की  गईं  और  इन  पर  सरकार  ने  क्या

 कायं  वाही  की  ओर

 यदि  तो  जांच  कार्य  तथा  आवश्यक  कायंवाही  करने  का  कार्य  किस  सम्भावित  तिथि

 तक  पूरा  कर  लिया  जायेगा  ?

 क्ुषि  मंत्रालय  में  कृषि  प्रनुसंघान  तथा  शिक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  हरि  कृष्ण  शास्त्री  )  :

 से  भारतीय  कृषि  अनुसधान  परिषद  की  समीक्षा  समिति  द्वारा  प्रस्तुत  की  मई
 रिपोर्ट  पर  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद/भारत  सरकार  सक्रियता  से  विचार  कर  रही  भारतीय

 कृषि  अनुसंधान  परिषद  की  समीक्षा  समिति  की  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  के  लिए
 कोई  निश्चित  समय  तय  नहीं  किया  गया  है  ।

 हैं

 केमिकल  एगार  को  लोकप्रिय  बनाना

 के  सर्यं
 ज  917.  भ्रो  नरासह  स्यवशी  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  समुद्री  वनस्पति  कार्यक्रम  समाप्त  कर  दिया  है
 क्योंकि  मछेरे  मछली  पकड़ने  में  अधिक  रुचि  रखते  हैं  जिससे  उन्हें  समुद्री  वनस्पति  से  प्राप्त  केमिकल

 एगार  की  तलना  में  अधिक  आय  होती  और

 यदि  तो  केमिकल  एगार  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ध्रनुसंघान  तथा  शिक्षा  विसाग  सें  राज्य  प्षंत्री  हरि  कृष्ण  :
 जी  नहीं  ।

 केन्द्रीय  समुद्री  मछलीपालन  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  विस्तार  कार्यों  के माध्यम  स ेअगरागर

 सहित  अनेक  रसायनों  को  तैयार  करने  के  लिए  समुद्री  खरपतवार  के  कल्चर  की  टेक्नोलाजी  उद्यमियों

 को  उपलब्ध  कराई  जाती  है  |

 प्रास्र  प्रदेश  के सछुझारों  का  उत्थान

 *  918.  आ्री  एस०  पलाकोरड़ायुड  :

 -  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आन््न  प्रदेश  में  मछुआरों  के  उत्थान  के  लिए  शुरू  की  गई  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 आन्प्र  प्रदेश  के  कितने  मछुआरों  को  इन  योजनाओं  से  लाभ  पहुंचा  और

 क्या  सरकार  ने  आंध्र  प्रदेश  स्थित  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को इस  आशय  के  कोई  अनुदेश  जारी
 किये  हैं  कि  वे  हाल  ही  में  प्रदेश  में  आई  बाढ़  और्  उनसे  मछुभारों को  मकानों  ओर  अन्य  सम्पत्ति की
 हुई  क्षति  को  देखते  हुए  उन्हें  अधिक  धनराशि  के  ऋण  दें  ?  |
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 -  जभ+  -  oo

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  भ्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री
 श्याम  लाल  :

 आंध्र  प्रदेश  में  मछुआरों  के  उत्थान  के  लिए  कार्यान्वित  की  गई  कुछ  मुख्य  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित
 योजनाएं  हैं  मछुआरों  के  लिए  समूह  दुघंटना  बीमा  राष्ट्राय  मछुआरा  कल्याण

 पारम्परिक  जलाशयों  का  तट  पर  लगने  वाले  उन्नत  जलयान  आरम्भ
 मछली  पालक  विकास  एजेंसियां  और  समेकित  मछली  फाम॑  विकास  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  इन  योजनाओं  के  अन्तगंत  लाभ  प्राप्त  करने  वाले  मछुआरों
 की  संरया  इस  प्रकार  है  :---

 (1)  समूह  दुर्घटना  बीमा  योजना  2,20,000  मछुभारे

 (2)  राष्ट्रीय  मछुआरा  कल्याण  निधि  200  भछुआरा  परिवार  .

 (3)  पारम्परिक  जलयानों  का  मोटरीकरण  3000  मछुआरे

 (4)  तट  पर  लगने  वाले  उन्नत  जलयानों  का  7000  मछुआरे
 आरम्भ  करना

 (5)  मछली  पालक  विकास  एजेंसियां  3000  मछली  पालक

 (6)  समेकित  खारा  पानी  मछली  फार्म  विकास  300  मछली  पालक

 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  वाणिज्यिक  बैंकों  को  मार्गंदर्शी  सिद्धांत  जारी  किये  हैं  कि  वे

 सूखा  आदि  जंसी  प्राकृतिक  आपदाओं  से  प्रभावित  जिनमें  मछुआरे  शामिल  को  राहृत  तथा

 पुनर्वास  की  सुविधाएं  प्रदान  करें  ।

 विशाखापत्तनस  अन्व  रगाह  के  लिए  वहद्  योजना

 919.  श्री  भीहरि  राव  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंडियन  पोर्ट  एसोसिएशन  ने  विशाखापत्तनम  बन्दरगाह  के  लिये  2001  ईस्वी  तक
 की  बृहृद्  योजना  प्रस्तुत  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  उस  पर  कितनी  धनराशि  खं  होगी  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  राजेश  :  भारतीय  पत्तन
 संघ  ने  विशाखापत्तनम  पोर्ट  को  मास्टर  प्लान  पेश  कर  दिया  है  ।

 मास्टर  प्लान  में  सात  खण्ड  हैं  और  उसमें  ट्रैफिक  अतिरिक्त  पत्तन  सुविधाओं
 की  व्यवस्था  करना  आदि  शामिल  मास्टर  प्लान के  प्रस्तावों  पर  1,445  करोड़  रुपये  वित्तोय  खर्च
 होने  का  अनुमान  है  ।
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 श्थार  के  बोजों  का  विकास
 आकर  ह9ें  : क्रेल्करक

 ] /
 7”  920.  श्री  वढ्धि  चला  जेस  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  उन  अनुसंधान  संस्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  ग्वार  के  भ्रीजों की  विभिन्न

 किस्मों  का  विकास  गक्  या  कर्ज  रूच्एरन  मु  कप  प्रा  3३  «१

 उनके  द्वारा  विकसित  की  गई  ग्वार  बीज  की  उन्नत  किस्मों की  संख्या  और  उनका  व्यौरा
 क्या  है  किया  TS  5  #र&डज  प्रअ!छ  दाप्र;जपः  सका  $

 बीजों  की  इस  उन्नत  किस्मों  के  क्या  लाभ

 क्या  केन्द्रीय  शष्क  क्षेत्र  अनुसंघान  जोधपुर  ने  भी  इस  क्षेत्र  में  कोई  अनुसंधान

 ($)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  रूषि  घ्नुसंघान  तथा  शिक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  हरि  रृध्य  शास्त्री )
 )  देश  के  जिन  संस्थानों  में  ग्वार  के  बीजों  की  विभिन्न  किसमें  विकसित  की  गई  उनके  नाम  नीचे

 दिये  गये
 ष्गद्न

 हरियाणा  कृषि  हरियाणा  ।
 री  4»  ३०

 )  पंजाब  कृषि  पंजाब  ।

 ग्रुजरात  कृषि  सरदार  कृषि

 राजस्थान  कृषि  क्षेत्रीय  अनुसंधान  जयपुर  ।

 )  केन्द्रीय  मरु  क्षेत्र  अनुसंधान  राजस्थान  ।

 राष्ट्रीय  पादप  आनुवंशिक  संसाधन  नई  दिल्ली  ।

 कुल  हरियाणा  किसमें  विकसित  की  गई  हैं  जिनमें  से  3  हरियाणा  कृषि
 4  पंजाब  कृषि  2  गुजरात  क्रुषि  सरदार  कृषि  3
 स्थान  कृषि  केन्द्रीय  मंस  क्षेत्र  अनसंघान  जोधपुर  और  4  राष्ट्रीय
 पायप  आामुवेशिक  संसाधन  ब्यूरोशेंਂ  विकसिंतਂ  की  गई  इनका  ब्यौरा  संलर्न  पिक्रेंण  मैं  दिया  गया  है  ।

 #५  श्सु  33938  +  ७.  *#:  कक  5  कन्के  रच इन  उन्नत  किस्मों  के  लाभ  इस  प्रकार  हैं  :--

 इन  किस्मों  से  अधिक  दाने  उपजते

 (४)  ये  किसमें  ग्वार  की  मुख्य  बीमारियों  जैसे  जीवाणु  बाली  अंगमारी  और  आल्टरनेरिया
 के  पत्ती  वाले  चित्ती  रोग  की  प्रतिरोधी  हैं  ।

 इन  किस्मों  में  गोंद  का  अंश  भी  काफी  होता
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 (iv)  फसल  क्रम  के  लिए  बहुत  उपयुक्त  हैं  ।

 (५)  इस  किस्मों  में  अपने  को  विभिन्न  परिस्थितियों  के  अनुकूल  ढालने  की  काफी  क्षमता
 है  और  ये  मिलवां  खेती  के  लिए  उपयुक्त  हैं  ।

 और  (3)  पश्चिमी  राजस्थान  के  लिए  स्वार  की  उन्नत  कस्मों  क ेविकास का

 काम  वर्ष  1977  के  दोरान  जोधपुर  स्थित  केन्द्रीय  मरु  क्षेत्र  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  समन्वित  कार्यक्रम
 के  अन्तगंत  स्वेच्छिक  आधार  पर  शुरू  किया  गया  प्रजनन  और  विज्ञानी  पहलुओं  को  ध्यान
 में  रखकर  किये  गये  परीक्षणों  के  परिणामस्वरूप  ग्वार  की  एक  नई  किसस  का  विकास  घ्  हुआ  है  जिसका
 नाम  ग्वारਂ  है  ।.  इसी  प्रकार  ग्वार  की  खंती  सबंधी  उन्नत  तकनीकों  का  भी  ब्रकास  हुआ

 इस  समय  केन्द्रीय  मर  क्षेत्र  अनुसंधान  संस्थान  का  अखिल  भारतीय  समन्वय  ग्वार  सुधार
 जना  के  अन्तगंत  एक  अनुसंधान  केन्द्र  है  जिसकी  शुरूआत  परिषद  ने  1986-87  में  की  ग्वार  सुधार
 संबंधी  विभिन्न  पहलुओं  जैसे  संस्य-विज्ञान  व  पादप  रोग  विज्ञान  पर  अनुसंधान  कार्य  अभी
 प्रगति  पर

 विवरण

 ग्वार  की  उन्नत  किस्मों  की  स्ंख्था  और  उसका  ब्यौरा

 क्र०  किस्म  अवधि  मुख्य  विशेषताएं  उगाये  जाने  का

 सं०  उद्देश्य

 1  2  3  4  5

 )  हरियाणा  कृषि
 हरियाणा

 1.  एच०  जी०  100-130._  स्थानीय  सामग्री  का  दानों  के  लिए
 75  किस्म  रिलीज  उप-समिति द्वारा  1981

 में  जारी  की  अल्टरनेरिया  पत्ती
 के  बित्ती  व  जीवाणु  वाली  अंग्मारी की
 प्रतिरोधी  । लगभग  15.45  क्वि०/है०
 उपज  ।

 2.  एच०  जी०  110-125  25  एक्सेशन  एच०  एफ०  जी०  182  दानों  के  लिए
 110  प्राप्त  एक  चयन  ।  हरियाणा  में  1981

 में  जारी  की  अधिकांश  बीमारियों
 व  कीड़ों-मकोड़ों  की  इससे
 5-6  क्वि०/है०  गोंद  मिलता  है  ।

 3.  एच०एफण्जी०  130-135  केन्द्रीय  किस्म  रिलीज  उपसमिति  द्वारा  दानों  के  लिए
 119  4981  में  ध्ल्दरनेरिया  फत्ती
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 1  2  3  4  5

 ह॒  वाले  चित्ती  रोग  और  जीवाणू  वालो

 अंगमारी  की  हल्की  एतिरोधी  ।

 पंजाब  कृषि
 पंजाब

 1.  110-111  (३  6:  एफ०  एस०  277)  xK315  दानों  के  जिए
 के  संकरण  द्वारा  विकसित  ।  अग्रेती
 पकने  वाली  किस्म  ।  क्जॉंथोसमोनास
 सियाभोपोइडिस  की  प्रतिरोधी  ।

 2.  110-11)  जी०  325  XU%o  एस०  277  के  दानों के  लिए
 रण  से  पंजाब  में  1980  में
 जारी  की  दाना  उपज  लगभग
 16  क्वि०  प्रति  है०  ।

 3.  ग्वार  80  115-127  एफ०  एस०  277  ०  119  के  संक  दानों  तथा

 हु  रण  द्वारा  विकसित  पंजाब  में  1982  चारे के  लिए
 में  जारी  की  प्रति  है०  15  क्वि०
 दाना  तथा  300  क्वि०  चारा  मिलता

 4.  115-125  पंजाब  व  हरियाणा  में  अपनाई  दानों  तथा

 277  सूखे  की  प्रति  रीधी  ।  उपज  लगभग  चारे  के  लिए
 17.4  क्वि०  प्रति

 गुजरात  कृषि
 सरदार  कृषि  गुजरात

 1.  मालोसन  39  115-125  अधिक  दाना  देने  दानों  के  लिए
 लम्बी  उगने  उपज  लगभग  6

 '  क्वि०  प्रति  है०  ।

 2.  मालोसन  40  118-129  उच्च  बीज  उपज  दानों  के  लिए
 लम्बी  और  जीवाणु  वाली  अंग्रमारी

 की  प्रतिरोधी  ।

 राजस्थान  रूथि
 क्षेत्रोय  श्रमुसंघान

 राजस्थान

 1.  दुर्गापुरसफे।े  110-115  देसी  सामग्री  से  प्राप्त  दानों  के
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 स्थान  राज्य  में  अपनाई  गोंद  की
 मात्रा  28.47%  ।

 2.  110-115  नागपुर  की  स्थानीय  सामग्री  से  प्राप्त  दानों  के  लिए
 चयन  ।  राजस्थान  में  1978  को  जारी
 की  इससे  प्रति  है०  लगभग
 12-15  क्वि०  दाना  उपज  मिली  है  ।

 3.  आरण०्जी०्सी०  115-125  पौधे  रोएंदार  होते  हैं  जिनकी  दानों  के  लिए
 नीचे  की  ओर  फैलती  उपज
 भग  14-18  क्व०  प्रति  है०  ।

 केन्द्रीय  मर  क्षेत्र  प्रनुसंघान
 राजस्थान

 1.  मर  ग्वार  97-100.  पश्चिमी  राजस्थान  के  लिए  दानों  के  लिए
 गोंद  व  प्रोटीन  की  मात्रा  क्रमशः
 32.14  और  31.5  प्रतिशत  ।

 (=)  राष्ट्रीय  पादप  धानुबंशिक  संसाषन

 नई

 1.  सोना  112-125  अच्छी  बीज  उपज  देने  दानों  के  लिए
 दार  गोंद  की  काफी
 रा०  पा०  आ०  सं०  ब्यू०  द्वारा  1977

 में  जारी  की  गई  ।

 2.  सुविधा  110-126  26  शाखादार  अगेती  पकने  वाली  दानों  के  लिए

 गेहूं  के फसल  चक्र  के  लिए  उपयुक्त
 किस्म  ।  रा०  पा०  आ०  सं०  ब्यू०  द्वारा
 1977  में  जारी  की

 3.  जी०ई०वी०  118-128  मुख्य  मौसम  वाली  दानों  के  लिए

 एन्ना  उच्च  उयज  क्षमता  वाली  व  जीवाणਂ  गु
 वाली  अंगमारी  की  1984  में

 जारी  की  गई  ।

 4.  नवीन  110-112.  अगेती  पकने  दानों  के  लिए
 बीज  उपज  देने  गोंद  का  अंश
 काफी  अधिक

 3}
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 मत्स्य  प्रसंस्करण  एकक

 [  प्रेनुबाद  ]

 921.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :

 क्या  कृषि  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संगठित  मत्स्यन  और  मत्स्य  प्रसंस्करण  पश्योजनाओं  हेतु  संयुक्त  उद्यमों  की  स्थापना

 के  लिए  कोई  प्रोत्साहन  योजना  तंयार  को  गई

 यदि
 तो

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  विदेशों  ने
 इस  क्षेत्र  में  सहायता  करने  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  इन  देशों  के  नाम  क्या

 (=)  मत्स्थन  परियोजनाओं  के  विकास  हेतु  कौन  से  प्रभावी  उपाय  किये  गंयें  और

 5
 क्या  इन  परियोजनाओं  को  पश्चिम  बंगाल  में  स्थापित  किया  जाग्रेमा  ?

 के  कृषि  मंत्रालय
 मे  कृषि  शोर  सहकारिता  विमाणं  में  राज्य  मंत्रों  श्याम  लाल  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 से  नावें  सरकार  ने  समेकित  मात्स्यकी  कोचीन  को  सुदृढ़  बनाने  में

 सहायता  देने  में  अपनी  दिलचस्पी  जाहिर  की  विशाखापत्तनम  में  समेकित  मात्स्यकी  परियोजना  की

 एक  यूनिट  भी  स्थापित  को  गई  है  ।

 (a)  सरकार  का  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 खारो  भमि

 923.  डा०  बो०  एल०  शेलेश

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हरियाणा  और  उत्तर  प्रदेश  में  कितने  एकड़  भूमि  खारी

 क्या  खारी  भूमि  को  कंंषि  योग्य  बनाने  हेतु  कोई  केन्द्रीय  योजना  तैयार  की  गई

 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या-क्या  हैं  और  इस  पर  कितनी  पूंजी  व्यय
 की  ओर

 इस  योजना  को  करने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  का  इन  राज्यों  को  किस  प्रकार  की
 नीकी  और  वित्तीय  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कृषि  सन्त्रालय  में  कृषि  प्लोर  सहकांरिता  विभाण  में  राज्य  मम्खी  श्याम  लाल  :
 विभिन्न  जिनमें  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  (1976),  राष्ट्रीय  पिछड़ा  क्षेत्र  विकास  समिति

 (1981),  राष्ट्रीय  बाढ  आयोग  (1988)  तथा  भूमि  उपयोग्र  सांख्यिकी  (1981-82)  द्वारा  लगाये

 32
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 गये  अनुमान  भो  शामिल  स ेयह  पता  चलता  है  कि  हरियाणा  और  उत्तर  प्रदेश  में  0.76  लाख

 हैक्टेणर  तथा  1.95  लाख,हैकरेयर  भूमि  लवणीय  भूमि  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार
 पंजाब  में  कोई  लवणीय  भूमि  नहीं

 जी  नहीं  |  «

 झोर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 राष्ट्रीय  रॉजम  गो  के  रख-रंखाव  के  लिये  प्रति  किलो  भोटर  निर्धारण

 924.  धो  प्रध,नो

 ता  जल-आृतल-परिवहन
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 _  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  रख-रखाव  के  लिए  इस  समय  प्रति  किलो  मीटर  कितनी  घन  राशि

 नियत  की  जाती

 अी  यह  दर  कब  निर्धारित  की  गई  थी  ;

 क्या  इस  दर  को  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  राजेश  :  से  राष्ट्रीय
 राजमार्गों  के  रख-रखाव  के  लिए  अपेक्षित  धनराशि  1968  में  एक  उच्च  स्तरीय  तकनीकी  समिति
 द्वारा  निर्धारित  मानदण्डों  पर  आधारित  होती  है  ।  ये  मानदण्ड  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  विभिन्न  बातों
 जैसे  सामग्री  और  श्रमिकों  की  सड़क  की  सतह  की  यातायाल  भोतिक  और

 जल-वाय  सम्बन्धी  स्थितियों  आदि  पर  आधारित  निधियों  की  जरूरत  का  आकलन  प्रत्येक  वर्ष  चालू
 लागू  दरों  पर  किया  जाता  है  लेकिन  आवंटन  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  किया  जाता  वर्ष
 1988-89  में  ख़ब्ड्रीय  राजमार्गों  के  जिसमें  विशेष  ओर  बाढ़  से  क्षतिग्रस्त  मार्मों  की  मरम्मत
 झामिल  के  लिए  117.50  करोड  रु०  का  आबंटन  निर्धारित  किया  गया

 केरल  में  भतस्य  पालन  प्ररियोजना  के  निए  विदेशी  वित्त  सहायता

 925,  श्री  टी०  बश्ोर  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  राज्य  सरकार  ने  लिदेशी  एजेंसियों  से  वित्त  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिये
 वाटर  प्रान  फार्म  एण्ड  परियोजना  प्रस्तुत  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  सन्त्रालय  में  कृषि  श्रोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मस्त्रो  लाल  :

 (%)  हां  ।  केरल  सरकार  ने  तीन  परियोजनाएं  प्रस्तुत  की  हैं  ।
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 प्रस्तुत  की  गई  परियोजनाएं  इस  प्रकार  हैं  :

 (1)  कुवत  फंड  की  सहायता  से  135  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  की प्रात
 तथा  फिश  कल्चर  के  लिए  केरल  मात्स्यकी  विकास

 (2)  जापानी  सहायता  से  15.97  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  की  केरल  में  खारे
 पानी  में  प्रान  हेचरी  तथा  फाम॑  के  लिए  म्ममं  दर्शी  तथा

 +>  जी  जापानी  सहायसा  से  58.98  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  की  केरल  में  खारे
 पानी  में  प्रान  कल्चर  का  समेकित  विकास  ।

 प्रान  तथा  फिश  कल्चर  के  लिए  केरल  मात्स्यकी  विकास  परियोजना  के  मूल्यांकन  के
 लिए  कुवेत  फंद  दल  अस्थाई  रूप  से  1988  में  भारत  के  दोरे  पर  आने  वाला

 अन्य  दो  परियोजनाओं  के  बारे  में  जापान  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  ये  परियोजनाएं  उनके
 पास  भारत  सरकार  द्वारा  तकनीकी  तथा  वित्तीय  सहायता  के  लिए  पहले  से  प्रस्तुत  समुद्र  तटीय  राज्यों

 कड्ः  कई  शिम्प  हैचरियां  स्थापित  करने  की  अश्विल  भारतीय  परियोजना  पर  निर्णय  लेने  के  पश्चात  ही
 प्रस्तुत  की  जाएं  ।

 राष्ट्रीय  ग्रामोण  रोजगार  कार्यक्रम  के  प्रस्तगंत  रोजगार  के  ध्वसर

 926.  श्री  श्रीकांत  दल  गम  रसिहुराण  वाडियर  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  योजना  में  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्य  क्रम  के  अन्सगंत  राज्यवार  और  वर्षवार
 रोजगार  के  कितने  अवसर  पैदा  करने  के  लक्ष्य  रखे  गये  और

 इस  सम्बन्ध  में  31  1988  तक  की  उपलब्ध्धियां  क्या  हैं  ?

 कृषि  मम्लालय  में  ग्रामोण  विकास  जिमास  में  राज्य  मम्झो  जनादंत  :  ओर
 सातवीं  योजना  में  राष्ट्रीय  ँ्रामोण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  प्रत्येक  वर्ष  290  मिलियन

 श्रम  दिनों  के  रोजगार  के  लक्ष्य  की  परिकल्पना  की  गई  है  |  योजना  के  पहले  3  वर्षों  के  लिए  संसमघनों
 को  उपलब्धता  के  आधार  पर  3  1988  तक  राज्यवार  ओर  वर्ष-बार  निर्धारित  लक्ष्य  और
 साथ  ही  उनकी  तुलना  में  उपलब्धियों  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न

 4
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 लिखित  उत्तर  हि  1*  1988
 नना-:सयफनलडफफनक

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  5  पर  गुंद्र  ओर  नेल्लोर  के  बीच  पुलों  का  पुनर्तिर्माण

 927.  श्री  सो०  सम्बु  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंत्रे  कि  :

 कया  आंध्र  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  5  पर  गुंदूर  ओर  नेल्लोर  के  बीच  पुराने
 सड़क  पुलों  का  पुर्नानर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  पुलों  का  कब  तक  पुनर्निर्माण  किए  जाने
 की  संभावना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन््त्रालय  के  राज्य  मन्धो  राजेश  :  ओर  आंध्र

 प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  5  पर  गुंदूर  और  नेल्लोर  के  बीच  पड़ने  वाले  20  पुलों  के  पुननिर्भाष
 की  जरूरत  उनमें  से  3  पुलें  के  प्राककलनों  को  अब  संस्वीकृत  कर  दिया  गया  1988-89  की  वाधिक

 योजला  में  ।0  पुलों  के  पुनर्निर्माण  के  प्रस्तावों  को  शामिल  किया  गय्  इन  पुलों  का  पुन्निर्माण
 गरातदीं  पंचवर्धीय  योजना  की  शेष  अवधि  और  बाद  की  योजना  के  दोरान  चरणबद्ध  ढंग  से  किया  जाना

 है  बशतें  कि  निधियां  उपलब्ध  हों  ।

 श्रीलंका  में  न/गरिकता  विहीन  व्यक्तियों  को  नागरिकता  प्रदान  करता

 928.  श्री  सेयव  झ्नाहबुद्दीन  :

 क्या  विदेक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  व्यक्तियों  की  संख्या  में  स्वाभाविक  वृद्धि  सहित  उन  व्यक्तियों  की  कुल  संख्या  का
 तम  अनुमान  क्या  है  जो  शास्त्री  भण्डारनायके  समझोते  के  विचारण  क्षेत्र  के  अन्तगंत  आते

 भारतीय  नागरिकता  के  लिए  कितने  व्यक्तियों  ने  आवेदन  किया  कितने  व्यक्तियों
 को  भारतीय  नागरिकता  प्रदान  की  गई  और  इनमें  से  अब  तक  कितने  व्यक्ति  भारत  लौट  चुके

 श्रीलंका  की  नागरिकता  के  लिए  कितने  व्यक्तियों  ने  आवेदन  किया  था  और  अब  तक
 कितने  व्यक्तियों  को  श्रीलंका  की  नागरिकता  प्रदान  की  गई

 उन  व्यक्तियों  की  स्थिति  क्या  है  जिन्होंने  न  तो  भारतीय  नागरिकता  के  लिए  आवेदन
 किया  था  और  न  ही  श्रीलंका  की  नागरिकता  के  लिए  आवेदन  किया

 उन  व्यक्तियों  की  स्थिति  क्या  है  जिनके  भारत  को  अथवा  श्रीलंका  की  नागरिकता  के
 आवेदन  संबंधित  प्राधिकारियों  के  पास  निर्णय  लम्बित  पड़े  हैं

 कया  श्रीलंका  सरकार  का  यह  प्रस्ताव  है  कि  जिन  व्यक्तियों  ने  भारतीय  नागरिकता  के
 लिए  आवेदन  नहीं  किया  था  उन  सभी  को  श्रीलंका  की  नाग्ररिकता  प्रदान  कर  दी  और

 क्या  सरकार  का  उन  सभी  व्यक्तियों  को  नागरिकता  प्रदान  करने  का  विचार  है  जिन्होंने
 भारतीय  नागरिकता  के  लिए  आवेदन  किया  है  और  उन्हें  भारत  वापिस  बुला  लिया  है  ?

 विदेक्ष  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  नटदर  :  1964  में  यह  अनुमान  लगाया
 गया  था  कि  श्रीलंका  में  मूल  के  राज्यविहीन  लोगोंਂ  की

 कुल  संख्या  9,  75,000
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 व्स  विषय  पर  1964  ओर  1974%  भारत-श्रीलंका  समझौतों  करे  अनुसार  भारतीय  मूल  के  600,000
 लोगों को  भारतीय  नागरिकता  प्रदान  की  जानी  थी  और  3,75,000  लोगों  को  श्रीलंका  की
 रिकता  ।  अक्तूबर  198॥  दोनों,में  से  भी  देश  की  नागरिकता  प्राप्त  करने  के  लिए
 आवेदन  करने  की  बढ़ाई  गई  अवधि  के  अन्त  $,06,000  लोगों  ने  ही  भारतीय  नागरिकता
 के  लिए  आवेदन  किया  था  जिससे  भारतीय  कोटे  के  अनुसार  94,000  व्यक्ति  कम  भारत  और
 श्रीलंका  की  सरकारों  क ेबीच  15  1986  की  व्यवस्था  के  अनुसार  श्रीलंका  सरकार  ने  इन
 94,000  व्यक्तियों  को  लेने  का  फेंसला  किया  ओर  इस  प्रकार  कुल  संख्या  4,69,000  हो  गयी  ।  इन
 संख्याओं  में  वृद्धिਂ  का  कोई  विश्वसनीय  अनुमान  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 भारतीय  नागरिकता  के  लिए  जिन  लोगों  ने  आवेदन  किया  था  उनको  कुल  संख्या  5,06,000
 अनुमान  है  कि  उनको  प्राकृतिक  संतति  वृद्धि  2,22,268  हे  जिससे  उनकी  संख्या  7,28,268  हो

 गई  है  ।  इसमें  स ेजिनको  भारतीय  नागरिकता  प्रदान  की  गई  है  उनकी  संख्या  5,92,204  जिन
 लोगों  को  पहले  ही  प्रत्यावरतित  किया  जा  चुका  है  उनकी  संख्या  4,61,374

 और  (४)  जिन  लोगों  इनमें  प्राकृतिक  संतति  वद्धि  भी  शामिल  श्रीलंका  की
 रिकता  के  लिए  आवेदन  किया  है  उनकी  संख्या  7,45,019  दिसम्बर  1987  की  स्थिति  के

 अनुसार  जिन  लोगों  को  श्रीलंका  को  नागरिकता  प्रदान  की  गई  उनकी  संख्या  3,1 8,315  थी  ।

 जिन  लोगों  ने  न  तो  भारतीय  नागरिकता  के  लिए  आवेदन  किया  और  न  ही  श्रीलंका  की
 नागरिकता  के  उनका  दर्जा  बना  हुआ  तथापि  श्रीलंका  द्वारा  हाल  ही  में  बनाये
 गये  कानूनों  के अनुसार  उन  सभी  तमिलोंਂ  को  श्रीलंका  की  नागरिकता  प्रदान  की  जाएगी
 जो  कानूनन  श्रीलंका  के  निवासी  हैं  और  वे  न  तो  श्रीलंका  और  न  भारत  के  नागरिक  हैं  तथा  न  ही
 उन्होंने  कभी  इसके  लिए  अनुरोध  किया  अथवा  उन्हें  भारतीय  नागरिकता  प्रदान  करने  के  आवेदन  में
 शामिल  किया  गया  ।

 (5)  जिन  व्यक्तियों  के  आवेदन  पत्र  भारतीय  नागरिकता  प्राप्त  करने  के  लिए  विचाराधीन
 पड़े  हैं  उनका  दर्जा  बना  हुआ  जिन  लोगों  ने  श्रीलंका  की  नागरिकता  के  लिए
 बन  किया  है  वे  श्रीलंका  के  नागरिक  बन  जाएंगे  ।

 हां  ।  जेसा  कि  ऊपर  और  में  बताया  गया  आवश्यक  कानून  पहले  ही
 बनाया  जा  चुका

 ॥  ्््ि

 सरकार  उन  लोगों  को  भारतीय  नागरिकता  प्रदान  करने  तथा  उन्हें  भारत  प्रत्यावरतित
 करने  के  लिए  वचनबद्ध  है  जिन्होंने  इसके  लिए  आवेदन  किया  था  बशर्ते  कि  वे  अपने  आवेदन  पत्रों  पर
 कारंवाई  करने  ओर  आवश्यक  प्रक्रियाएं  पुरी  करने  के  लिए  आगे  आएं  |

 मध्य  प्रदेश  में  पानो  का

 929.  श्री  के०  एन०  प्रधान  :

 कया  कृषि  मंत्री  य  हू  बताने  की  कृपा  क  रंगे  कि  :  '

 मध्य  प्रदेश  में  |  1987  से  30  जून
 1988

 की
 अवधि  में  कितने  गांवों  और

 शहरों  में  पानी  का  अभाव
 हि

 $
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 उतर  17  )983

 ्यययनण+  का  िि  भी  तू  नाक

 राज्य  कोकितनो  धनराशिकोी  केन्द्रीय  सहायत्ता  उपलब्ध
 कई

 कया  राज्य  सरकार  ने  अतिरिक्त  वित्तीय  सहायता  के  लिए  अनुरोध  किया

 तो  स्वीक्ृ॒त्म  की  गई  धवराशि  का  ब्योरा  क्या  और

 (3:)  यथि  तो  क्य#कास्ण

 कृषि  मन्त्तालय  में  प्रामोण  क्किस  विमाद  में  राज्य  मंत्री  जनावंन  :  राज्य
 सरकार  द्वारा  दी  गई  सूचमा  के  अनुसार  सूखे  के  दौशाभ  मध्य  प्रदेश  में  गांव  और
 >>  5  शहर  की  कमी  से  प्रभमवत  हुए  थे  ।

 भारत  सरकार  ने  राज्य  के  प्रभावित  -  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  तथा  शहरी  फेयजल-सप्लाई
 प्रबन्धो ंके  लिएਂ  ख्च  की  सीधाएं  अनुमोदित  को

 रुपये  में  )
 खर्च  को  .  प्रमुमर्पनत  समन

 7-88  8-89  ) _ राज्य सरका?' को केन्द्रीच HARVEY CHT: VN जल- सप्लाई  -  600
 ग्रामीण  क्षेत्र  7.54  3.54

 शहरीः  क्षेत्र  3.66

 राज्य  सरकार  को  रिगों  आदि  की  खरोंद  के  लिए  2  करोष्टਂ  रुपये  की  राशि  भीःस्वीकृतत
 को  गई  थी  ।

 कार्यक्रम के अन्तर्गत  के  दौरान  26  लिए  करोड़  रुपये  के  सामान्य  आबंटन  की  रिलोज  के
 राज्य  सरकार  को  केग्द्रीच  प्रःवशेजसਂ  स्कतितिਂ  प्रमकेश  सप्लाई  अन्तकंत  6600  करोड़
 रुफये  को  रਂ  राशिਂ  हेंਂ  रिंली  ऊन्को  कई  9886  .  त्वश्स  ग्रायश्श  जल  सप्वर्क
 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  के  लिए  केन्द्रीय  सहाप्रत्ाल्की  पहली  परीकृशश  के  रूपामेंप्सरूपपसरकबर को

 कड्ोड़ को राशि रिलीज की गई थी । हां । और सज्य.स रक़ार को और वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई थी क्योंकि सेलकूलड अजधि छिए खर्च की अधिकतम सीमा पहले ही अनुमोदित-कर दी गई थी । केरल प्रश्प्ा परियोजना को स्वीकृति 930. भरी पो० ए० एम्टनो : क्या कृषि मन्त्री यट बताने की कृपा करेंक्े फुक्किशप के विकास के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई और इस सम्बन्ध में * न्टीये सरकार द्वारा नियत की गई कब व्यपेसः कहर ?:



 1910  )  शलिखिह-उत्तर
 चन  ७ खत

 ह्वव  भंजपलथ  में  भ्रोर  सहकारिता  विमा्  में  राज्यਂ  मंत्री  बवाल  लाल  :
 भारत  सरकार  ने  पुथिप्पा  में  मत्स्यन  बन्दरगाह  के  विकास  के  लिए  प्रशासनिक  अनुमोदन

 में  जारी  किया  भूमि  अधिग्रहण  तथा  विस्तृत  मृदा  जांच  जैसे  प्रारम्भिक  कार्य  प्रगति
 पर

 चालू  वर्ष  अर्थात्  caga निगम  के  दौरान  केरल  सरकार  के  लिए  30.00  लाख  रुपये  को

 राशि  निर्भ॒कत्त की  गई  है  |

 दिल्लो  पर  रवहुन  निगम  हारा  स्पेशल  बस  द्विपों  को  लिमिटेड
 सर्य्षिस  सें  अदलना

 थी  लालाराम  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सचिवालय  और  अन्य  सरकारी  कार्यालय  काम्पलेक्सों  को  अपने  सम्बन्धित

 इलाकों  से  आने-जाने  वाले  देनिक  कार्यालय-कर्म  चारियों  के  लिए  उपलब्ध  कराई  गई  डी  ०टी ०
 सी०  बस  सेवा  के  अनेक  स्पेशल  ट्रिपों  को  स्टाप  सविसਂ  बदल  दिया'गधा  है  जिसके

 णामस्वरूप  इसका  किराया  बढ़कर  दो  रुपये  हो  गया

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण

 क्या  इस  निर्णय  पर  पुनधिचार  करने  के  लिए  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  प्राधिकारियों  को
 विभिन्न  कल्याण  संघों  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  क्योंकि  इस  प्रकार  के  परिवतंन  से  कम  आय  वाले

 चारियों  पर  प्रतिकलਂ  प्रभाष  पढ्ा  ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल-मूत्मल  परिथहम  के  राज्य  मंत्री  राकेश  व्यस्त
 के  दोराक  यात्रा  समम्  में  कमी  लाने  ओर  यात्रियों  को  बेहतर  सेक  सुलभ  कराने  को  से  दिल्ली

 परिवहन  निगम  ने  कुछ  विशेष  ट्रिपों  जो  सामान्य  प्रचालनों  के  अलावा  प्रह्येक  यात्रा  2/-  रु०  के
 फ्लैट  रेट  पर  स्टाप  ,  सेवाओं  में  बदल  दिया  है  ।  यद्यपि  कुछ  वेलफेयर  एसोसिएशनों  ने  इस
 निर्णय  की  समीक्षा  करने  के  लिये  अभ्यावेदन  दिए  लेकिन  यात्रियों  से  मिली  अच्छी  प्रतिक्रिया  को
 देखते  हुए  और  इस  तथ्य  को  भी  देखते  हुए  कि  ये  लिमिटेड  स्टाप  सेवाएं  व्यस्त  समय  की  सेवाएं  हैं  औंर
 ये  सामान्य  सेवाओं  के+अतिरिक्त  सुलभ  कराई  गई  दिल्ली  परिवहन  निगम  का  इन  सेवाओं  को
 सम्माष्त  करने  का  कोई  प्र  स््ताच  नहीं  है  ।

 ह

 प्रं>कुलेडिड-सलंग

 932.  श्रो  बविनेज्ञ  गोस्वामों  :

 क्या  इस्पाल  झोर  खाब-मंत्री  यह-बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  इस्पात  संयंत्र  में  प्रति  वर्ष  कितना  म्रैन्यूलेटिड-स्लेग  उत्पन्न  होता है  तथा  इसके

 स्टाक;की वतंमान स्थित्ति कया 6



 लिखित  उत्तर  17  1988

 ग्रैन्यलेटिड-रलैग  की  किस  प्रकार  बिक्री  की
 जाती है

 और  इसकी  संयंत्र  कीमत  क्या

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  सीमेंट  उत्पादन  हेतु  ग्रेन्यूलेटिड-स्लेग  की  कितनी
 मात्रा  जारी  की  और

 सीमेंट  मे  इसके  उपयोग  को  बढ़ाने  हेतु  कोई  तैयार  की  गई  है  ?

 इस्पात  प्रोर  खान  मंत्रों  एम०  एल०  :  दानेदार  स्लेग  का  अनुमानित
 वाधिक  उत्तादन  तथा  स्टाक  नीचे  दिया  गया  है

 संयंत्र  उत्पादन  स्टाक

 1987-88  1-4-1988  को  1-10-198°  ९  को

 भिलाई  इस्पात  संयंत्र  938  11  7

 राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  172  नगण्य  नगण्य

 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  363  18  16

 इंडियन  आयरन  एंड  स्टील  कं०  7]  श्न्य  शून्य

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  के  पास  स्लेग  ग्रन्यूलेशन  संयंत्र  नहीं  है  मैससं  दुर्गापुर  सीमेंट लि०  दुर्गापुर
 को  द्रव  स्ल॑ग  बेचा  जा  रहा

 दानेदार  स्लेंग  सरकार  के  साथ  परामशं  करके  निर्णीत  किए  गये  लिकेजों  के  आधार  पर
 दीघंकालिक  ठेके  पर  सीमेंट  संयंत्रों  को  बेचा  जाता  कोई  भी  अतिरिक्त  जो  सामान्यतः

 बहुत  कम  होती  इच्छक  सीमेंट  उत्पादकों  को  तदर्थ  आधार  पर  बेची  जाती  दानेदार  स््लेग  का
 संयंत्र  क ेबाहर  भाव  तथा  ठेके  की  अवधि  तथा  मियाद  प्रत्येक  संयंत्र  में  भिन्न-भिन्न  होती  है  ।
 के  इस्पात  संयंत्रों  से  बेचे  गये  दानेदार  स्लेग  के  संयंत्र  से बाहर  भाव  की  रेंज  130  रुपये  से  265  रुपये

 विगत  तीन  वर्षों  में  सीमेंट  उत्पादकों  को  दानेदार  स्लैग  के  प्रेषण  की  मात्रा  नीचे  दी

 टन )
 हु

 संयंत्र
 गए  णणणगययगा  कियणएडशिएपरदीफचि  उफऋ  ्ए__ञाय्॒7ू7ू_य  फफ॑तीिफफश/ोीशताशणा

 वर्ष
 1987.88

 2  6  3  4

 2  3  4

 भिलाई  इस्पात  खंबंत  232 *  848  172

 राउरकेला इस्गात संयंत्र 232 * 222
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 1  2  3  4

 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  283  323  373

 इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  क ं०  8  75  95
 अभ:प्प्नतनतिययययय+  —

 (8)  यद्यपि  इस  समय  भी  दानेदार  सीमेंट  के  वतंमान  उत्पादन  को  सीमेंट  संयंत्रों  द्वारा  सीमेंट
 के  निर्माग  फे  लिए  इस्तेमाल  में  लाया  जा  रहा  ने  सीमेंट  का  उत्पादन  करने  के  लिए

 बिहार  इन्डस्ट्रीयल  ढेवलपमेंट  कारपोरेशन  और  मैंससं  उड़ीसा  पेपर  के  सहयोग  से  संयुक्त  उद्यम  स्थापित
 करने  का  निर्णय  लिया  इसके  अतिरिक्त  दानेदार  स्लैग  की  क्वालिटी  में  सुधार  लाने  के  लिए
 सभी  इस्पात  संयंत्रों  में  कास्टहाउस  ग्रेन्युलेशन  लागू  करने  की  योजना  बना  रहा  है  ताकि  सीमेंट  निर्माण
 में  अधिक  उपयुक्त  सिद्ध  हो  सके  ।

 उब  रकों  पर  राज  सहायता

 934.  भरी  मुल्लापल्ली  रामचनबन  :

 क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  उवंरकों  पर  राजसहायता  कम  करने  का

 उवंरकों  की  किन  मदों  पर  राज  सहायता  कम  किये  जाने  का  प्रस्ताव  और

 इस  कटोती  के  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  उ्  रक  विमाश  में  राज्य  संत्रो  क्षार०  :  से  यह  मामला

 लगातार  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निमम  द्वारा  स्वीकृत  परियोअनाएं

 935.  श्री  एस०  बी०  सिमाल  :

 श्री  जो०  एस०  बसवराजू  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  ने  सहकारी  विकास  के  लिए  पन्द्रह  नई
 योजनाओं  को  स्वीकृति  दी

 यदि  तो  स्बीकृत  की  गई  परियोजनाओं  के  क्या  नाम  हैं  ओर  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास
 निगम  द्वारा  इसके  लिए  कुल  कितनी  सहायता  प्रदान  की  गई  और

 उक्त  प्रयोजन  के  लिए  चुने  गये  स्थानों  के  क्या  नाम  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  श्याम्साल  :

 हां  |

 ओर  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  के  प्रबन्ध  मंडल  ने  27  1988
 को  हुई  अपनी  बेठक  में  स्वीकृत  की  गई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया
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 क्विरण

 रुफ्ये

 _  _  वित्तीय  सहायता  _ सहायता

 क्रय  सं०  प्रश्थोजनासका  नाम  स््थस्न  राज्य  परियोजना की  राष्ट्रीय  सहकारी
 अनुपश्नानित  विकास  निभमत  को
 लाभत  का

 शेयर

 ०

 ] 2 3 4 5 6 नारियल विकास नारियल विकास त्रिवेन्द्रम केरल 850.00 850.00 परिमग्रोजना कॉस्रीकट और शर्नाकुक्षम जिले नई चोनो मिलों में शेयर पूंजो सहमाणिता अमृतसर सहकारी अजनाला पंजाब 2200-00 357.59 चीनी मिल लि० जिला अमृतसर 3. बुधलाडा सहंकारी बुधलाडह़ा पंजाब 2200.00 464.75 चीनी मिल लिमिटेड जिला भटिडा 4. जग्रराओों सहक।री पंजाब 22090.00 357.50 चीनी मिल लिमिटेड जिला लुधियाना 5. फरीदकोट सहकारी पंजाब 2200.00 357.50 चीनी मिल लि० जिला फरीदकोट नई चोनो भिलों/ध्रन्य सहका रो समितियों को ग्रतिरिक्त सहायता 6. दोराहा सहकारी बढ़ावल पंजाब चीनी मिल लि० जिशा लुधियाना अम्क्ा घहका से तस्त त्ञारन पंजाब 77260 7:250 चीनी मिल जिला अमृतसर 4... सहकारी फॉमिक्का पंजाय चोली जिस्म फ्फॉजित्कत
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 है|  2  3  4  5  6

 9...  चुनिन्दा  जिलों  जिला  नोगांव  श्रसम  346.670  346.670
 समेकित  सहकारी
 विकास  परियोजना

 चुनिन्दा  जिलों  में  जिला  पश्चिमी  त्रिपुरा  438.763  775

 समेकित  त्रिपुरा
 जिला  विकास
 परियोजना

 चुनिन््टा  जिलों  म  जिला  कर्नाटक  438.763  1440.000

 समेकित  सहकारी  चिकमंगलूर

 ही  विकास  परियोजना

 श्री  वैंकटेश  सहकारी  अन््नीगेरी  कर्नाटक  1750.00  1225.00

 कपड़ा  मिल  लि०  में
 शेयर  पूंजी  की

 सहभागिता

 समेकित  डेरी  1074.00  828.00
 विकास  परियोजना साजिन घनराशि

 चारंगल

 सोयाबीन  विकास  मध्य  प्रदेश  1:31.00  828.00

 के  लिए  अतिरिक्त  जिला  झेशंगाबाद
 साजिन  धनराशि  और

 जिला  सेहोर

 तमिलनाडु  ओरेथंडु  कार्यश्नाला  85.

 ओद्योगिक
 सहकारी  सोसायटी  जिला  थंजावुर

 लि०  द्वारा
 विनिर्भितँ  किए  जा

 रहे  रबेराइज्ड  कायर

 अ्रस्तदें जोय  जलभक्णे  सम्बन्धी  राष्ड्रोव  कार्यश्ञाला

 936.  श्री  एस»  एम०

 क्या  ज७#-भृतल  परिवहन  मंत्री  यह  बतानै  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 क्या  1988  के  दोरान  नई  दिल्ली  में  अस्तर्देशीय  जलमार्ग  के  सम्बन्ध  में  एक
 दिवसीय  कार्यशाला  का  आयोजन  किया  गया

 यदि  तो  इस  कायंशाला  में  क्या  मुख्य  सुझाव  दिए  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राजैज्ञ  :  (

 और  मुख्य  सुझाव  निम्न  प्रकार  हैं  :

 (1)  रात्रि  नौचालन  सुविधाओं  के  साथ-साथ  नौचालन  चेनलों  की  सही  गहराई  और
 चौड़ाई  तथा  उचित  आधारंभूत्तਂ  सुविधाओं  से  सुसज्जित  टर्भिनलोंਂ  को  संभी  राष्ट्रीप
 जलमार्गों  परै  परिवहन  के  अन्य  साधनों  से  जोड़तेਂ  कीਂ  जाएं  ।

 (1)  नौचालन  की  सुरक्षा  के  लिए  नियम  और  विनियम  शीघ्र  बनाए

 (7)  नदी  की  दशाओं  के  लिए  उपयुक्त  अंतर्देशीय  जहाजों  तथा  अंतर्देशीय-व-तटीय  जहाजों
 के  डिजाइन  ओर  ऐसे  जहाजों  के  प्रचालन  के  लिए  नियम  और  विनियम  बनाए

 (IV)  अंतर्देशीय  नोचालन  की  विभिन्न  विधाओं  में  सभी  कामिकों  के  लिए  प्राथमिकता  के
 आधार  पर  प्रशिक्षण  सुविधाएं  प्रदान  की  जाएं  ।

 (५)  भारतीय  अंतर्देशीय  जलमार्ग  प्राधिकरण  द्वारा  विभिन्न  राष्ट्रीय  जलमार्गों  पर
 के  लिए  अंतर्देक्षीय  जहाजों  की  विशिष्टियां  तंयार  की  जाएं  तथा  सभी  उपभोक्ताओं  को
 उपलब्ध  कराई

 नदी  के  किनारे-किनारे  विशेष  रूप  से  अधिसूचित  क्षेत्रों  में  उद्योग  लगोकर  अंतर्देशीय
 जल  परिवहन  के  उन्नयन  के  उपाय  किये  जाने  चाहिए  और  सरकार  द्वारा  उपयुक्त
 प्रोत्साहन  दिए  जाने  चाहिए  ।

 अंतर्देशीय  जल  परिवहन  के  लिएँ  पर्याप्त  कार्गों  की  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने के
 लिए  सरकार  नियंत्रित  कार्गो  में  परिवहन  के  अन्य  साधना  के  साथ  संहेंभागिता  पर
 विचार  किया

 भारतीय  अन्तर्देशीय  जलमार्ग  प्राधिकरण  से  उपरोक्त  सुझावों  के  सम्बन्ध  में  आवश्यक  प्रस्ताव
 तैयार  करने  के  लिए  कहा  गया

 विदेशी  तकनोकी  जानकारी  से  खास  प्रसंस्करण  उश्योगों  को  स्थापना

 937.  भी  के०  कुन्ज॑म्शु
 :

 क्या  खाद्च  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पंजाब  एग्रो  पेप्सीको  परियोजना के  अतिरिक्त  विदेशों  तकनीकी

 हद
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 कारी  का  इस्तेमाल  कर  देश  में  खाद्य  प्रसंसक्तररण  उद्योग्रों  की  स्थापना  करने  के  लिये  एक  योजना  तंयार
 की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  उद्योगों  की  किन-किन  राज्यों  में  स्थापना
 किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 शाद्य  प्रसंस्करण  मंत्रासय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  और  सरकार
 ने  उपायों  का  एक  पैकेज  तेयार  किया  है  जो  साथ-साथ  प्रमुख  उपकरणों  ओर  अ्रसंस्करण  टेक्नोलाजी  के

 स्टेट-भ्राफ़-दि-आर्ट  टेक्तोलाज़ो  का  आयात  करने  के  लिए  खाद्य  प्रसंस्करण  सेक्टर  को  अनुमति
 प्रदान  करेगा  ।

 जब  कभी  प्रस्ताव  उनकी  जांच  की  जायेगी  और  उनका  गण-दोष के  आधार  पर  तथा

 ऐसे  प्रस्तावों  से  संबंधित  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  क ेअनुसार  निपटान  किया  जायेगा  ।

 कपास  उत्पादन

 938.  श्री  बलवन्त,स्रिह  रामवालिया  :

 भी  तेजा  सिंह  बर्दो  :

 ख्या  छष्ि  मंत्री  यह  अताते  कृपा  करेंग्रे  कि  : ८

 क्या  सरकार  का  ध्यान  नादंन  इंडिया  काटन  ट्रेडसं एसोसिएशन की  इस  रिपोर्ट  की ओर
 है  कि  इस  वर्ष  पंजाब  में  कपास  का  उत्पादन  2.5  बिलियन  भांठ  होने  की  सम्भावना

 )  क्या  पंज़ाब्  में  कपाप्त  की  ख़पत  कम्त  है  और  कपास  अन्य  राज्यों  को  भेज  दी

 जाज़ी

 कया  सरकार  द्वारा  छोटे  किसानों  से  पर्याप्त  समर्थन  मूल्य  पर  कपास  खरीदने  हेतु  कोई

 प्रबन्ध  गये  जोर

 .  ग्रृद्वि  तो,इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्लोर  सहकारिता  में  राज्य  मंत्रों  श्याम  जाल  :

 हां  ।

 हां  ।

 हां  ।  भारतीय  कपास,निग्मम  को  दिया  गया  है  कि  वह  न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों
 पर  कपास  उत्पादकों  से  कपास  अधिप्राप्त  करे  ।

 प्रश्न  ही  नहीं
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 939.  श्री  चिन्तामणि  :

 क्या  कृषि  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  को  प्रशीतन  क्षमता  कितनी

 क्या  शीतागारो/भाडागारो  के  अभाव  में  कृषि  उत्पादों  की  भारी  म्पत्रा  में  क्षति  होती  है

 सातवीं  पचवर्षोय  योजना  के  दौरान  अधिक  सख्या  में  शोतागारो/भांडागारो  के  निर्माण
 के  सम्बन्ध में  सरकार  की  नीति  क्या

 क्य  कृषि  उत्पादो  के  परिरक्षण  के  लिए  भपेक्षित  शीतागारों/भांडागारों  के  सम्बन्ध  में  कोई

 सर्वेक्षण  किया  गया  और
 ह

 (=)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  !

 क्राष  मंत्रालय  में  ग्रामोण  क्किास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  पुजारी  )  :  ($)  दिनांक

 1-1-198 8.  के  अनुसार  देश के  प्रत्येक  राज्य  मे  प्रशोत्तन  क्षमता  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  सलग्न  है  ।

 यह  पता  लगाने  के  लिए  कि  क्या  शौतागारो/भांडागारों  के  अभाव  मे  क्ृषि  उत्पादों की
 भारी  भात्रा  में  क्षति  होतो  अभी  तक  कोई  अध्ययन  नही  किया  गया  है

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  सहकारी  क्षत्र  म  7.28  लाख  मीटरो  टन  क्षमता  बाले
 250  शीतागारों  के  स्थापित  करने  का  एक  प्रगतिशील  लक्ष्य  भण्डार  किये  जाने  के  लिये  अधिशेष को
 ध्यान  में  रखते  प्रत्येक  एजेंसी  की  जरूरतों  के  आधार  निजी  स  रकारी  क्षेत्र  के  निगम  और
 सहकारी  समितियों  सहित  विभिन्न  एजेंसियों/संस्थाओं  के  शीतागारों  की  स्थापना  की  जा  रही

 जहां  तक  सहकारी  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  अतिरिक्त  शीतागार  सुबिधाएं  विशेष  सहकारी  सम  तिकी
 वास्तविक  जरूरतों  के  आधार  पर  मूहैया  कराई  जा  रही  है  ।  और  सहायता  राष्ट्रीय  सहकारी
 विकास  निगम  के  द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  मुख्य  पूरक  सहायता  के  राज्य  सरकार के  द्वारा
 प्रदान  की  जाती  है  ।  आलुओं  के  विपणन  में  मदद  करने  के  लिए  सहकारो  क्षेत्र  मे  शी  तागारों  क ेविकास
 में  एन०  सी०  डी०  परियोजना  के  अन्तगंत  भारत  सरकार  की  माफंत  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास
 निगम  विश्व  बेंक  से  ऋण  प्राप्त  कर  रहा  है  ।  देश  मे  शीतागारों  के  नेटवर्क  का  विकास  करमे  के  लिए

 ध्ट्रोय  सहकारी  विकास  निगम  ने  31  1988  तक  59.52  करोड़  रुपये  की  सहायता  प्रदान

 की  ह॒
 ा
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 विवरण

 क्र०  Fo |=  राज्य  का  नाम  शीतागारों  की  क्षमता

 संख्या  मीटर  टनों  में  )

 ।
 रे

 फशगगगगा  "५
 oe

 ५
 दिन

 रण

 1.  आनध्र  प्रदेश  55  40521  12967

 2.  असम  3  5191  1661

 3...  बिहार  210  1142406  65570

 4  गुजरात  112  398419  27494

 5  हिमाचल  प्रदेश  13  30211  9668

 6.  जम्मू  व  कश्मीर  12  31594  10110

 7  कर्नाटक  79  53434  17099

 8  केरल  111  37213  11908

 9...  मध्य  प्रदेश  100  564720  180710

 10.  महाराष्ट्र  206  341211  109188

 11.  उड़ीसा  4।  V701i2  56356

 12...  राजस्थान  49  160325  51304

 13.  तमिलनाडु  86  55361  17716

 14.  त्रिपुरा  2  10072  3223

 15.  अंडमान  ]  100  32

 16.  चंडीगढ़  12  54672  17495

 17.  दिल्ली  87  342043  109454

 18...  गोवा  21  5232  1674

 19...  लक्षद्वीप  1  111  36

 20.  पांडिचेरी  6  850  272

 21.  नागालेंड  1  3504  1121

 योग  :  1208  3453302  1105058
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 2  3  4  5

 22...  हरियाणा  303  556590  508060

 23...  पंजाब  303  7218750  508000

 24...  उत्तर  प्रदेश*  739  4616484  1477275

 25...  पश्चिम  बंगाल  270  17432626  5578442

 कुल  योग  :  2659  ।  5578442

 +उत्तर  प्रदेश  के  आंकड़े  दिनांक  हैदराबाद  हाऊस  तक  हैं  ।

 हैदराबाद  हाऊस  को  खरोद

 940.  डा०  जो  ०  ब्रिजय  रामा  राव  :

 क्या  बिदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  हैदराबाद  हाऊस  को  आंध्र  प्रदेश  सरकार  से  खरीदने  का  क्षन्तिम
 रूप  से  निर्णय  ले  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 आंध्र  प्रदेश  राज्य  सरकार  को  भूमि  के  मुआवजे  और  किराये  की  बकाया  राशि  के  रूप  में
 कितनी  धनराशि  दो  जायेगी  ?

 विवेश  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  के०  तिबारो  )  :  भारत  सरकार  आंध्र  प्रदेश
 की  राज्य  सरकार  से  हेदराबाद  हाऊस  खरीदने  की  इच्छुक

 (@)  और  ब्यौरा  विधाराधीन  है  ।

 महाराष्ट्र  में  कपास  का  उत्पादन

 941.  थ्रो  प्रताप  राव  थो०  मोसले  :

 क्या  कुषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  महाराष्ट्र  देश  में  कपास  का  उत्पादन  करने  वाला  एक  प्रमुख  राज्य
 यदि  तो  30  1988  की  स्थिति  के  अनुसार  उक्त  राज्य में  कल  कितने

 क्षे
 क्षेत्र में कपास की  खेती  होती  और  डे

 सरकार  वर्ष  1988-89  और  1989-90  के  दौरान  कपास  देती के  मुन्तगंत
 क्षेत्र में  वृद्धि करने के लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  प्रोर  सहकारिता  विभाग में  राज्य  मंत्री  श्याम्  :
 हां  ।  ः  ॥

 गा
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 30  1988  को  महाराष्ट्र  राज्य  में  कपास  के  अन्तगंत  कवर  किया  गया  क्षेत्र  3.45
 लाख  हैक्टेयर  था  ।

 इस  समय  कपास  वाले  क्षेत्र  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 घान  को  सेंसांथिते  करने  हेतु  हह्लरों  को  हतोस्सी।हित  करना

 942.  मधु  वच्चवते  :

 क्या  खाह्म  प्रसंस्करण  उच्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्रृपा  करेंगे  कि  :

 )'  क्या  केंन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  संरंकारों  को  घान  संसाधित  करने  हेतु  रोलरों  को  वरीयता
 देभे  हेतु  हल््लरों  को  हतोत्साहित  करने  को  सलाह  दी

 यदि  तो  क्या  महाराष्ट्र  के  पिछड़े  कोंकण  क्षेत्र  के  कमजोर  वर्गों  की  जैसे
 संसाध्रित  करने  हेतु  आधश्यक  न्यूनतम  मात्रा  ओर  रोलरों  में  चावल  पोलिश  करने  की  सुविधा  न  होने
 तथा  रोलरों  के  लिए  15  हजार  रुपये  के  न्यूनतम  पूंजी  निवेश  की  आवश्यकता  को  भी  ध्यान  में  रखा
 गया  और

 यदि  तो  क्या  मह्दाराष्ट्र  के  पिछड़े  कोंकण  क्षेत्र  में  कमजोर  वर्गों  को  विशेष  छूट  दी
 जायेभी  ?

 साहा  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  जंगदोश  :  राज्य

 कारों  को  परामर्श  दिया  गया  हैं  कि  वे  धान  के  भूसी  उतारने  के  लिए  रबड़  रोल  शैलसं  के  इस्तेमाल  को

 ब्रीए्साहत  करें  जबक्ति  वेंह॒र्तर  परिणाम  प्राप्त  करने  के  लिए  भूसी  रहित  चावल  को  पालिश  करने  के  लिए

 हैल्लरोंਂ  कां  इस्तेमाल  करने  की  इजाजत  है  ।

 पिछड़े  इलाकों  और  कमजोर  वर्गों  के लिए  निम्नलिखित  रियायतें  दी  जाती  हैं  :--

 (1)  पंहोड़ी  ओर  आंदिवांसी  इलाकों  में  स्थापित  हल्लरों  को  आधुनिकीकरण  से  छूट  दी  गई
 है  ।

 (2)  26-7-1984  से  पूर्व  स्थापित  किये  गये  हल्लरों  को  आधुनिकीक  रण  से  छूट  दी  गई

 (3)  इसके  15  अश्वशक्ति  और  उससे  कम  शक्ति  की  मोटर  द्वारा  चलित  उन

 हल्लर  सेलीकरण  करने  के  लिए  जिनके  पास  स्वयं  अपने  उपकरण  नहीं  हों
 ओर  जो  ग्रामीण  इलाकों  में  स्थित  हों  और  जो  पॉरबायंलिंग  धान  की  केवल  कस्टम
 मिलिंग  करते  को  26-7-1984  के  बाद  स्थापित  करने  की  इज।जत  दी  जाती  है
 बशर्ते कि  वे  लाइसेंस  जारी  करने  की  तईःरीख  से  पांच  वर्षों  की  अवधि के  अन्दर
 निंक  उरपक  रंणें  लेगा  लिये  जाएं  ।

 ऊपर  में  उल्लिखित  रियायतें  महाराष्ट्र  के  कोंकण  क्षेत्र क ेलिए  भी  लागू हैं  ।  कोई
 विशिष्ट  छूट  अपेक्षित  नहीं  है  ।
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 सेंसर  श्रोड  को  कार्य-प्रणालो

 जल  अनकाक>०+क-  ee  अना-नानमबथकमननामनना  न  नययाीणा -  बाਂ  कमननण-ा  ४  "9  ने  ee  कलम  ता  पक  मम

 ]

 943.  भी  ज्ञान्ति  घारोवाह्ष  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  फिल्म  हीरो  तथा  हीरोइनों  ने  सेंसर  बोर्ड  की  का्यं-प्रणालो  में
 पर्याप्त  परिवतंन  क रने  की  मांग  की

 यदि  तो  क्या  इस  प्रकार  की  मांग  विगत  में  भी  लगातार  की  गई  थी

 क्या  सरकार  इस  बात  को  मानती  है  कि  इस  समय  सेंसर  वोर्ड  की  कार्य-प्रणाली  दोषपूर्ण
 और

 यदि  तो  सेंसर  बोड्ड  की  कार्य-प्रणाली  को  कारगर  बनाने  के  लिए  सरकार  का  क्या
 कायंवाही  क  रने  का  क्चिर  है  ?

 मानव  संसाकम  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  विमागों  में  राज्य  मम्त्नी  एल०पौ०
 शाही  )  :  और  सरकार  को  फिल्म  उद्योग  के  विभिन्न  क्षेत्रों  सै  सम्बद्ध  लोगों  से

 अभ्यावेदन
 ज्ञापन-पत्र  तथा  सुझाव  प्राप्त  होते  रहते  1988  में  बम्बई  में  आयोजित  राष्ट्रीय  फिल्म
 प्रमाणन  सम्मेलन  मैं  कई  सुझाव  भी  प्रस्तुत  किये  गये  जिसमें  फिल्म  उद्योग  के  सभी  क्षेत्रो ंके  प्रति
 निधियों  सहित  जीवन  के  विभिनन  क्षेत्रों  से  विशेषज्ञों  तथा  विख्यात  व्यक्तियों  ने  भाग  लिया

 और  चलचित्र  1952  के  अधीन  गठित  केन्द्रीय  फिल्म  प्रमाणन  बोर्ड
 अधिनियम  के  प्रावधानों  तथा  उसके  अम्तगंत  बनाये  गये  नियमों  को  कारगर  तथा  साथंक  ढंग  से
 न्वित  करने  के  सभी  प्रयास  करता  रहा  फिल्म  प्रमाणन  के  काननो  और  प्रक्रिया से
 संबद्ध  सभी  प्रकार  के  मामलों  की  गहन  समीक्षा  के  लिए  1988  में  बम्बई  में  एक  राष्ट्रीय
 फिल्म  प्रमाणन  सम्मेलन  आयोजित  किया  गया  इस  सम्मेलन  में  अनेक  महत्वपूर्ण  सिफारिशें  की  गई

 थ्लो  विचाराधीन  हैं

 झवेंध  रूप  से  वीडियो  फिल्म  तेयार  करने  को  रोकने  के  लिए  उपाय

 ]
 944.  श्रो०  के०  वी०  थासस  :

 क्या  मालव  संज्ञाघन  विकास  मन्त्री  यह  बक्षतॉन  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अवध  रूप  से  वीडियो  किश्म  तेयार  करने  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाछ  गए

 इन्हें  कब  तक  कार्यान्वित  किये  जाने  की  सम्भावना है  ?

 मानव  संसाधन  विकास मंत्रालय  में  शिक्षा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  एल०  पो०

 :  और  वीडियो  फिल्मों  के  निर्माण  को  नियमित  करने  तथा  पहले  से  प्रमाणित
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 c
 सेलूलायड  फिल्मों  को  वीडियो  कापियां  बाहर  ले  जाने के  प्रयोजनार्थ  केन्द्रीय  सरकार  ने  चलचित्र

 1983  के  नियम  2।  और  30  के  प्रावधानों  में  संशोधन  करते  हुए  एक
 सूचना  जारी  की  संशोधन  का  सम्बन्ध  सेलूलायड  फिल्मों  के  वीडियो  रूपांतरों  के  नवीन  प्रमाणन
 तथा  कंसेट  एवं  प्रत्येक  वीडियो  कापी  के  डिब्बे  पर  सेंसर  प्रमाणपत्र  की  अनुलिपि  चिपकाने  से
 धन  1-3-1984  से  लागू  हुआ  ।

 सरकार  ने  अवेध  रूप  से  वीडियो  फिल्म  तेयार  करने  को  अपने  नियंत्रण  में  रखने  के
 कापीराइट  अधिनियम  में  भी  संशोधन  किया  कापी  राइट  अधिनियम  एक  स्वामित्व  सम्बन्धी
 नियम  है  और  जो  लोग  यह  महसूस  करते  हैं  कि  उनके  अधिकारों  का  अतिक्रमण  किया  गया  जिसमें
 अवेध  रूप  से  वीडियो  फिल्म  तेंयार  करने  के  मामले  भी  शामिल  वे  ऐसे  अतिक्रमणों  के  विरुद्ध

 संबं

 घित  प्राधिकारियों  के  सम्मुख  शिकायतें  रख  सकते  अवध  रूप  से  वीडियो  फिल्म  त॑यार  करने
 को  रोकने  में  केन्द्रीय  फिल्म  प्रमाणन  बोर्ड  की  कोई  सीधी  भूमिका  नहीं  उनकी  भूमिका  सावंजनिक
 प्रदर्शन  के  लिए  प्रस्तुत  की  गई  फिल्मों  को  प्रमाणित  करना

 बाजरे  का  समर्थन  मूल्य

 945.  श्रो  रास  सिह  यादव  :

 क्या  छषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मोटे  अनाज  बाजरा  का  समर्थन  मूल्य  प्रति  क्विटल  निर्धारित  किया
 गया

 क्या  राजस्थान  में  मोटे  अनाज  बाजरे  का  प्रचलित  बाजार  मूल्य  कम  होकर  120/-  र०

 प्रति  क्विटल  हो  गया  और

 यदि  तो  सरकार  ने  किसानों  को  उनकी  बाजरे  की  फसल  का  लाभकारी मूल्य
 श्चित क  रने  के  लिए  कया  प्रभावी  कदम  उठाए  हैं  ?

 कृषि  संत्नालय  में  कृषि  ग्लौर  सहकारिता  विमागश  में  राज्य  संत्रो  लाल
 1988-89  विपणन  मौसम  के  लिए  बाजरे  की  सामान्य  ओसंत  क्वालिटी  का  खरीद  मूल्य  145/-

 पंये  प्रति  विवटल  निश्चित  किया  गया  है  ।

 ओर  म्ल्य  समर्थन  योजना  के  अन्तग्रंत  बाजरे  की  अधिप्राप्ति  का  कार्य  करने  के  लिए
 भारत  सरकार  की  केन्द्रीय  मुख्य  एजेंसी  के  रूप  में  राष्ट्रीय  भारतीय  कृषि  सहकारी  विपणन  (  नेफेड )
 ने  राजस्थान  राज्य  के  81  अभिन्नात  केन्द्रों  में  अधिप्राप्ति  के  लिए  सभी  प्रबन्ध  कर  लिए  जहां  कहीं

 भी  बाजरे  की  सामान्य  औसत  किस्म  का  मूल्य  145/-  रुपये  प्रति  क्विटल  के  समर्थन  मूल्य  से  नीचे
 गिरता  नेफंड  या  उसकी  एजेंसी  राजस्थान  राज्य  सहकारी  विपणन  संघ  माल  की  खरीद
 कर  लेती  3-11-1988  तक  .नेफेड/राजफेड  ने  राज्य  में  31  मंडियों/खरीद  केन्द्रों  से राजस्थान  में
 बाजरे की  5175  मीटरी टन  मात्रा  अधिप्राप्त  कर  ली
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 946.  श्री  पी०  झार०  कुमा  रमंयल्म  :

 क्या  क्रृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  और  अधिक  कीटनाशकों  का  क्रने:की  अनुमति
 मांगी

 क्या  भारतीय  कृषि  परिषद  की  ब्रद्लिल  आरक्तीय

 जिसकी  आन्प्र  प्रदेश  में  यूनिट  स्थित  है  क़प्स  और  कई  लिए  कोट  ब्रियंत्रण  हेतु
 प्रभावी  विकल्प  के  रूप  में  ज़व  नियन्त्रण,व्रद्ैकों  का  प्रा  ब्रग्मया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 कया  अत्यधिक  कमी  होने  के  कारण  विथन्त्रण.पद्रार्थ  किम्नानों  को  सरलता  से  उपननब्ध
 नहीं  होते  हैं  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  झ्लोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  सन््त्रो  श्याम  खाल  :
 हां  ।

 ओर  आन्ध्र  प्रदेश  स्थित  भायक्लीय  क्षि  श्रनुम्नंप्मन  प्ररिश्नद  की  भारतीय
 समन्वित  परियोजनाओं  के  अन्तगंत  फसलों  और  कीटों  के  बारे  में  जेव  नियन्त्रण  एजेंटों  और  उपायों  की
 पहचान  इनका  प्रालन  क्रने  और  इच्हें  निर्मुक्त  करने  सम्बन्धी  अनुसंधान  कार्य  किभिन्न  घरणों  में

 जिनका  ब्यौरा इस  प्रकार  है  :--

 कऋ०  सं०  फसल  क्पेट

 1.  कपास  )  डेलियोजिस
 2  तम्बाक  ;  न्हाइट  फ्लाई
 3.  चावल  |  प्लाट  होपर
 4.  गन्ना  |  स्केल  इनसेक्ट

 »  (5)  प्रश्न  ही  नहीं

 पंजाब  में  बाढ़  से  राष्ट्रीय  राजमा्गों  भतिपरत्त

 947.  झ्ली  कमल  चोघरो  : शी  कि  एज  0:23

 क्या  जल-सूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ४
 सि  1988  के  दौरान  वर्षा  और  बाढ़  से  पंजाब में  क्षतिद्वस्त  राष्ट्रीय  सज़बाग्रों  ऋ

 ब्योरा  क्या

 क्या इन  क्षविश्रस्त  राष्ट्रीय  राजग्ागों  की  मर॒म्मृत की  मई  है.अथवा  तुरन्त  मरपत्न  किये
 जाने  का  प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है और  इस  कार्य  हेतु  कितनी  धनराशि  व्यय  की  बई  है
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 अथवा  आवर्टित की  गई  है

 जख-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  राजेश्न  :  1988

 की  वर्षा  और  बाढ़  से  पंजाब  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  (1;  |  10,  15,  2)  और  22)  को  क्षत्ति

 पहुंची  |  प्रमुश्च  क्षतियां  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 (i)  लाधोवाल  के  निकट  लुधियाना-फिल्लौर  खण्ड  में  दो  दरा

 (ii)  घिलवल  में  रेल  ओवरब्रिज  का  ध्वस्त  होना  ।

 (४)  निर्माणाधीन  3  परुलों  के  लिए  डायवर्सनों  का  बह  जाना  ।

 ओर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  10  से  3  कि०  मी०  को  छोड़कर  राष्ट्रीय  राजमार्गों
 को  यातायात  के  लिये  खोलने  के  लिये  तत्काल  मरम्मत  कायं  कर  दिया  गया  आगे  का  मरम्मत  कार्य

 चल रहा  अनुरेंक्षेण  के  लिएं  287:88  लाख  रपये  के  प्रावधान  के  अलावां  35.00  लाख  रुपये  की
 घनराशि  रिलीज  की  गई  है

 सुजपफ  रपुर  मोडियो  राइट

 948.  श्रोमतो  किल्नोरी  सिह  :  े

 क्या  भानद  संसाधन  विकास  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  16  1988  के  टाइम्सਂ  में

 योराइंट  टन  ट  डस्ट  इन  म्यूजियमਂ  शीषंक  के  अन्तगंत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है
 जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  पटना  संग्रहालय  में  रखा  मुजफ्फरपुर  से  प्राप्त  दुर्लभ  गलत
 रसायनिक  उपचार  के  कारण  नष्ट  हो  गंधा  जोर

 (a)  यंदि  ती  ईसे  पर  सरकार  की  वया  प्रतिक्रिया  हैं  ?

 सानव  संसाधम  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्छति  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  एल०  पौ०
 :  ओर  (@)  फ्टना  संग्रहालय  बिहार  राज्य  सरकार  के  अधीन  सूचना  राज्य

 सरकार से  प्राप्त  की  जा  रही  प्राप्त  होते  ही सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी

 बच्चों  के  कल्यणि को  नई  योजनाएं

 949.  श्रो  प्रकाश  वो०  पाठिल  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  बच्चों  के  कल्याण  कौ  तीन  नई  योजनाएं  आरम्भ  की

 पैंदि  तो  इन॑  परियौजनीभों
 मैंसे  प्रत्येक  योजना  का  ब्यौरा क्या  '

 इन  योजनाओं  में  से  प्रत्येक  योजना  के  लिए  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  देने  का  विचार

 क्या  पूरे  देश  में  उनके  कार्यान्वयन  के  लिए  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  की  गई  है  ? -
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 मानव  ससाधन  मत्रालय  में  युवा  कायं  श्रोर  खेल  तथा  महिला  झोर  बाल  विकास
 विभागों  में  राज्य  मंत्री  मारप्रेट  :  और  इस  मंत्रालय  ने  कोई
 नई  योजना  शूरू  नहीं की  परल्तु  श्रम  मंत्रालय  ने  3  नई  परियोजनाएं  शुरू  की  उन्होंने  जो  ब्यौरा
 दिया  है  वह  संलग्न  विवरण में  दिया गया  है  ।

 तीनों  परियोजनाओं  के  लिए  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  स्वीकृत  परिव्यय  31.19  लाख
 6.90  लाख  रुपये  और  30.09  लाख  रुपये  है  ।

 चूंकि  परियोजनाएं  क्षेत्र  प्रधान  अतः  देश  भर  में  उनके  कार्यान्वयन  का  प्रश्न  नहीं
 उठता

 विवरण

 राष्ट्रीय
 are  परियो

 नीति  को  परियोजना  आधारित  का  योजना  के  अन्त्गंत  श्रम  मंत्रालय  ने
 निम्नलिखित  3  नई  परियोजनाएं  श्रू

 की  हैं  -...
 गे

 (1)  राजस्थान  में  कीमती  पत्थरों  को  पोलिश  करने  के  उद्योग  में  कार्य  कर  रहे
 बच्चों  के  कल्याण  की

 (2)  मध्य  प्रदेश  में  स्लेट  पैसिल  बनाने  वाले  उद्योग  में  काम  करने  वाले  बच्चों  के
 कल्याण  की  परियोजना  ।

 (3)  आंध्र  प्रदेश  में  स्लेट  उद्योग  में  काम  करने  वाले  बच्चों  के  कल्याण  की
 परियोजना  ।

 सभी  तीनों  परियोजनाओं  के  अन्तगंत  बाल  के  लिए  विशेष
 स्कूल  खोले  गए  इन

 स्कूलों
 में  व्यावसायिक  शिक्षा/अशिक्षण,  पूरक  पोषाहार  और  निषिद्ध  रोजगारों  से  निकाले  हुए  बच्चों

 को  छात्रवृत्तियां  तथा  स्वास्थ्ण  सुरक्षा  दी  जाएगी  ।  सरकार  के  आय/रोजगार  एवं  गरीबी
 कार्यक्रमों  में  बाल  श्रमिकों  के  परिवारों  को  शामिल  किये  जाने  फा  भी

 प्र  उत्पादक
 परियोजना

 क्षेत्रों  में  बाल  र्श्रा  को  सम्बन्धी  है  नूनी  उपबन्धों  के  प्रवतन  को  ।  ज  रः  या  जाएगा  ।

 कृषि  भ्रमुसंघान

 950.  श्रीमती  माधुरो  गिह  :

 डा०  गोरो  शंकर  राजहूंस  :

 क्या  कृषि  मंत्री यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वैज्ञानिकों  द्वारा  हाल  ही  के  वर्षों  में  कृषि  अनुसंधान  क्षेत्र  में  क्या  सफलताएं  प्राप्त  की
 गई  और

 सरकार  का  देश  में  कृषि  अनुसंधान  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कोन  से  कदम  उठाने  का
 विचार  है  ?

 हु
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 क्षि  मंत्रालय  में  कवि  ग्रनसंघधान  तथा  शिक्षः  विमाग  में  राज्य  मंत्रो  (  »ो  हरि  क्ूष्ण  ज्ञास्त्रो  )  पु
 हाल के  वर्षों  में  वैज्ञानिकों  द्वारा  विकसित  की  गई  आधुनिक  क्ृषि  टेक्नोलाजी  से  कृषि

 उत्पादन  को  पर्याप्त  रूप  में  बढ़ाने  में  मदद  मिली  है  ।  वर्ष  1980-81  से  1986-87  की  अवधि  के  दौरान
 खाद्याननों  का  उत्पादन  1023  से  1142  किलो०/हैक्टेयर,  तोरिया  और  सरसों  का  उत्पादन  560  से
 707  किलो  कपास  का  उत्पादन  152  से  169  किलो  ०/हैक्टेय  गन्ने  का  57844
 9732  किलो  ०/हेक्टेयर,  आलू  का  13258  से  15423  किलो  ०/हैक्टेयर,  और  तम्बाक  का  उतपदन
 1065  से  1199  किलो०/हैक्टेयर  बढ़ा  इसी  तरह  1980-81  से  1987-88  वर्षों  के  दोरान  अंडे
 ओर  दूध  का  उत्पादन  भी  बढ़ा  अंडे  का  उत्पादन  10  अरब  से  बढ़कर  16.9  अरब  ओर  दूध  का
 उत्पादन  31.6  मि०  टन  से  बढ़कर  45.9  मि०  टन  हो  गया  है  ।

 लिखित  उत्तर

 प्फा

 फसल  तिलहनों  और  बागवानी  और  बारानी  जल  संभर

 बहुत  कम  संख्या  में  पाये  जाने  वाले  पशुओं  की  प्रजातियों  का  उत्पादन  बढ़ाने
 तथा  जल  कृषि के  क्षेत्र  में  किये  जाने  वाले  अनुसंधान  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  पहले  से  ही  उपाय  क्ये
 जा  रहे  राष्ट्रीय  कृषि  अनुसंधान  प्रायोजना  के  दूसरे  चरण  के  तह॒त  राज्य  कृषि  विश्वविद्यालयों की
 क्षेत्रीय  अनुसधान  क्षमताओं  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  भी  महत्वपूर्ण  प्रयास  शरू  कर  दिये  गये  हैं  ।

 नके  वंज्ञानिकों  की  वैज्ञानिक  मानव-शवित  के  प्रशिक्षण  तथा  फसलों ड़्न

 पशुओं  के  जमंप्लाज्म  की  अदला-बदली  की  भी  व्यवस्था  की  गई  इसको  व्यवस्था  कृषि
 संधान  ओर  शिक्षा  विभाग  द्वारा  दूसरे  देशों  और  अस््तर्राष्ट्रीय  संस्थाओं  के  साथ  25  प्रोटोकोलों  पर
 किये  गये  हस्ताक्षर  के  माध्यम  से  की  गई  है  ।

 कर्जाटक  में  भ्रनस्नास  धन  संधान  केन्त्र

 951.  श्री  जो०  वेवराय  नायक  :

 क्या  कबि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  सरकार  का  विचार  कर्नाटक  में  एक  अनन्नास  अनुसंधान  केन्द्र  खोलने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  अनन्नास  उत्पादकों को  इसके  निर्यात  हेतु
 प्रोत्साहन  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 अन्य  देशों  से  अनन्नास  के  लिए  प्राप्त  मांग  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  भनुसंधान  तथा  शिक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  हरि  कृष्ण  :

 ओर  सरकार  का  कर्नाटक  में  अनन्तास  के  लिए  एक  अनुसंधान
 केन्द्र  खोलने  का

 विचार  नहीं  फिर  कनटक  स्थित  भारतीय  बागवानी  अनुसंधान  बंगलोर  में  अनन्नास
 पर  किये  जाने  वाले  कायं  में  प्रगति  जारी

 वाणिज्य  मंत्रालय  ताजे  फलों  के  निर्यात  के  लिए  निम्नलिखित  रूप  में  सहायता  देता

 (i)  नकदी  प्रतिपूरक  सहायता  सी०  आई०  एफ०|सी०  एण्ड  एफ०  आधार  पर  हवाई  जहाज

 द्वारा  22  यदि  निर्यात  करना  हो  ।  यदि  अन्य  प्रकार से  निर्यात  करना हो
 तो  10

 प्रतिशत  ।
 हु
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 (ii)  दिल्लोबम्बई से  नियत  दूसे  खाड़ी  देशों  तथाਂ  पल्चिम  यूसेफ-में ताजे
 फलों  के

 निर्यात  की  स्थिति  में  उनके  की  दरों  पर  ।

 (४)  आयात  आपूरण
 :  10  प्रतिशत  ।

 (४)  कमी  ;  पैकिय  ध्षामग्री  पर  निर्धारित  दरों

 संसाधित  अनन्नास  मुख्य  रूप  से  रूस  को  निर्यात  किया  लाता है  |  वर्ष  1986-87  के

 दौरान  2.40  करोड़  रुपये  मूल्य  के  3337  मिट्रिक  टन  अनम्नास  रूस को  निर्यात  किये  गये  थे  ।

 दिल्ली  परिवहन  प्राथिकस्ण  के  फस  मार्य  कर

 952.  श्री  मेवा  सिहु.गिल  :

 श्रोमती  ऊषा  वर्मा  :

 क्या  जल-भूतल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या
 दिल्ली

 में  वाहन  मालिकों
 कंजीकरुण  पुस्तिका  गुम  हो  जाने-वर  द्सरी  पंजीकरण

 पुस्तिका  प्राप्त  करने  में  दोबारा  सम्पूर्ण  मार्ग  कर  देना  पड़ता

 यदि  तो  क्या  परिक्हन  मिगम  वाहन  मालिकों  द्वारा  मार्ग कर  अदायगी  का
 उचित  ओर  अद्यतन  रिकार्ड  रख  रहो

 यदि  तो  दिल्ली  परिवहन  निगम  में  मार्ग  कर  अदायगी  का  रिकार्ड  किस  अवधि  तक

 अद्यतन  किया  गया  भौर

 इन  रिकार्डों  को  कब  तक  अद्यतन  किया  जायेगा  ?

 जल-भूतल  परिवहन  नंत्र!लय  के  राज्य  मंत्रो  :

 से  दिल्ली  प्रशासन  ने  सूचित  है  कि  सड़क  कर  अभिलेखों  को  नियमित  रूप  से
 अद्यतन  बनाया  जाता  है  ओर  वर्ष  1985-86,  1986-87,  1987-88  ओर  1988-89 9  के  ऐसे

 क़प्ते कम्प्यूटराइज  कर

 वालों  की  कोभतों  में  बद्धि

 ]
 953. श्री  काली  प्रत्ज़

 क्या  कृषि  मल्त्री  यह  बताने  क्री  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  वर्ष  दालों  की  कोमतें  एक  हजार  रुपये  प्रति  क्विटल  तक  पहुंचने  की  सम्भावना

 यदि  तो  दालों की  कीमलों में  इतनी  ढोब्  वृद्धि  के  क्या  कारण

 ()
 क्या  तिलहन  तथा  दालों  का  अधिक  मात्रा  में  आयात  किया  जा  रहा  है  ओर  यदि  तो
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 01(  शक  )  लििंत  उंत्तर
 me

 वर्ष  1985,  1986,  1987  के  वोरान  त्तथा  3]  1988  तक  आयात  को  गई  दालों  का
 वार  ब्यौरा  क्या  औ

 इन  वर्षों  के  दौरान  दालों  के  अक़््यात  पर  कितने  आयात  शुल्क  लगाया  गया  और  प्रति
 क्विटल  आयात  शुल्क  की  वतंमान  दर  क्या  है  तथा  1988  की  तुलना  में  कितनी  वृद्धि/कमी जर्ऊ  3  ?
 हुई  है

 कृथि  मंत्रालय  में  कृषि  शोर  सहक।रिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  योदव  )  :
 (a)  देश  के  कुछ  भागों  में  1988  के  अन्त  में  कुछ  दलहनों  के  मूल्य  प्रति  क्विटल  1000
 रुपये  से  अधिक  थे  ।

 1987  में  पड़े  सूखे  की  वजह  से  कमी  के  मोसम  की  वजह  से  उत्पादन  में  ः  .<  कमी  और
 कुछ  क्षेत्रों  मे ंबाढ़  आने  और  भारी  वर्षा  होने  के  कारंण  सप्लाई  करने  में  बाधा  उत्पन्न  होने  और
 उत्तरी  क्षेत्रों  में  परिवहन  प्रचालकों  की  हड़ताल  हमे  के  कारण  दलहनों  के  मूल्य  सामान्यतया  अंधिंक

 खाद्य  तिलहनों  का  बड़े  पैमाने  पर  आयांत  नहीं  हो  रहा  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के

 तहत  दलहनों का  आयात  करने  की  अनुमति  है  ।  1984-85  से  दलहनों  का  आयात इस  प्रकार  है  :--

 चरण  भ्र्ि  भो०  टेन )

 1984-85  235

 1985-86  429

 1986-87  675

 1987-88  757

 1988-89  1988  तक )  770*

 भारतीय  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन  संघ  लि०  के  साथ  करार  किया  गया  है  ।

 7987  शक  द्लहमहँ  १र  आयात  शुल्क  शून्य  1987  में  इनके  यथा

 मूल्य  पर  25  प्रतिशत  आयात  शुल्क  लगाया  क्या  था  और  2H9-1987  से  इसे  कम  करके  10  प्रतिशत
 कर  दिया  गया  ।  3-10-1988  से  इस  शुल्क  को  बढ़ाकर  35  प्रतिशत  कर  दिया  गया

 प्रधान  संत्रो  को  विदेश  यात्रापों  पर  कियी  नयी  व्यय

 [  भनुवाद

 954.  भरोसो०  जंगा  रेड्ढो  :

 क्या  बिदश्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृष!”कं  रेंगे  कि  :

 )  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  और  चासू  व॑र्ध के  दौरान  प्रधान  मंत्रों  की  विदेश
 यात्राओं  पर  विभिन्त  शीर्षों  के  अन्तगंत  कुल  कितना  खर्च  किया  और  हु
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 खच  के  प्रत्येक  मद  में  विदेशी  मुद्रा  का  अंश  कितना  है  ?

 विदेश  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  के०  के०  :  और  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 केरल  सरकार  द्वारा  झ्राथिक  सहायता  के  लिटे  प्रनुरोष

 955.  क्रो  वकक्कम  पुरुषोत्तमन  :

 थ्री  पी०  ००  एन्टनो  :

 क्या  मानव  संपाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )
 क्या  केरल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  केरल  के  विश्वविद्यालयों  में  वेतनमानों  में

 संशोधन  के  मसले  को  उठाया  था  और  इसके  लिए  आध्िक  सहायता  मांगी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  झिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  एल०पो०
 :  और  वे  रल  के  विश्वविद्यालयों  में  संशोधित  वेतनमानों  के  कार्यान्वयन  के #  लए

 केरल  सरकार  से  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुए  शिक्षा  केरल  सरकार  ने  हाल  ही  के
 एक  पत्र  में  सुझाव  दिया  था  कि  केन्द्र  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  वेतनमानों  के  कार्यान्वयन  के
 लिए  स्थायी  आधार  पर  संपूर्ण  अतिरिक्त  व्यय  को  वहन  करना  चाहिए  ।

 केन्द्रीय  सरकार  !-1-1986  से  31-3-1990  तक  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  राज्य
 सरकारों  को  वेतनमानों  के  संशोधन  के  फलस्वरूप  होने  वाले  अतिरिक्त  ब्यय  का  80%  प्रदान  करने  को
 सहमत हो  गई  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराघीन  नहीं  है  जिसके  अन्तगंत  वह
 इस  कारण  होने  वाले  संपूर्ण  अतिरिक्त  ब्यय  को  वहन  करे  अथवा  1990  से  आगे  सहायता  प्रदान

 इन्शियन  झायरन  एंड  स्टील  कम्पनों  लिमिटेड  के  कार्यथालन  को

 सुचारू  रूप  से  चलाना

 956.  थ्रो  उत्तम  शाठोड़  :

 श्रीमती  बसवराजेश्वरो  :

 क्या  इस्पात  झौर  शान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  ने  इंडियन  आयरन  एंड  स्टील  कम्पनी
 टेड  के  एककों  के  का्यंचालन  को  सुचारू  बनाने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  '

 क्या
 इसके  फलस्वरूप  इस्पात

 के  उत्पादन
 पर  असर

 और

 80  हा
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 यह  निणंय  कब  त्तक  लागू  किया  जायेगा  ?

 इस्वॉति  गोरे  जाते  मंत्री  '  एल८  :  ओर  बेसमर  कंवेटेंर
 जैसी  अप्रचेलित  और  अलाभकर  इकाइयों  के  सतते  प्रचांलन॑  के  कारणहुईं  भारी  आर्थिक  हानि  को  ध्यान
 में  रखते  अलाभकर  इकाइयों  को  समाप्त  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ताकि  कम
 किया  जा  सके

 और  इस  योजना  के  कार्यान्वयन  के  जिसमें  लगभग  महीने  का  समय
 लग  सकता  इस्पात  पिन्ड  का  उत्पादन  लगभग  52,000  टन  प्रति  मास  के  मौजूदी  औसत  स्तर  के

 मुकाबले  घटकर  32,000  टन  प्रति  मास  रह  जाएगा  ।

 बंगला  देश  के  प्रतार-प्राध्यमों  द्वारा  बाढ़  के  लिये  मारत  को  वोधो  ठहराना

 957.  श्री  बज  मोहन  महस्तो  :

 क्या  विक्श  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  बंगलादेश  के  रेडियो  व  सरकारी  प्रेसॉर-माध्यम
 बंबलादेश  में  आई  बाढ़  के  लिए  को  दोषी'ठहरा  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  कथा  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेक्ष  मंत्रालय  में  राज्य  [  भ्रीरके ४  लेबर  :  जीए

 यह  बता  दिया  भय  है  कि  ये  खधरें  मूछीः  हो  शशारतयूजਂ  हैं|  स्थित  भारतीय  हाई
 कमकशे३ के  अधिकेारियोंसने  भी  देने  खबेंरी  का  स्थामीर्ये  रूप  से  प्रतिंबादे  करने  की  कोशिण  की  है  ।  -

 उद्योसा  में  विभिन्न  विश्वविज्ञयप्लयों  से  सस्वद्ध  गेर-सरकारो  कालेजों  को
 विश्वविद्यॉलप  धनुवान  प्रायोग  द्वारा  प्रनुव।न  दिया  जाना

 958.  श्री  सोमनाथ  रथ  :

 क्या  सल्नव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  ऐसे  कई  कालेजों  को  जिन्हें  विभिन्न  विश्वविद्यालयों  द्वारा  अस्थाई
 सम्बद्धता  प्रदान  की  गई  विश्वविद्यालय  अनुदीन  आयोग  अनुदान  नहीं  देता  और  '

 यदि  तो  इसकै  क्या  कारण  हैं  और  ऐसे  कालेजों  को  सहायता  देने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाए  गये  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०पी०
 आाहो  )  !  औरे  )  जो  कालेज  17  1972  बाद  स्थींपित  किएं'गये  वे  केवलं  तभी
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  से  वित्तीय  सहांयता  के  लिए  पांत्र  होते  हैं.'यद्दि  वे  विंश्वर्थिद्यालय
 दान  आयोग  अधिनियम  के  तहत.घारा  के  प्रावधानों  के  अनुसार  आयोग  द्वारा  ऐसो  वित्तीय
 सहायता के  लिए  उपयुक्त  घोषित  किये  जाते  हैं  ।  ऐसी  .  घोषणा  के  लिए  कॉलेजों  द्वारा  पूरी  की  जाने
 वाली  मुख्य शर्त  यह  है

 कि  सम्बन्धित  विश्वविद्यालय  द्वास  इसको  स्थायी  -  सम्बद्धता  प्रदान  की
 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  उड़ीसा  में  कालेजों  को  उनके  विश्वविद्यालयों  द्वारा  स्थायी  सम्बद्धता

 sr
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 नहीं  प्रदान  की  गई  इसलिए  इनको  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  से  सहायता  के  लिए  उपयुक्त
 घोषित  नहीं  किया  गया  आयोग  ने  इस  मामले  को  उड़ीसा  सरकार  और  राज्य  के  विश्वविद्यालयों

 के  ध्यान  में ला  दिया  है  और  उनसे  इस  मामले  की  समीक्षा करने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया

 गेहूं  श्रोर  जोनी  का  समयंन  भल्य

 959.  श्री  योगेश्वर  प्रसाद  योगेश  :

 करो  राज  कुसार  राय  :

 क्या  क्रषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किसानों  को  बढ़िया  और  घटिया  किस्म  के  गेहूं  और  गन्ने  के  लिए  क्या  मूल्य  दिया
 जा  रहा

 क्या  ये  मूल्य  कृषि  सम्बन्धी  आदानों  की  बढ़ती  लागत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किसानों
 के  लिए  लाभप्रद  माने  गए

 क्या  उपर्युक्त  मूल्यों  में  वृद्धि  करने  के  लिए  विभिन्न  क्षेत्रों  के  किसानों  द्वारा  अनुरोध  किए
 गए  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्लोर  सहकारिता  विमाण  में  राज्य  पंत्रो  श्याम  लाल  :
 सरकार  ने  1988-89  के  विपणन  मौसम  के  लिए  निम्नलिखित  स्तरों  पर  मूल्य  निर्धारित  किए

 ढ
 जिस  किस्म  कक््वालिटो  मूल्य  रुपये  में  प्रति  क्विटल

 घान  सामान्य
 उचित  औसत  160

 मूल्य  )  किस्मਂ

 हु  उत्तम  170

 गेहूं  च+  173

 मूल्य )

 गन्ना  सांविधिक  न्यूनतम

 मूल्य  19x  ><

 »  8.5  प्रतिशत  की  मूल  वसूली  से  जुड़े  उस  स्तर  से  अधिक  वृद्धि  होने  पर  प्रत्येक  0.  प्रतिशत
 की  वृद्धि  क ेलिए  आनुपातिक  प्रीमियम  दिया  जाएगा  ।

 अधिप्राप्ति/समर्थन  मूल्य  लाभकारी  हैं  ओर  ये  मूल्य  सरकार  द्वारा  कृषि  लागत  तथा

 मूल्य  आयोग  की  राज्य  केन्द्रीय  मंत्रालयों  और  योजना  आयोग  के  विचारों  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  निर्धारित  किए  जाते  कृषि  लागत  तथा  मूल्य  इन  मूल्यों  की सिफारिश
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 करते  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  कृषि  आदान  सम्बन्धी  मूल्यों  के  परिवतंनों  को  भी  ध्यान  में
 रखता

 इन  मूल्यों  में  वृद्धि  करने  के  लिए  किसानों  ने  कुछ  मांगें  की

 किसानों  के  लिए  लाभकारी  मूल्य  सुनिश्चित  करना  सरकार  की  घोषित  नीति  मूल्यों
 में  समय-समय  पर  वृद्धि  की  गई  है  ।

 बाल  केन्द्रित  शिक्षा  पर  ध्यान

 960.  श्री  बाला  साहिब  विखे  पाटिल  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  शेक्षिक  अनुसंघान  ओर  प्रशिक्षण  परिषद्  द्वारा  हाल  ही  में  आयोजित  की

 शई  एक  राष्ट्रीय  विचार-गोष्ठी  में  सूचना  केन्द्रित  शिक्षा  के  बजाय  बाल  केन्द्रित  शिक्षा  पर  ध्यान  देने  की
 आवश्यकता  पर  बल  दिया  गया

 क्या  सरकार  ने  इस  सुझाव  की  जांच  की  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायंवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालप  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  एल०पो०
 :  हां

 और  रा०शं०अ०प्र०  परिषद  द्वारा  राष्ट्रीय  संगोष्ठी की  रिपोर्ट  का  संकलन  किया

 जा  रहा

 वेवलथल  में  मारत  रिफ्र  क्ट्रीज  लिमिटेड

 ]

 961.  भ्री  हरोज्  रावत  :

 क्या  इस्पात  धौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  देवलथल  में  भारत  रिफ्रैक्ट्ररीज  लिमिटेड  के  लिए  बिजली

 प्रभारों  और  स्थानोय  करों  में  कुछ  छूट  देने  के  बारे  में  प्रस्ताव  भेजा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  एम०  एल०  फोतेदार  ):  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 धासम  को  उवरक  का  धावंटन

 [  भ्नुबाद  ]

 962.  आओ  मद्रेशवर  तांतो  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 ee ए-ःर् ऊप
 कमा  असम  को  वर्ष  के  शोरान  आर्वंटित  खसायनिक  तर्वरुक-की:माना-  राज्य

 की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करये  के  लिये  पर्याप्त

 यदि  तो  अक्तम  राज्य  सरकार द्वारा  कितनी  मात्रा  में  राख़स्यनिक  उर्वरक  की  मांग

 की  गई.थी  और  सरकार  द्वारा  कितनी  शात्ा  में  नियतन  किया  गया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य:मन्क्ो  /  (  थ्रोतश्य+्म-रू/ल-माद्वु  )

 कार  द्वारा  मांगी  गयी  उवंरकों  की  मात्रा  तथा  भारत  सरकार  द्वारा  किये  गये
 आवंटन  की  मात्रा  नीचे  दो  गयी  है  :

 भो०

 एस०  ५-पी
 ०

 ०

 वर्ष/मोसम  झ्सम  सरकार  द्वारा  आरतरम़रकार द्वारा
 सांगो  गयो  सात्रा  स्वीकृत  को  गयी  मांग

 88  22.24  22.24

 88-89  21.35  21.35

 कुल  43.59  43:59

 डिल्लो  दुग्ध  योजना  द्वारा  दूध  को  सप्लाई

 963.  डा०  चन्द्र  शेखर  त्विपाठी  :
 कल्जक  आजतक  अली  शक  पक  सह क्युए  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  दुग्ध  योजना  की  स्थापना  महानगर  की  जनता  को  सस्ती  दरों  पर

 सा  उामज्ब्ध  कसते  पक्की  दुष्ट  स्से  श्ली  गई-पी  न

 यह  इस  उद्देश्य  को  पूरा  करने  और  लोगों  की  दूध की  माँग को  पूरा  करने-में कहां  तक
 सफल  हुआ

 क्या  सस्क्रार  दिल्लीशके  लोगों  को:छस्ती  बरों'प्र)एवं  पर्याप्त  दूध  को  सप्लाई  के
 लिये  कोई  अन्य  संस्था  की  स्थापना  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  यह  कब  तक  ऐसा  हो  जायेगा  और  यदि  तो  दिल्ली  के  लोगों  को  पर्याप्त
 मात्रा  में  ओर  उचित  दरों  पर  दूध  की  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिये  सरकार  का  कया  प्रस्ताब  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  कृषि  स्श्लरोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मम्त्नो  श्याम
 दिल्ली  दुग्ध  ओजना  फो:अ्षन्य  ज्वातों  के  साथत्साथ  दिल्ली  के  उप्रभोक्ताओों  को  उत्नित  मूल्य  पर

 184
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 दूध  की  सष्लाई  करने  के  उहेक्य  से  कियाःक्या  था  ।

 इन  उद्देश्यों  को  एक  पर्याप्त  सीमा  तक  प्राप्त  कर  लिया  गया  है  जंसा  कि  इस  बात  को

 इस  तथ्य-से  देखा  सकता  है  कि  दिल्ली  दुग्ध  थोजना  इस  प्रतिक्ि  लगक्षण  4  लाख  लीटर
 ग्ेन्ड  दूध  का  विपणन  कर  रही  है  और  यह  अपनी  प्रतिष्ठापित  क्षमता  का  लगभग  पूरा  उपयोगकर

 है  ।  बढ़ती.हुई  उपभोक्ता.मांग  को  पूरा  करने  दृष्टि  से  अधिष्ठापित  क्षमता  में  प्रतिदिन  |  25

 लाख
 लीटर  दूध  उत्पादन.क  रके  इसमें  आर  विस्तार  किया  जा  रहा  है  ।

 दिल्ली  दुग्ध  योजना  द्वारा  किकणित्त  मुल्य  प्रतिलोटर  3.30  रुपये  है  जो  दिल्ली
 प्रे-फ्रवलित  घलेःबाजार  ब्ल्यों  से काफी  कम

 और  एक  तीसरी  डेयरी  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  गया  है  ताकि  प्रतिदिन  4
 लाख  लोटर  अतिरिक्त  दूध  मुहैया  करके  दिल्ली  दुग्ध  आपूर्ति  में  वृद्धि  की  जा  सके  ।

 राष्ट्रीय  राजसा्गों  का  सुधार

 ]
 964.  श्री  एम०  वो०  चन्ब्रशेखर  मति  :

 श्री  बो०  श्रोनिवास  प्रसाव  :

 क्या  ग्ल-झूतल  परिवहन  मंत्री.यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  >>

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  सुधार  हेतु  2  करोड  की  राशि

 अदि  तो  उन  राष्ट्रीय  राजभार्गों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन  पर  कह  धनराशि  खर्च  की
 और

 यह  सुधार  लिसके  यह  धमराशि  फी  गई  कब  तक  पूरा  किया
 जायेगा  ?

 अल-भतल  परिविह॒त  के  राज्य  :  से  बष
 1988-89  के  दोराम  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  के'लिए  74.50  करोड़  रुपये  की  लागत  से  167

 स्कीमों  की  मंजूरी  द्वीगई  इनमें  24  राज्यों/संघ  क्षेत्रों  के  राष्ट्रीय  राजमार्ग  आते हैं  और  प्रत्येक
 स्कीम  के  पूर्ण  होने  की  अवधि  भिन्न-भिन्न

 इस  समय  इन  स्कोमों  के  पूर्ण  होने  कां  समय  बता  पाना  संभव  नहीं

 सरभ्ार  हलपा  सहाव्रता  शराथाहंशोलियया रग  कासेम

 965,  श्री  के०  राममभॉति  :

 क्या  सानज  संसाधन  विकास  मष्त्री  यह  बतासे  की  कृपा  करेंगे कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सहायता  प्राप्त  इंजीनिर्यारिंग  कालेजों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  है

 इन  इंजीनिर्थारिंग  कालेचों'को  'कितला/कितना  वधिक  अनुदान  दिया-जाता
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 क्या  इन  कालेजों  द्वारा  उक्त  सहायता  शशि  के  मामले  में  निर्धारित  नियमों  और

 प्रक्रियाओं का  पालन  किये  जाने  पर  क्या  नियंत्रण  रखा  जा  रहा  और

 ऐसे  प्रत्येक  इंजीनियरिंग  कालेज  को  सावंजनिक  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  कितनी  वित्तीय

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्नालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एलण्पी ०
 :  से  राज्य  सरकारों  द्वारा  उनकी  सहायक-अनुदान  संहिता  के  अन्तगंत

 नियरी  कालेजों  को  वार्षिक  अनुदान  दिये  जाते  हैं  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  इन  कालेजों  पर  इस  भ्रयोजनाथ्थ
 निर्धारित  नियमों  और  विनिय्मों  के  अनुसार  नियंत्रण  किया  जाता  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार
 राज्य  सहायक  अनुदान  संहिता  के  अन्तगंत  इंजीनियरी  कालेज  सावंजनिक  क्षेत्र के  बेंकों से
 कोई  सहायता  प्राप्त  नहीं  करते  हैं  ।

 इस्पात  एककों  में  मर्तो

 966.  श्री  राम  स्वरूप  रास  :

 क्या  इस्पात  धशौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  एककों  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों
 के  व्यक्तियों  के  लिए  आरक्षित  पदों  के  क्ोटे  को  भर  लिया  गया

 यदि  तो  इस  कोटे  के  कितने  प्रतिशत  पदों  को  भरा  जाना  बाकी  है  तथा  इसके  क्या
 कारण  और

 आरक्षित  पदों  को  भरने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 इस्पात  शौर  खान  मन्त्री  एम०  एल०  :  और  दिनांक  1-1-1988
 की  स्थिति  के  अनुसार  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लि०  की  सरकारी  क्षेत्र  की  इस्पात  इकाइयों  और
 राष्ट्रीय  इस्पात  निगम  लि०  में  कार्य  रत  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  श्रेणी
 से  सम्बन्धित  कमंचारियों  की  प्रतिशतता  नीचे  दिए  अनुसार  थी  :--

 हि
 इकाई  झनसूचित  जाति  का  अनुसूचित  जनजाति  का

 प्रतिशत  प्रतिशत

 सेल  12.77  8.39

 आर०आई०एन०एल०  13.30  2.05

 के  सम्बन्ध  में  अनुसूचित  जातियों  के  लिये  तथा  आर०आई०एन  ०एल०  के  मामले  में
 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन  जातियों  के  लिये  आरक्षित  पदों  का  कोटा  भरने  में  कमी  होने  का

 ह
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 अहंक  आवेदन-प्त्र  के  शुल्क  आदि  में  ढील/रियायत  देना  ।

 (2)  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मोदवारों  की  विशेष  भर्ती

 (3)  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  के  विकास  के  लिए  प्रशिक्षण

 कार्यक्रम  ।

 (4)  द्वारा  ऐसे  अ०  अ०  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  के  लिए  पूर्व  रोजगार
 प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  जिनका  प्रबन्धन  प्रशिक्षणार्थी  )  के  रूप  में  चयन

 नहीं  हो

 (5)  अनुसूचित  जातियों/भनुसूचित  जनजातियों  के  इंजीनियरी  के  अंडरग्रेजुएट  छात्रों  के  लिए

 छात्रवृत्ति  की  व्यवस्था  करना  और  में  प्रबन्धन  प्रशिक्षणार्थी  के  रूप

 में  उनको  रोजगार  देने  पर  विचार  करना  |

 विश्वविद्यालय  परीक्षा  प्रभालो  के  सम्बन्ध  में  विष्वविद्ञालय

 झनवान  धझ्ायोग  को  सिफारिशें

 967.  डा०  वसा  सामरन््त  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  विश्वविद्यालय  परीक्षा  प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  की
 रिशें  क्या  हैं

 उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 इन  सिफारिशों  को  कब  लागू  किया  जायेगा  ?

 नानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  झिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  एल०पी०
 शाही )  :  से  1974  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  विभिन्न  विश्वविद्यालयों  को  उनके
 द्वारा  आयोजित  की  जाने  वाली  परीक्षाओं  में  मूल्यांकन  की  वेधता  तथा  वस्तु  परकता  में

 सुधार  लाने  के  की  सिफारिश  कंरता  रहा  इन  उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :---

 (1)  आन्तरिक  मूल्यांकन  (41  डिश्वविद्यालयों  ने  आन्तरिक  मूल्यांकन  की  पद्धति  शुरू
 की  ।

 (1)  ग्रेड  पद्धति  शुरू  करना  (45  विश्वविद्यालयों  ने  ग्रेड  पद्धति  शुरू  की  ।

 सेमेस्टर  पद्धति  शुरू  करना  (71  विश्वविद्यालयों  ने  सेमेस्टर  पद्धति  शुरू  की  ।

 (1५)  प्रश्न  बैंक  तैयार  करना  (25  विश्वविद्यालयों  ने  प्रश्न  बैंक  शुरू  किये  1986  में
 आयोग  ने  विश्वविद्यालय  मनुदान  आयोग  अधिनियम  के  अन्तर्गत  विनियम  तैयार  किये
 थे  जिनमें  कुछ  न्यूनतम  परीक्षा  सुधार  निर्धारित  किये  गये  हैं  ।  इनमें  ये  शामिल  हैं  :  --

 (1)  इकाइयों/क्षेत्रों  में  पाठूयक्रम  का  विभाजन  (51  विश्वविद्यालयों  ने  इस  सुझाव
 को  स्वीकार  कर  लिया  ।
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 (IL)  पिछली  परीक्षाओं  में-दिये  गये  प्रश्न  दोहराने-केਂ  लिये  परीक्षकों  को  स्वतन्त्रता

 (53  विश्वविद्यालयों  ने  इस  सुझाव  को  स्वीकार  कर  लिया  ।

 (TLS  पाठ्यक्रम  की  प्रत्येक  इकाई  के  लिये  प्रश्नों  का  उत्तर  देने  के  विकल्प  को  सीमित
 करना  (50  विश्वविद्यालयों  ने  यह  सुझाव  स्थीकार  कर  लिथा  ।

 (1४)  व्याख्यानों/ट्युटोरियल/प्रयोगशाला  सत्रों  की  न्यूनतम  संख्या  की  आगश्यकता
 को  पूरा  किये  बिंसा  कोई  परीक्षा  आयोजिंत  नहीं  की  जानी  (52
 विद्यालयों  ने  यह  सुझाव  स्वीकार  कर  लियां

 (५४)  निरीक्षण  आदि  जेसे  विभिन्न  उपाय  ताकि  परीक्षा  सही  ढंग
 से  आयोजित  की  जा  सके  (45  विश्वविश्वालयों  ने  पुष्टि  कौ  है  कि  चेਂ  उपर्युक्त
 उपाय  कर  रहे  ।

 बड़ादहवार  इस्पात  और  डोलोमाइट  खाने

 968.  डा०  प्रमात  सिश्र  :

 क्या  इस्पात  प्रौर  स्लान  मंन््त्री:यह  बताने  छपरा  करेंगे  कि  :

 किस  तारीख  तक  राउरकेला-इस्पात  संयंत्र-की  बड़ाद्वार  इस्पात  और  डोलोमाइट  खान

 के  खोले  जाने  की  संभावना  और

 कितने  व्यक्तियों  को  विभागीय  और  ठेके  के  आधार  पर  रोजगार  उपलब्ध  कराये  जाने

 की  संभावना  है  ?

 इस्पात  झौर  खान  मंत्रो  एम०  एल०  :  और  यद्यपि  इस्पाप

 माइट  खदान  वड़ाद्वार  को  पुनः  खोलने  कीਂ  तारीख  अभी/निश्चित  महीं  कड़े  गई  तथाविं  ४8

 के अन्त  तकਂ  कार्य  के  पुनः  आरम्भ  होने  की  श्रमंशैक्ति  आक्श्येक्ता  का
 अध्ययत्र  किया  जाਂ  रहा  है  गे

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  को  संयुक्त  सल।हुकार  तस्त्र  योजना  के
 झस्तर्थत  परिचिद्  को  अठक

 [  भ्रमुवाद
 909.  गोता  मुख्थों  :

 क्या  सानव  संसाधम  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्री  4  विद्याल्ल व  कठन  की  संयुक्त  सलाहकार  मोजमा  के  .  अन्तगंत  परिषद्
 दूसरी  9  8  8  में  अव्मो  जितःक्ीःसईਂ  ,

 )  यदि  तत्सम्बन्धी  ब्योस  ओर

 बेठक  में  लिये  गये  निर्णयों  का  ब्योरा  क््या०है हैਂ
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 प्रानव  संस।धन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल>पो०
 ज्ञाही  )  पु  से  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  की  संयुक्त  परामर्श  दात्री  मशीनरी  के  अन्तगंत
 19-8-88  को  हुई  र  शफ  परिषद  फ्री  बठक  में  निम्नलिखित  निर्णय  लिये  गये  थे  :  -

 (1)  इस  परिषद  इस  संशोधन  के  साथ  की  परिषद  कि  साधारण  बेठ5क  प्रत्येक वर्ष
 मई  तथा  सितम्बर  के  बजाय  जून  अक्तूबर  में  आयोजित  की  जानी  शासी  बोर्ड
 द्वारा  अनुमोदित  इस  प्रयोजनार्थ  नियमों  के  अनुसार  परिषद  के  कार्य  संचालन  हेतु  प्रक्रिया

 (2)  थह  सहमति  व्यक्त  की  गयी  थी  कि  परिषद  के  कार्य  संचालन  हेतु  सुनिश्चित  नियमों  को
 सदस्यों  में  परिचालित  किया  जाए  तथा  1988  के  अन्त  तक  परिषद  की  प्रथम  बेठक  बुल;ई
 जाये  ।

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  उनको  शिशु  झ्राहार  उत्पादत  क्षमता  का  विस्तार
 करने  के  रिए  रियायत

 970.  श्रो  महेन्द्र  सिह
 :

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृष्ण  करेंगे  कि

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  दुग्ध  उत्पादों  के,लिए  लाइसेंस  क्षमता  में  लगभग  5  प्रतिशत  वृद्धि
 की  शर्त  लगाकर  और  शिशु  आहार  का  उत्पादन  करने  के  लिए  क्षमता  का  पुनः  विस्तार  करने  पर
 प्रतिबन्ध  लगाकर  दुग्ध  उत्नाद  फंक्टरियों  को  लाइपेंस  जारी  करने  के  लिए  मारगनिदेश  निर्धारित
 किये

 यदि  तो  क्या  किसी  बहुराष्ट्रीय॑  कम्पनी  को  मार्गनिदेशों में  छूट  वर्ष  1983  में

 उसकी  स्वीकृत  की  गई  ),000  मीट्रिक  टन  की  मौजूदा  लाइसेंस  क्षमता  में  5300  मीट्रिक टन  वृद्धि
 उसके  शिशु  आहार  उत्पादन  में  वृद्धि  की  अनुमति  दी  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  +

 कया  अन्य  मामलों  में  भी  ऐसी  रियायतें  दी  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ? *ै

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जमदीश  टाईटलर )  :  संघ  सरकार
 द्वारा  निर्धारित  मा्गंदर्शी  सिद्धांतों  में  यह  शर्त  है कि  निजी  क्षेत्र  में  मौजूदा  यूनिट  की  क्षमता  के  विस्तार
 के  आवेदन-पत्र  पर  विचार  किया  जाये  लेकिन  यह  क्षमता  विस्तार  मौजूदा  लाइसेंस  शुदा  क्षमता  से
 वर्ष  अधिक  से  अधिक  5  प्रतिशत  तक  ब्रांड  बांडिंग  के  बारे  में  लाइसेंसी  को  कुल
 लाइसेंसशुदा  क्षमता  के  अन्दर  विभिन्न  दुग्ध  उत्पादों  का  उत्पादन  करने  के  लिए  अनुमति  दी  जा  सकती

 है  लेकिन  यह  शर्ते  होगी  कि  बेबी  फूड  का  उत्तादन  उस  यूनिट  के  लिए  विहित  लाइसेंसशुदा  क्षमता  से
 अधिक  नहीं  होगा  ।

 संशोधित  मार्गंदर्शी  सिद्धांत  तैयार  करने  के  बाद  बेबी  फूड  त्पादन  में  पर्याप्त  विस्तार
 करने  के  लिए  किसी  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  को  कोई  औद्योग्रिक  लाइसेंस  नहीं  दिया  गया  है  ।

 से  (७)  प्रश्न ही  नहीं  उठते
 ।  ध
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 971.  प्रो०  चन्द्र  भानु  देवो  :

 क्या  सातव  संस,घन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  पर्याप्त  संख्या  में  बालिका  छात्रावास  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  अनेक  बालिकाएं
 कालेज  शिक्षा  प्राप्त  नहीं  कर  पाती  और

 )  यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०पो०
 :  देश  के  विश्वविद्यालयों  और  कालेजों  में  छात्रावास  आवास  की  काफी  कमी

 विश्वविद्यालय  और  कालेजों  में  महिलाओं  के  दाखिले  में  धीरे-धीरे  वृद्धि  हो  रही  यह  1975-76  में

 5.95  लाख  दाखिले  का  24.51%  )  से  बढ़कर  1986-87  में  11.25  लाख  दाखिले  का
 30.61%  )  हो  गया

 विश्वविद्यालय  अयुदान  लड़कों  के  छात्रावासों  की  अपेक्षा  लड़कियों  के  छात्रा
 वासों  के  निर्माण  की  अधिक  उदारता  से  सहायता  कर  रहा  है  ।  लड़कियों  के  छात्रावासों  के  मामले  +*

 अनुमोदित  लागत  का  75%  आयोग  द्वारा  वंहन  किया  जाता  है  जबंकि  लड़कों  के  छात्रावांसी  के  मामले
 2  <0०0/ में  50%  ही  प्रदान  किया  जाता  इसके  अतिरिक्त  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग से  सहायदा  के
 लिये  दाखिले  की  न्यूनतम  अपेक्षा  लड़कियों  के  कालेजों  के  मामले  में  घटाकर  150  कर  दी  गई  है  जंबर्किਂ
 लड़कों  के  मामले  में  यह  250  है  ।

 प्रधान  मन्त्री  की  भूटान  यात्रा

 [  भनुवाद ]
 972.  श्री  बो०  तुलसो  राभ  :

 क्या  विदेश्ञ  मं  त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  ने  1988  में  भूटान  की  यात्रा  की  और

 यदि  तो  यात्रा  के  दौरान  भूटान  नरेश  से  हुई  चर्चा  के  निष्कर्ष  क्या  हैं  ?

 बिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  के«  नठवर  सिह )  :  हां  ।

 विभिन्न  द्विपक्षीय  मामलों  पर  विचारों  का  आदान-प्रदान  ।

 मत्स्ययन  पत्तनों  पर  सत्स्ययन  नोकाझ्ों  का  लंगर  डालता

 973.  श्रो  दौलत  सिह  जो  जद्रेज़ा  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 ,  क्या  सरकार  ने  गहरे  समृद्र  में  मत्स्ययन  नौका  के किसी  मत्स्ययन  पंत्तन पर  लंगर  डालने
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 के  बारे  में  औसतन  दिनों  की  संख्या  संबंधी  कोई  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 पत्तनों  और  मत्स्ययन  नोकाओं  के  लम्बी  अवधि  तक  लंगर  डाले  रहने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  शंत्रालय  में  कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  मन््त्रो  श्याम  लाल  :
 ओर  कोई  विशेष  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  सामान्य  परिस्थितियों  में  गहरे  समुद्र

 में  मछली  पकड़ने  वाले  जलयान  एक  माह  में  2  से  3  दिन  के  लिये  लंगर  डालते  हैं  ।

 पत्तनों  पर  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  जलयानों  की  लम्बी  अवधि  तक  लंगर  डालने
 के  कारण  हैं--मछली  पकड़ने  का  मौसम  न  बड़ी  मरम्मत  आदि  का  होना  है  ।

 समेकित  जल  विमाजन  विकास  परियोजना

 974.  डा०  ए०  के०  पटेल  :

 क्या  क्रुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  वर्षा  पर  निर्भर  क्षेत्रों  के  लिये  विश्व  बेंक  से  सहायता  प्राप्त  समेकित  जल  विभाजन
 विकास  परियोजना  की  रूपरेखा  और  उसकी  मुख्य  बातें  क्या

 क्या  आंध्र  मध्य  प्रदेश  ओर  महाराष्ट्र  में  वर्ष  1984  से  इसकी  प्रायोगिक
 परियोजनाएं  पहले  से  ही  कायं  कर  रही  यदि  तो  प्रायोगिक  परियोजनाओं  संबंधी  प्रोद्योगिकी  के
 कार्य-निष्पादन  संबंधी  निष्कर्ष  क्या  और

 क्या  कुछ  अन्य  राज्यों  से  भी  उनके  क्षेत्रों  मे  इस  प्रौद्योगिकी  के  विस्तार  कै  लिए  परामर्श
 किया  गया  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इस  सम्बन्ध  में  उनकी  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  शोर  सहकारिता  ब्िमाग  राज्य  भरज्नो  श्याम  लाल  :

 )  दो  समेकित  जल  विभाजक  विकास  परियोजनाएं  पाइपलाईन  में  हैं  जिनके  लिए  विश्व  बँक  द्वारा
 मदद  की  जानी  है  ।  एक  जम्मू  व  हिमाचल  प्रदेश  की  पहाड़ियों  से  संबंधित
 है  तथा  दूसरी  राजस्थान  ओर  तमिलनाडु  के  मेदानों  से  सम्बन्धित  इन  परियोजनाओं  की

 मुख्य  बातें  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  हैं  ।

 जी  इस  परियोजना  स्वस्थाने  मुदा  संरक्षण  तथा  अफवाह  के  त्रिये  वानस्पतिक

 कन्ट्र  बेरियर  पर  आधारित  दोहरी  तथा  सम्भव  प्रौद्योगिकी  के  माध्यम  से  उत्पादन  पर
 अच्छा  असर  दिखाया

 समेकित  जलविभाजक  विकास  परियोजना  के  लिए  जम्मू
 हिमाचल  प्रदेश  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यों  से  सलाह  की  गई  ।  उत्तर-प्रदेश  के  अलावा  अन्य

 राज्यों  ने  भाग  लेना  स्वीकार  कर  लिया  मध्य  प्रदेश  तथा  महाराष्ट्र  के  राज्यों

 +के  जहां  यह  योजना-पहले  से  शुरू  है  मेंदानों  के  लिए  राजस्थान  तथा  मिलनाडु  के
 राज्यों  को  इस  योजना  में  शामिल  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  बिहार  तथा  उत्तर
 प्रदेश  के  राज्यों  से  भी  सलाह  की  गई  थी  ।  गुजरात  तथा  बिहार  राज्यों  ने  परियोजना  में  शामिल  होने  के

 लिए  सहमति  दे  दी  है  ।
 [  है  ।
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 विवरण

 ः

 समेकित  पनधारा  विकास  प  रियोजना--मुल्य  बःतें

 ड़

 *मेकित  पनधारा  विकास  परियोजना  की  मुख्य  बातें  निम्नलिखित  हैं  :--

 1.

 2.

 3.

 4.

 वानस्पतिक  मृदा और  आद्रंता

 फसल  उत्पादन  विकास  ईंधन  की  लकड़ी  और  बागवानी  ;

 वन  उत्पादन  की  इमारती  लकड़ी  ;

 ग्रामीण  सड़कों  का  अवसंरचनात्मक्  प्राकृतिक  ड्रेनेग  लाइनों  और  गांवों  की  जल

 सप्लाई का  स्थिरीकरण  ;

 भू-उपयोग  नियोजन  को  सुदृढ़

 पनधाराओं  में  प्रभावी  भू-उपयोग  नियोजन  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  संस्थागत

 योग्यता  को  बढ़ाना  ।

 पनघारा  विकास  में  अन्त:अभिकरण  समन्वय  हेतु  प्रभावी  संस्थागत  प्रबन्धों  को  शुरू

 निजी  फामम-भूमि  पर  म॒दा  और  जल  संरक्षण  तथा  फसल  उत्पादन  केन्द्रों  क ेलिए  नवीन
 और  सरल  कम  लागत  वाली  दोहरी  प्रौद्योगिकियों  की  निरन्तर

 पनघाराओं  में  सभी  प्रकार  की  सार्वजनिक  और  सामुदायिक  भूमि  पर  दोहरी  और

 उत्पादक  प्रौद्योगिकी  तथा  प्रबन्ध  प्रणालियों  की  शुरुआत

 लिश  दुग्ध  झोर  दूध  को  प्रतियूति  करने  वाले  भाहार

 975.  श्री  कमला  प्रसाद  रावत  :

 क्या  खाद्य  प्रसंस्क रण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  शिशु  दुग्ध  और  दूध  की  प्रतिपूर्ति  करने  वाले  विभिन्न  आहारों  के  जिनमें  दूध  के  साथ
 दिये  जाने  वाले  श्रुधा  तुष्टि  करने  वाले  आहार  आदि  भी  शाभिल  उत्पादन  में  हाल  ही  में

 वृद्धि  हुई

 यदि  तो  विभिन्न  भाहारों  की  वर्तमान  अधिष्ठापित  क्षमता  का  ब्यौरा  क्या
 और

 उक्त  आहारों  का  प्रत्येक  निर्माता  द्वारा  वर्ष  1982  के  दौरान  कितना  उत्पादन  किया  गया
 और  इस  समय  कितना  उत्पादन  किया  जाता  है  ?  ह

 खाक  प्रसंस्करण  उद्योग  सग्ब्वालय  के  राज्य  मन्त्रो  जमदोझ  :  शिशु
 आहार“और  विभिन्न  शिशु  आहार  दोनों  को  मिलाकर  उनके  अनुमानित  उत्पादन  में  1985  और  1986  56
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 के  वर्षों
 के

 दौरान  दोनों
 को

 मिलाकर  उनके  उत्पादन  की  तुलना  में  वर्ष  1987  में  गिरावट  आई
 बच्चों  को  दूध  के  साय  दिए  जाने  वाले  आहार  और  क्षुधा  तुष्टि  करने  वाले  आहार  की  श्रेणी  में  कोई
 विशिष्ट रूप  से  दूध  पर  आधारित आहार  नहीं  है  ।

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 1982  और  1987  के  वर्षों
 के  दौरान  यूनिटवार शिशु  दुग्ध  आहार  और  विभिन्न  शिशु

 आहारों  का  अनुमानित  वाधिक  उत्पादन  संलग्न  विवरण  में  दिया  जाता

 विवरण

 1982  और  1987  के  वर्षों  के  दौरान  शिशु  दुग्ध  आहार  और  विभिन्न  शिशु  आहारों
 का  यूनिटवार  अनुमानित  वार्षिक  उत्पादन

 मीटरी

 शिशु  दुग्ध  आहार  का  उत्पादन

 शिशु  दुग्ध  आहार  का  उत्पादन

 क्र०  स ं०  यूनिट  का  नाम  स्थान  1982  2  1987

 ]  2  3  4  5

 1...  सरकारो/सहकारी/निजो  क्षेत्र

 1.  मै०  आंध्र  प्रदेश  डेरी  डेवलपमेंट  प्रोड्डुटुर  --  66

 रेशन

 2.  बही  विजयवाड़ा  2459  28

 3.  मे०  करा  डिस्ट्रिक्ट  कोआप०  मिल्क  आनन्द  9130  9690

 प्रोड्यूसर्स  यूनियन  लि०

 4.  मे०  महसाना  डिस्ट्रिक्ट  कोआए०  मिल्क  मेहसाना  11390  11185

 प्रोड्यूससं  यूनियन  लि०

 5.  में०  साबरकंठा  डिस्ट्रिक्ट  कोआप०मिल्क  साबरकंठा  5220  6675

 प्रोड्यूससे  यूनियन  लि०

 6.  मै०  राजस्थान  कोआप०»  डेरी  फेडरेशन  रानीवाड़ा  409  --

 लि०

 7.  मे०  प्रादेशिक  कोआप०  डेरी  फेडरेशन  मुरादाबाद  912  ना

 लिमिटेड
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 मे  ०  होशियारपुर  कोआप ०  मिल्क

 प्रोड्यूससं  फेडरेशन  लिमिटेड

 में०  पंजाब  स्टेट  डेरी  डवलपमेंट
 कारपोरेशन  लि०

 म े०  रापटाकोस  ब्रेट  एण्ड  कं०  लि०

 मं०  ग्लिन्डिया  लि०

 में०  लिप्टन  लि०

 -  मे०  मिल्क  फूड  लि०

 में०  फूड  स्पेसलिटिज लि०

 में०  हरियाणा  मिल्क  फूड  |

 मै०  डेम्पू  डेरी  इंडस्ट्रीज लि०

 में  डालमिया  डेरी  इंडस्ट्रीज लि०

 मे०  फोरमोस्ट  इंडस्ट्रोज  लि०

 जोड़
 रा

 शिशु  आहार  का  उत्पादन

 सहकारो/निजो  क्षेत्र

 -  करा  डिस्ट्रिक्ट  कोआप०  मिल्क  प्रोड्यूससं
 यूनियन  लि०

 मे०  ग्लिडिया  लि०

 मे  ०  फूड  स्पेसलिटिज लि०
 में०  रापटाकास  ब्रेट०एण्ड  कं०  लि०

 जोड़

 कुल  जोड़  )

 17  1988

 4  5

 जज  136

 27  3

 2045  1936

 2848  1490

 796  331

 28  222

 8806  11817

 977  814

 न  75

 1083  1935

 1295  162

 47425  46565

 74

 2001  2686

 1  88  5686

 ््ा  9

 3463  8381

 50888  54946
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 बिल्ली  के  बालिका  विद्यालयों  में  ध्रध्यापिकाधों  के  रिक्त  पद

 976.  भ्री  धर्म  पाल  सिह  मलिक  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपां  करेंगे  कि :

 क्या  दिल्ली  भ्रशासन  द्वारा  दिल्ली के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  चलाये  जा  रहे  बालिका  विद्यालयों
 में  अध्यापिकाओं  के  पद  रिक्त  पड़े

 कया  अनेक  अध्यापिकाएं  नगर  के  बाल  विद्यालयों  में  पंढ़ा  रही  और

 यदि  तो  बालिका  विद्यालयों  में  उनकी  तेनाती  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विमाभों  में  राज्य  मंत्रो  एल०पी०
 शाही  )  :  और  हां  ।

 कुछ  महिला  अध्यापिकाओं  को  स्वास्थ्य  तथा  अन्य  किन््हीं  कठिनाइयों  के  आधार  पर
 उनके  अनुरोधों  पर  उन्हें  लड़कों  के  स्कूलों  में  तेनात  किया  गया

 प्रण्डमांन-निकोबार  ढ्ोपं  समह  में  मत्स्य  उच्चीगं  का  विकास

 977.  श्री  ए०  चाल्स  :

 थभ्रो  सनत  कुमार  मंडल  :

 क्या  क्रुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  अंडमान-निकोबार  द्वीपसमूह  में  अन्तर्द  तटीय  तथा  गहन  समुद्र  मत्स्य
 उद्योग  के  विकास  के  लिए  किसी  परियोजना  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 परियोजना  को  कार्यान्वित  करने  तथा  निर्यात  व्यापार  को  बढ़ावा  देने
 के  लिए  भी  क्या

 कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ग्रोर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्रो  श्याम  लाल
 से  अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  में  अन्तर्देशीय  और  तटीय  मात्स्यकी  के  विकास  के

 लिये  1988-89  के  दोरान  ग्यारह  मात्स्यकी  यीजना  स्कीम  चल  रही  ये  स्कीमें  हैं
 मात्स्यकी  अनिवायंे  मात्स्यकी  सामग्री  की  यंत्रीकृत  नौकाओं  की  सप्ला

 टन  के  आइस  5  टन  के  प्रशीतन  संयंत्र  और  25  टन  के  हिमित  भण्डार  का
 मात्स्यकी  के  विभिनन  क्षेत्रों  में  मत्स्यन्त  और  सम्बद्ध  कार्यकलापों  के  लिये  उद्यमियों  को

 परिसंस्करण  और  भण्डारण  की  सुविधाएं  प्रदान  मात्स्यकी  संसाधनों  का  संरक्षण  और
 विपणन  और  मछली  उतारने  और  जहाज  ठहराने  की  सुविधाएं  और  तटीय  ज

 कृषि  ।  28-6-1988  को  पंजीकृत  की  गईਂ  अष्डमान  व  निकोबार  समेकित  विकास  निगम  अण्डमान
 ओर  निकोबार  द्वीप  समूह  में  तट  से  परे  ओर  गहरे  समुद्र  में  मत्स्यन  के  संसाधनों  के  निर्यातोन्मुखी
 उपयोग  पर  ध्यान  देता
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 पशु  प्लेग  के  कारण  वाधिक  हानि

 978.  श्री  बी०  शोमनाग्रोश्बर  राव  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  राज्यवार  पशु  प्लेग  क ेकारण  कितने  पशुओं  की  वाधिक  हानि

 होने  का  अनुमान  है  और  धनराशि  के  रूप  में  यह  कितनी  हानि  और

 इस  रोग  पर  नियन्त्रण  पाने  और  इसका  उन्मूलन  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  श्याम  लाल  :

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 पिछले  दिनों  भारी  पैमाने  पर  टीका  लगाने  का  कार्य  किया  साथ  ही  साथ  बछड़ों  को
 टीका  अन्तःराज्यीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमाओं  के  साथ  असंक्राम्प  क्षेत्रों  का विकास  तथा  एक
 राज्य  से  दूसरे  राज्यों  को  जाने  वाले  व्यापारिक  पशुओं  के  संरक्षण  का  कार्य  किया  भविष्य  में  ये
 कार्यकलाप  निगरानी  और  नियन्त्रण  उपायों  द्वारा  तेज  किये  जाएंगे  ।  इस  उद्देश्य  के  भारत  सरकार

 ने  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  उनके  अपने  चल  रहे  प्रचालनात्मक  कार्यक्रमों  के
 यक  अनुदान  के  रूप  में  लगभग  15  करोड़  रुपये  निर्धारित  किये

 विवरण

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  भारत  में  पशु  प्लेग  क ेकारण  पशुओं  की  राज्यवार  मृत्यु
 अभझयजानाे  “-  ES

 प्रजातियां  _  |

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  1985-86,  1986-87  1987-88

 2
 ह

 3  4  5

 पशु  एवं  मेंस

 1.  आन्ध्न  प्रदेश  357  179  174

 2...  बिहार  1179 11  25

 3  गुजरात  —  1541  1540

 4  हरियाणा  135  335  178

 5...  कर्नाटक  42  189  196

 6  केरल  20  97  10

 7...  मध्य  प्रदेश  537  |  176  6

 $  महाराष्ट्र  154  137  69
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 2  3  4  5

 9,  नागालेंड
 *

 13  _  —

 10.  उड़ीसा  85  1011  13

 12.  राजस्थान
 न  —  70

 13.  तमिलनाडु  138  72  279

 14  उत्तर  प्रदेश  227  246  —

 15  पश्चिम  बंगाल  764  25  13

 16  दिल्ली  140  47  न

 17  पाण्डिचेरी  29  —  न

 कुल  :  3840  4066  2580

 भेड़  एवं  बकरो

 1  आन्ध्र  प्रदेश  1165  553  435

 2  कर्नाटक  10  21  75

 3.  महाराष्ट्र  —  669  12

 4  तमिलनाड्
 127  44  186

 कुल  :  1302  1287  708

 सुझर  ,

 1  आन्ध्न  प्रदेश  न  30  25

 2  कर्नाटक  न  3  12

 3.  तमिलनाडु  40  —

 कुल  :  40  33  ३7

 पशु  प्लेग  रोग  से  पशुओं  की  हुई  मौत  के  कारण  आधिक  हानि  का  कोई  अनुमान  नहीं  लगाया

 गया  है  ।
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 बायो-उर्थ रक  का  विकास  झोर  उपयोग

 979.  श्री  श्रोबल्लम  पालिपश्नहो  :

 ह०  बो०  एल०  शेलेक्ष  :

 क्या  क्रषि  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपो  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राज्यों  में  बायो-उ्वं  रकों  क ेविकास  और  उपयोग  कै  सैर्बंध  में  एक  राष्ट्रीय
 परियोजना  आरम्भ  की

 यदि  ती  किन-किन  राज्यों  में  इस  प्रकार  की  योजना  प्रारम्भ की  गई

 इस  योज॑नां  का  प्रत्येक  राज्य  मैं  क्या  कार्य  निष्पादन  रहा  और

 इस  परियोजना  पर  सरकार  द्वारा  कितनी  घनराशि  व्यय  की  गई  है  ?

 कृषि  सन्त्रालय  में  कृषि  शोर  सहैफारिता  विभाग  में  राज्य  सन््तो  श्यान  लाल  :
 हाँ  ।

 हु

 ओर  यह  योजना  19  राज्यों  में  चल  रही  इस  परियोजना  के  तहत  गाजियाबाः
 में  एक  राष्ट्रीय  केन्द्र  और  हिसार  जबलपुर  और  बंगलौर

 )  प्रत्येक  में  एक  क्षेत्रीय  केन्द्र  स्थापति  किया  गया  तीन  और  क्षेत्रीय  कैन्द्रे  अर्थात्  पर्ण
 भुवनेश्वर  ओर  शिलांग  )  प्रत्येक  में  एक  स्थापिंते  किये  जा  रहे  है  ।

 इसके  अलावा  परियोजना  के  पास  गुजरात  और  उड़ीसा  प्रत्येक  में  एक  ऐसे  ही  तीन  केन्द्रों  को
 निर्मुक्त  की  गई  धनराशि  में  से  राइजोबियम  उत्पादन  करने  वाले  एककों  की  स्थापना  करने  के  लिए
 20  संस्थागत  एजेंसियों  को  सहायता  अनुदान  देने  का  प्रावधान  विभिन्न  केन्द्री  पर  नीले-हरे  शैवालों
 का  स्थान  ओर  उत्पादन  का  ब्योरा  संलग्न  और  2  है  दिया  गया

 इस  योजना  पर  1983-84  से  1988-89  तक  88.73  लाख  रुपये  खच
 ना

 विवर

 नीले-हरे  शैवालों  के  उत्पादन  और  क्षेत्र  संव्धंन  के  लिए  स्थापित  किए  मए
 उप-केन्द्रों  के  राज्यवार  स्थान

 रब  बीत

 क्रण्सं०  राज्यका  नाम  स्वीकृत  स्वीकृत  संभठने,स्थीनों  के  नीम

 की

 1  2  3  4  5

 1.  आनभ्न  प्रदेश  10  1984-85 5  1.  पी०  डी०  एण्ड  डी०  जिला
 ॒  कृष्णा

 -
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 1  2  3  4  5

 2.  मृदा  परीक्षण  प्रयोगशाला  जिला

 पूर्वी  गोदावरी
 आंध्र  प्रदेश

 3.  कृषि  बोष्पास्पल्ली
 निजामाबाद  ।

 4.  पी०  डी०  एंड  डी०
 जिला

 1987-88  5.  राज्य  बीज  पालमपेट
 ।

 6.  राज्य  बीज  दिन्डी

 )  ।

 7.  राज्य  बीज  बेलगल

 )  ।

 8.  राज्य  बीज  कनकल
 ।

 9.  राज्य  बीज  ननन््दीपाड

 )  ।

 10.  राज्य  बीज
 निजामाबाद  ।

 2.  2  1983-84  1.  असम  कृषि  उद्योग

 2.  असम  क्रषि
 असम  ।

 2  1984-85  1.  राजेन्द्र  कृषि  विश्वविद्यालय
 ह

 चावल
 बिहार  ।

 2.  राजेन्द्र  कृषि  अनुसंधान  संस्थान
 जिला

 बिहार  ।

 4.  1983-84  .  1.  ग्रुजरात  क्रषि
 चावल  अनुसंधान  नोगांव  ।
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 5

 5.  हिमाचल  प्रदेश

 6.  जम्मू  अंर  कश्मीर

 7.  कर्नाटक

 8.  केरल

 9.  महाराष्ट्र

 +

 100

 1983-84

 1984-85  5

 -

 1987-88

 1988-89

 1984-85

 1983-84

 1.  हिमचाल  प्रदेश  कृषि

 1.  अनुसंधान  केन्द्र  जम्मू  ।

 1.  सरकारी  बीज  गंगावती  ।

 2.  कृषि  विज्ञान
 जी०  के०  बी०  के०  केम्पस
 बंगलोर  ।

 3.  क्षेत्रीय  अनुसंधान

 4.  कृषि  विकास  तायवान
 चेन्नाई  जिला  शिमोगा

 5.  कृषि  स्कूल
 हॉस्पेट  बललेरी

 6.  किसान  प्रशिक्षण  एवं  शिक्षा

 हिररूर

 7.  बीज  फ़ामं  एच०डी०
 लालका  मैसर  जिला  । तालका  म

 1.  केरल  कृषि

 पट्टाम्बी  केरल  ।

 1.  पंजाब  राव  कृषि
 प्रकोला  कृषि  अनसंधान  केन्द्र
 सनन््दवाही  पट सिन्दव  महाराष्ट्र  ।

 2.  महात्मा  फूले  कृषि
 कालेज  ऑफ

 पुणे  ।

 »  3.  तालूुका  बीज  खुतल
 जिला  थाने  ।
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 1  2  3

 10.  मध्य  प्रदेश  2

 11.  मणिपुर

 12.  मेघालय  ]

 13.  उड़ीसा  8

 14.  पंजाब  1

 1983-84

 1983-84

 1984-85  5

 --

 1984-85

 1984-85

 1988-89

 1983-84

 लिखित  उत्तर

 4.  बीज  फाम  तालुका
 जिला  भण्डारा  ।

 1.  जवाहरलाल  नेहरू
 विश्वविद्यालय

 मध्य  प्रदेश  ।

 2.  कृषि  जिला
 मध्य  प्रदेश  ।

 1.  सरकारी  चावल  अनुसंधान

 1.  जिला  चावल  अनुसंधान  केन्द्र  एवं

 गारोहिल्स  ।

 जिला  उड़ीसा  ||

 2.  क्षेत्रीय  अनुसंधान
 चिप्लीमा  ।

 3.  क्षत्राय  अनुसंधान
 जिला  उड़ीसा  ।

 4.  क्षेत्रोय  अनुसंधान
 जिला

 उड़ीसा  ।

 5.  चावल  अनुसंधान ब्रह्मपुर  ।

 6.  क्षेत्रीय  अनुसंधान
 सेमीलिंगुडा  ।

 7.  पटसन  अनुसंधान
 केन्द्रपारा  ।

 8.  क्षेत्रीय  अनुसंधान
 महीसापुर  ।

 6.  पंजाब  कृषि

 लुधियाना  ।
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 2  3  4

 15.  तमिलनाडु  8  1983-84

 1984-85

 1987-88

 16.  पश्चिम  बंगाल  7  1983-84

 1984-85

 1988-89

 17.  उत्तर  प्रदेश  3  1983-84
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 1.  तमिलनाडु  कृषि

 2.  घान  परीक्षण  अद्दुथु
 थन््जावुर  जिला  ।

 3.  धान  परीक्षण  तिररूर  ।

 7.  राज्य  बीज  मृत्तूर
 जिला  सेलम  ।

 8.  राज्य  बीज
 जिला  तिरुची  ।

 »  विधान  चन्द्र  कृषि  विश्वविद्यालय
 विश्वविद्यालय

 कल्याणी  ।

 2.  अडेप्टिव  आर०  एस०

 छ

 3.  कॉन््टाइ  ए०  आर०
 मिदनापोर  ।

 4.  रायगंज  एस०  ए०  आर०
 पश्चिम  दीनाजपुर  !

 5.  झारगम  एस०  ए०  आर०

 मिदनापुर  ।

 6.  ब्रह्मपुर  मॉडल  मुर्शोदाबाद

 7.  ब्रह्मपुर  एस०  ए०  आर०
 परगना

 1.  एन०  डी०  यू०  ए०  वि  व

 ,  विज्ञालय
 उत्तर  प्रदेश  ।
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 2.  चन्द्रशेखर  आजाद  कृषि
 विद्यालय  चाकोरी
 उत्तर  प्रदेश  ।

 3.  केन्द्रीय  राज्य  भारतीय  राज्य
 फाम॑
 उत्तर  प्रदेश  ।

 60

 जैव-उवं  रकों  क ेविकास  और  उपयोग  संबंधी  राष्ट्रीय  परियोजना  के  तहत
 बी०जी०ए०  उप-केन्द्रों  पर  उत्पांदित  बी०जी०एऐ०

 ग्राम

 ऋ०सं०  राज्य|किन्द्र  का नाम  वर्ष  ॥0000  कि०  ग्राम  प्रति  वर्ष  प्रति  केन्द्र  उत्पादित
 लक्ष्य  __  ढबी०जी०ए०

 83-84.  84-85.  85-86.  86-87...  87-88

 1  2  3  4  5  6  7

 1.  झ्राम्ष्न  प्रवेश

 1.  पी०डी०एंड  —  6000  11000 =  16000
 गॉरीकापेड

 2.  मृदा  परीक्षण
 --

 ण्ज  शून्य  शून्य  .0740
 शाला  संमलकोटा

 ह

 3.  ऊँषि  बीप्पोस्प्ली  --  --  7870  10000  .  54000

 4.  --
 शून्य  शून्य  195  658

 अमरावती

 5.  पैलैमपेट
 --

 --  न  _  _
 फार्म  )

 6.  दिन्डी  बीज  न  ज+  _  _  लि
 फार्म  )

 103
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 7.  राज्य बीज  न+  न

 चेलगल  )

 8.  राज्य  बीज  _  --  —  --

 कनकल  )
 9  राज्य बीज  --  --  _  _

 पाड  )

 10.  राज्य  बीज
 --

 ना
 न

 मेडा  निजामाबाद

 2.  झसम

 1.  असम  कृषि  उद्योग निगम  --  10  कब  —  10

 2.  असम  कृषि  न+  10  54  20

 जो रहाट

 3...  बिहार

 1.  राजेन्द्र  कृषि  --.  5400  --
 विद्यालय  चावल  अनुसंधान

 मिथापुर  पटना  ।

 2*  राजेन्द्र कृषि
 _  253  155  4000  900

 संस्थान  जिला

 »  भागलपुर  ।

 4...  गुणरात

 1.  चावल  अनुसंधान  --  श्न्य  1710  शून्य  657

 ता  1204

 1.  सरकारी  -  श्न्य  यह  घनराशि  मन्त्रालय  को  वापिस
 लोटा  दी  गई

 1.  हिमाचल  प्रदेश  कृषि  ज+  450  750  झ्न्न्य  75

 अनुसंधान
 जिला  ऊता  ।



 26  1910

 7

 2  3

 जम्म्  व  कश्मोर

 «  अनुसंधान  केन्द्र  जम्मू  ।.  --

 कर्राटक

 -  सरकारी  बीज

 गंगावती  ेु
 कृषि  विज्ञान  —

 पिद्यालय  जी०के०वी  ०के०
 बंगलौर

 .  कृषि  न

 जिला  बस्तर

 4

 10900

 10

 820

 4550

 11349

 6200

 770

 770

 5408

 245

 6020

 ३0000

 500

 ३920

 7950

 8548

 402

 2020

 22705
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 5  6

 15.

 टे  हे  P6

 9.

 ४

 +

 री

 £

 ५

 5305  —

 10285  10100

 10063  10340
 10300 =  10100

 10150  10500

 7

 1605
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 7.  राज्य  बीज  मतूर  +-  --  --  --  --

 सेलम

 8.  राज्ण बीज  आइरन्गर  --  न+  _  न  —

 जिला  तिरूची

 17...  पश्चिम  बंयाल

 1.  विधानचन्द्र  कृषि  विश्व०  न  रन  —  —  166
 कल्याणी

 2.  ब्लाक  सीड  --  3600...  3000  3000

 3.  कॉन्टाई  ए०  आर०एफ०  बन  कत+  1900  2700  4000

 मिदनापुर

 4.  ब्रह्मपुर  मॉडल  नर  1500.  +1100  1500

 मुर्शीदाबाद

 18...  उत्तर  प्रदेश

 1.  एन०्डी०  यूनीवर्सिटी
 —  2500  2500.  1250  950

 कुमा  रगंज

 2.  चन््रशेखर  आजाद  यूनीवर्सीती  —  10000  6500...  6000  _

 चाकेरी  फार्म

 3.  केन्द्रीय राज्य  फार्म  --  =_  1020  1512.  1100

 बहराइच
 |

 52079  106590  172467  .  184888

 उत्तर  प्रवेश  में  प्रामोण  भूसिहीन  रोजभार  गारंटो  कार्यक्रम  के  अम्तर्गत  सड़कों
 का  निर्माਂ

 ]

 980.  श्रो  राष्मकुमार  राय  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बतासे  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  उत्तर  प्रदेश  में  के  दौरान  प्रामोण  भूमिहीत  रोजगार  गारम्टीਂ  कार्य  क्रम  के  अंतगंत
 निर्माण  की  जाने  वाली  सड़कों  का  ब्योरा  क्या

 107
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 ना

 इस  पर  कितनी  घनराशि  खर्च  जाने  की  संभावना  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  ग्रामोम  विकास  विमाग  में  राज्य  मन्द्र  जनादंत  पुजारी  )  :  और
 वर्ष  के  दोरांन  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तश्ंत  उत्तर  प्रदेश  में  कुल

 1000  किलोमीटर  पर  मिट्टी  का  काम  तथा  2700  किलोमीटर  पर  पक्की  सड़क  बनाने  क्रे  काम  का

 प्रस्ताव है  ।  वर्तमान  वर्ष  के  दोरान  इन  कार्यों  पर  44  करोड़  रुपये  खच॑  होने  की  सम्भावना है  जिसमें
 राज्य  का  अंशदान  भी  शामिल

 ह

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  के  विकांस  के  उपाय

 ]

 भ्रो  क्षघाकांत  डिगाल  :

 क्या  समझ  फऋतस््करण  उल्छोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ज््या  सरकार  ने  ख़ाद्य  प्रसंस्क  रण  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  अनेक  उपाय  किए

 यदि  तो  क्या  इन  उपायों  को  कार्यान्वित  करते  समय  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों
 तथा  लघ  क्षेत्र  के  उद्योगों  के  हितों  को  ध्यान  में  रखा  और

 जी  न

 इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  को  क्या  मार्गनिर्देश  जारी  किए  गए  ?

 शाद  प्रसंस्करण  उच्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  जगवीज्ष  टाईटल  :  हां  ।

 हां  ।

 (  राज्य  सर  कारों  को  अभी  तक  कोई  मार्गंदर्शी  सिद्धांत  नहीं  भेजे  गए  राज्य  सरकारों  से
 केक्ल यह  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  खात्ध  प्रसंस्करण  क्षेत्र  का

 विकास  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 नोडल  एजेंसियों  का  गठन  करें  |  |

 फलों  तथा  सब्जियों  के  उत्पादन  में  वृद्ध

 982.  थो  श्रेफुद्लीथ  चोधरो  :

 क्या  छुधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  फलों  तथा  सब्जियों  के  उत्पादन  कर  विकास  और  उसमें  वृद्धि  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 कृषि  मन्त्ालय  में  कृषि  प्ोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मम्त्रो  (  श्री  श्याम  लाल  याबव )  :
 ओर  भारत  सरकार  फल  तथा  सब्जियों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  पहले  ही  विभिन्न

 नाएं  कार्यान्वित  कर  रही  इनमें  निम्नलिखित  येबनाएं  शासिल  हैं  :--..
 भ  नि

 लिए गुणवत्ता  सेवों  करे  उत्पादत  के  लिए  उस्नत  प्रोद्योनिक्रो  जिसके  लिए  जम्मू  तश्ा

 ५ « 4 हिमाचल उत्तर प्रदेश तथा अऋर्णात्॒ल प्रदेश राज्क़ों फ्रें रिश्रयती ड़रों प्र
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 पोषक  स्प्रेयर्स  तश्ा  ओला  रोधी  जालों  को  सप्बाई  की  जाती

 (2)  गोवा  में  केला  तथा  अरुण चल  प्रदेश  एवं  अंडमान  निकोबार  द्वीप्र  समूह  में  अन्नानास  के

 लिए  प्रदर्शन  कार्यक्रम  ।

 (3)  भारतीय  राज्य  फार्म  निगम  के  दस  फा  माँ  में  गुणवत्ता  रोपण  सामग्री  के  उत्पादन  के  लिए
 श्रेष्ठ  संतति  उद्यान  योजना  ।

 (4)  गुणवत्ता  फल  पोधों  के  उत्पादन  के  लिए  राष्ट्रीय  बागवानी  बो्ड  के  जरिए  विभागीय

 नसंरियों  को  मजबूत  बनाना  ।

 बिल्लो  विश्वविद्यालय  के  प्राध्यापकों  के  लिए  प्रावास

 983.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :

 क्या  सानव  संसायन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  प्रोफेस  र/प्राध्यापकों  को आवास  आवंटन  के  लिए  दिल्ली

 विद्यालय  ने  क्या  मानदंड  निर्धारित  किया

 क्या  विश्वविद्यालय  के  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  प्रोफेसरों/प्राध्यापकों  के

 लिए अलग  पूल  बनाया  गया

 यदि  तो  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति के
 प्राध्यापकों  को  आबंटित  आवास  का  ब्यौरा  क्या

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  कितने  प्रोफेसरों/प्राध्यापकों  को  अभी  तक

 आवास  आबंटित  नहीं  किया  गया  और

 (=)  जिन  लोगों  को  अभी  तक  क॒वाट्रंर  आबंटित  नहीं  किए  गए  हैं  उन्हें  क्वार्टर  आबंटित  करने

 के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विश्रागों  प्लें  राज्य  मन्त्रो एज  ०पो०
 शाही  )  :  विश्वविद्यालय  शिक्षकों  को  निवासीय  सम  कुलपति/कुलपति  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में
 कार्यकारिणी  समिति  द्वारा  बनापे  गए  नियमों  के  ध्रावधान  के  अनुख्तार  आवंटित  करिए  जाते

 हां  ।

 इन  वर्गों  के  दो  शिक्षकों  को  आवास  प्रदान  किया  इसके  अतिरिक्त  दो  और  शिक्षकों

 करे  आाषाप्त  ढ़िया  ग्रग्म  था  क्षरन्तु  उन्होंने  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  ।

 आवास  के  आवंटन  के  लिए  ऐसे  किसी  शिक्षक  का  कोई  आवेदन  पत्र  विश्वविद्यालय  के  पास
 लड्िबत़  नहीं  पद्म  ।

 ($)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 109
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 वक्षेस  वेझों  के  झ्ध्यापकों  का  सम्मेलन

 984.  श्रीमतो  डो०  क े०  भण्डारो  :
 ह

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मन््त्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  1988  के  दोरान  देश  में  दक्षेस  देशों  के  अध्यापकों  का  एक  ऋन्वेन्शन
 जित  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या

 इस  कन्वेन्शन  का  उद्देश्य  क्या

 इस  क  न्वेन्शन  के  लिए  अध्यापकों  के  चयन  हेतु  क्या  मानदण्ड  अपनाया  भया

 कन्वेन्शन  में  राज्यवार  कितने  अध्यापकों  ने  भाग

 क्या  सरकार  का  विचार  भविष्य  में  इस  कन्वेन्शन  में  शक्षिक  दृष्टि  से  पिछड़े  हुए  राज्यों
 के  अध्यापको  की  भागीदारो  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  वर्तमान  मानदशण्डों  में  छूट  देने  का  विचार

 और

 (8)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  ह ैऔर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  जिकास  सम्त्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मम्त्री  एल०पो०
 ज्ञाहो  )  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 यात्री  बसों  के लिए  भ्रखिल  भारतोय  परभिटों  का  झ्ावंटन

 985.  श्रो  भ्रनूप  चन्द  शाह  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  को  यात्री  बसों  के  चलाने  के  लिए  अखिल  भारतीय
 परमिटों  का  कुछ  कोटा  आबंटित  कर  रही

 यदि  तो  उक्त  आबंटन  के  मानदंड  क्या

 वर्ष  1986-87  और  1988  के  दोरान  महाराष्ट्र  सरकार  को  ऐसे  कितने  परमिट
 टित  किये  गये  ओर

 क्या  अनूसूचित  जाति  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  कोई  कोटा  आरक्षित  किया
 गया  है  ? वा  ह

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  भन्त्रो  राजेश  :  और
 यान  1939  की  धारा  63  (7)  के  अनुसार  राज्य  परिवहन  प्राधिकारियों  द्वारा  आबंटना्थ
 परमिटेों की  संख्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निरदिष्ट  की  जाती  पिछली  बार  1977  में  ऐसे  परमिटों
 की  संख्या  प्रति  राज्य  तथा  संघ  क्षेत्र  दिल्ली  के  लिए  50  तथा  ,  अन्य  संघ  क्षेत्रों  में  प्रत्येक  के  लिए  25
 निर्दिष्ट  की  गई  पयंटक  ट्रैफिक  की  क्षमता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ऐसा  किया  गया



 इन  वर्षों  के दौरान  कोई  आबंटन  नहीं  किया

 26  कातिक  1910  )  लिखित  उत्तर

 बिरला  प्रौद्योगिको  रांची  को  प्रनुदान

 986.  श्री  महावोर  प्रसाद  यादव  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  वित्तीय  वर्ष  1985-86  में  बिरला  प्रौद्योगिकी  राँची

 को  नई  प्रयोगशालाओं  में  उपकरणों  और  विद्यमान  प्रयोगशालाओं  आदि  के  आधुनिकीकरण  के  लिये

 60  लाख  रुपये  का  अनुदान  दिया

 क्या  संस्थान  ने  उपर्युक्त  प्रयोजन  के  लिये  दिये  गए  अनुदान  का  उपयोग  किया

 क्या  बिरला  संस्थान  को  दिया  गया  वर्ष  1985-86  के  दौरान  बिहार  में  शेष

 इंजीनिर्यारग  कालेजों  को  दिए  गए  कुल  अनुदान  से  अधिक  ओर

 यदि  तो  इसक  क्या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधम  बिकास  मंत्रालय  में  क्षिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०पो०

 ज्ञाही  )  :  इस  मन्त्रालय  के  माध्यम  से  भारत  सरकार  ने  रांची  स्थित  बिरला  प्रौद्योगिकी

 संस्थान  को  वित्त  वर्ष  1985-86  के  दोरान  विभिन्न  योजनाओं  के  अन्तगंत  अर्थात्  प्रचलित  पुरानी
 प्रथाओं  का  साफुनिकीक रण  ओर  उन्हें  समाप्त  तकनीकी  शिक्षा  के  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  पर  बल  देने

 ओर  दंस्थामत  नेट  वर्क  योजना  के  अन्तर्गंत  55.00  लाख  रुपये  का  अनुदान  मंजूर  किया है  ।

 हां  ।  इन  अनुदानों  का  अधिकांश  भाग  उपयोग  कर  लिया  गया

 बिहार  राज्य  में  स्थित  अन्य  कालेजों  और  तकन  ग्ीकी  संस्थाओं  को

 वर्ष  1985-86  के  दौरान  162.60  लाख  रुपये  का  कुल  अनुदान  मंजूर  किया  गया

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मालड़ा  नहर  पर  वदुघंटना

 987.  चोघरो  छुश्ोद  प्रहमद  :

 झो  हेतराम  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल  ही  में  एक  बस  के  भाखड़ा  मुख्य  नहर  में  गिर  जाने  के  कारण  अनेक  यात्री  मारे

 यदि
 है

 तो
 मारे  गये

 यात्रियों
 की  संख्या  तत्संम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 (Ry  नहर  पुलों  पर  पहले इस  तरह  की
 किंतनी  दुघंटनाएं  हुईं  और  उन  दुंघंटनाकओं  में  कितने

 व्यक्ति,मारे  और
 हा
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 नहर  पुलों  पर  ऐसी  दुर्घटनाएं  रोकने  हेतु  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 अल-भूतल  परिवहन  मन््त्रालय  के  राज्य  मम्की  राजेश  :  और
 हां  ।  25-9-1988  988  को  पेप्सु  रोड  ट्रांसपोर्ट  कारपोरेशन  की  एक  बस  संगरूर  जिले  के  सनौरी  कलां  गांव
 के  निकट  मुख्य  भाखड़ा  नहर  में  गिर  गई  जिसमें  78  व्यक्ति  हताहत  हुए  थे  ।

 बस  चालक  श्री  चांद  सिंह  के  खिलाफ  संगरूर  जिले  के  मुनक  थाने  में  भारतीय  दंड  संहिता  की
 धारा  के  तहत  25-9-8 8  को  प्रथंम  सूचंना  रिपोर्ट  सं०  130 दर्ज  कराई
 गई  थी  और  उसे  15-10-1988  को  गिरफ्तार  किया  गया  ।

 पंजाब  राज्य  सरकार  ने  सूंचित  किया  है  कि  पहले  इस  प्रकार  की  तीन  दु्ैटनाएं हुई  थीं

 जिनके  व्यौरे  निम्नलिखित  हैं
 :

 वर्ष  हताहत  व्यक्तितयों  को  सल्या

 30-1-19 84  40  बस  रोपड़  जिले  में  नहर  में  गिर  गई

 15-10-1986  86  71  बस  सरहिंद  के  निकट  नहर  में  गिर  गई

 15-6-1987  65  बस  पसियाना  के  निकट  मुख्य  भाखड़ा  नहर  में
 गिर  गई

 राज्य  सरकोर  ने  सिंचाई  और  बिजली  विभाग  तथा  लोक  निर्मणिं  विभाग  की  यंह्
 करने  के  लिए  कहा  है  कि  नहर  पुए्ते  कें  आसंपास  की  संडकों  की  संतहं  ठीक॑  संडेकों

 के  आसपास  मुलायम  भिट्टी  की
 उचित  क्पेक्टिंगं  रात्रि  ट्रैफिंक  को  सॉवधान  करने  के  लिए  सेंडंकों

 पर  माकिंग  वर्षा  ऋतु  में  गडढों  को  भरा  जाए  और  नहर  के  पुश्ते  ऊंचे  आदि  ।

 उ्ेरको ंको  खथत  झौर  सांग

 288.  भी  रणजीत  सिह  गायककवाड  :

 क्या  क्रुषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिनांक  31-3-86,  31-3-87  और  31:3-88  की  स्थिति  के  अनुसार  रासायनिक

 उर्वे  रकों  की  राज्यवार  प्रति  हैक्टेयर  खपत  ओर  मांग  कितनी

 यह  मांग  किस  प्रकार  पूरी  की  गई

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजनों  के  अन्त  में  उचंरकों  की  प्रति  हेक्टेयर  खपत  और  मांग
 कितनी  और

 घरेलू  उत्पादन  में  वृद्धि  करके  अथवा  आयात  करके  मांग  पूरी  करने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  झोर  सहकारिता  विमाय  सें
 राज्य  संत्रो  इयास  खाल  यादव )  :

 दो  विवरण  संलग्न  इनमें  सें  राज्यवार  प्रति  हैक्टेयर  खपत और  रासायनिक
 उवेरकों  की  राज्यवार  मांग  को  दर्शाता  हि
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 घरेलू  उत्पादन  और  आयातित  उवरकों  से  आबंटन  करके  उवंरकों  की  इस  मांग  की  पूर्ति
 की  जाती

 वर्ष  1989-90  अर्थात्  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंतिम  वर्ष  के  लिये  उर्वरकों  की
 खपत  का  लक्ष्य  123--125  लाख  मीटरी  टन  पोषक  तत्व  निर्धारित  किया  गया  है  ।  1984-85  के
 क्षेत्र  आंकड़ों  के  आधार  पर  सातवीं  पंचवर्षीम  योनना  के  अन्त  में  अनुमानित  तौर  प्र  अखिल  धारत
 प्रति  हैक्टेयर  खपत  लगभग  70  किलोप्राम  पोषक  तत्व  होगी  ।

 नाइट्रोजत  और  फास्फेटिक  उवंरकों  के  घरेलू  उत्पादन  को  अधिकतम  करने  के  लिए
 भिन्न  उपाय  किये  जा  रहे  इस  कुल  माँग  की  पूर्ति  करने  के  लिए  फास्फेटिक
 उवंरकों  की  उण्लब्धता  पर्याप्त  नहीं  है  और  आयात  के  माध्यम  से  अंशतया  इस  अन्तर  की  षूति  की
 जाती  देश  में  पोटाश  का  व्यापारिक  तौर  पर  कोई  सुसाध्य  भण्डार  नहीं  आयात  के  ऋ्रध्मम
 से  पोटाश  की  पूरी  माँग  की  पूर्ति  की  जाती

 उदूएकों  को  शनभरकित  अंडे  हेगटेपर  दएत

 राज्य  हेक्टेयर  एन०-|  पी०-|-के०  का  किलोग्राम )
 1985-86  1986-87

 1  2  3  4
 ः

 1.  आन्श्न  प्रदेश  72.73  73.82

 2.  कर्नाटक  47.65  48.53

 3.  केरल  49.18  52.67

 4...  _  तमिलनाडु  94.28  95.15

 5.  गुजरात  41  05  39.19

 6.  मध्य  प्रदेश  19.51  22.03

 7.  महाराष्ट्र  ३2.70  33.10

 8...  राजस्थान  12.78  14.29

 9.  हरियाणा  67.52  75.26

 10...  पंजाब  156.6₹  159.08

 11.  उत्तर  प्रदेश  78.51  70.53

 12.  हिमाचल  प्रदेश  23.95  26.43

 13.  जम्मू  और  कश्मीर  35  406  WaT
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 2  3  4

 14.  असम  4.50  4.52

 15...  बिहार  48.88  5142

 16.  उड़ीसा  16.02  17.29

 17.  पश्चिम  बंगाल  53.90  65.83

 अखिल  भारत  49.66  49.66  ५

 टिप्पणी  :  प्रति  हैक्टेयर  खपत  को  वर्ष  1984-85  के  क्षेत्र  आंकड़ों
 के
 आधार  पर  आंकलित  किया

 जाता

 राज्यों  द्वारा  मांगे  गये  उ्  रकों  को  मात्रा

 मी०  टन  एन०--पी०  +के०  )

 ऋक्र०  संख्या  राज्य  1985-86  1986-87  1987-88

 ||  2  3  4  5

 1...  आन्ध्न  प्रदेश  11.95  11.60  10.79

 2  कर्नाटक  7.20
 6.95  6.88

 3.  1.55  1.64  1.76

 4  तमिलनाडु  9.00  8.48  6  98

 5  गुजरात  6.18  5.60  4.36

 6.  मध्य  प्रदेश  5.10  5.75  5.95

 महाराष्ट्र  8.25  8.37  7.77

 8...  राजस्थान  2.52  2.59  2.46

 9  हरियाणा  4.00  4.47  4.66

 10  पंजाब  11.50  11.85  11.90

 11  उत्तर  प्रदेश  20.00  22.20  20.00

 12  हिमाचल  प्रदेश  9.27  0.27  0.30
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 की  है

 गई  हैं

 2  3  4  5

 जम्मू  और  कश्मीर  0.38  0.49  0.45

 असम  0.26  0.24  0.30

 बिहार  5.80  5.76  6.35

 उड़ीसा  1.55  1.62  1.46

 पश्चिम  बंगाल  4.90  4.85  5.71

 अखिल  भारत  102.64  104.41  99.34

 उड़ोसा  में  चावल  भिलें

 989.  ध्रोमती  जयस्तोी  पटनायक  :

 नया  खाश्व  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उड़ीसा  राज्य  में  कुछ  नई  चावल  मिलें  रूगेलने  की  मंजूरी  प्रदान )  ४  ू

 यदि  तो
 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  कितनी  मिलों  के  लिए  मंज्री  दी  गई  और

 अब  तक  इनमें  से  कितनी  मिलें  चालू  हो  गई

 खाद  प्रसंस्करण  उस्योग  मग्त्रालय  के  राज्य  स्त्री  जनवीझ  टाईटलर  )  :  जी

 प्रश्न  ही  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं

 बिल्लों  में  राष्ट्रीय  संप्रहालय  से  गुम  कलाकृतियां

 990.  शो  झमर  सिंह  राठवा  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  राष्ट्रीय  संग्रहालय  से  भारी  संख्या  में  बहुमूल्य  कलाकृतियां  गुम  हो

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  गुम  हुई  कलाकृतियों  का  ध्यौरा  क्या

 क्या  ये  कलाकृतियां  बाद  में  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  इन  कलाकृतियों  के  संरक्षण  के  लिए  किसे  उत्तरदायी  पाया  गया  तथा  उन

 व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  और
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 ($)  राष्ट्रीय  संपत्ति  को बने  के  लिए  इन  कलाकृतियों  की  कड़ी  सुरक्षा  हेतु  क्या  कदम  उठाये

 गए  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्क्ृतिं  विमागों में  राज्य  मंत्री  (  श्री  एलनण्पी०

 ज्ञाही  )  :  और  राष्ट्रीय  संग्रहालय  के  संग्रह  से  केवल  एक  वस्तु  अर्थात्  गोलकुंडा
 रूमाल  ही  गुम  हुआ  बताया  गया

 और  नहीं  |  पुलिस  इस  क्षति  की  अभी  तक  जांच  कर  रही  इस  कलवस्तु
 की  सुरक्षा के  प्रति  उत्तरदायी  कमंचारी  की  जिम्मेदारी  निर्धारित  करने  के  सम्बन्ध  में  कारंवाई  की  जा

 रही

 सशस्त्र  पुलिस  सिपाहियों  को  तैनाती  और  संग्रहालय  की  निजी  सुरक्षा  व्यवस्थाओं  जैसे

 सुरक्षा  उपाय  किए  गए  कला  निधि  की  सुरक्षा  को  सुदृढ़  करने  कें  लिए  क्लोज्ड  सकिट  टेलीविजन
 और  बगंलर  अलाम॑  सिस्टम  भी  लगाये  गये

 भूटान  के  साथ  सम्बन्धों  में  सुधार

 991.  श्री  पीयूष  तिरको  :

 क्या  बिदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भूटान  के  साथ  सम्बन्धों  को  सुधारने  के  लिए  हाल  में  उठाये  गए  कदमों  का  ब्योरा
 क्या

 क्या  भूटान  में  कातीखोला  को  एक  दोहरी  पक्की  सड़क  द्वारा  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या -
 31  के  साथ  जोड़ने का  कोई  प्रस्ताव

 बदि  तो  कथ  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विदेश्न  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  नटवर  :  सभी  स्तरों  पर  द्विपक्षीय  यात्राओं
 के  आदान-प्रदान  से  भारत-भूटान  सम्बन्ध  बराबर  समृद्ध  हुए

 नहीं
 ॒

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भूटान  के  साथ  पहले  ही  घिज्वनान  सजक  समभ्यक्षों  को  देखते  हुए  इसे  आवश्यक  नहीं
 समझा  गया

 प्रसम  में  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय

 992.  श्री  पोधूषਂ  तिरंकी  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मन््त्री  यह  क्तोने  कीं  कृपा  करेंगे  कि  :

 और
 असम  में  फ्रत्ताणितਂ  केम्द्रीयः  विश्वथियक्लव फच  तक  स्थापित  किये  जाने  की  सम्भावना

 aK  आर  न
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 अन्य  किन-किन  स्थानों  पर  केखीय  विश्वविद्यालय  खोलने  का  विचार

 ह

 अऋपनथ  संसाथन  विकास  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  एल०पो०
 शाही  )  :  इस  विषय  पर  सरकार  ने  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया

 सरकार  नागालेंड  में  एक  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  के  लिए  सहमत  हो  गई
 है  ।  अन्य  कोई  प्रस्ताव  अभी  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 नहांवा  दोंवा  पलत  को  निर्माण

 993.  श्री  झ्लांताराल  नामक  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे कि  :

 न्हावाँ  शेवाँ  पत्तन  के  न्रिमाणि  कार्य  के  संबंध  में  क्या  प्रगति  हुई ई

 उस  पर  अब  तक  कुल  कितनी  घनराशि  खच्च  हो  चुकी  और

 यह  परियोजना  कब  तक  पूरी  हो  जाथेगी  ओर  इस  पत्तनवुँके  कब  तक  चालू  हो  जाने  की

 सम्भावना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्र/लय  के  र.ज्य  मंत्री  राजेश  :  6  बर्थों में  से  2
 बल्क  बर्थों  और  एक  कन्टेनर  बर्थ  का  निर्माण  पूरा  हो  गया-है  ।  सविस  बर्थ  और  2  कन्टेनर  बर्थों  मे ंकाम
 चल  रहा  कंपिटल  ड्रेजिंग  कायं  पूरा  हो  गया  स्ट्रक्चरल  फंब्रीकेशन  और  शेडों  को  खड़ा  करने

 तथा  उपस्करसों  की  खरीद  का  काम  चल  रहा  इस  बड़ी  परियोजना  में  भारी  संख्या  में  संघटक  हैं  ओर

 शेष  मर्दों पर  भी  काम  चल  रहा

 1988  तक  इस  परियोजनी  पर  562.12  करोड़  रुपये  की  राशि  खचं  की  जा

 चुकी  है  ।

 परियोजना  के  1989  तक  पूरी  तरह  से  पूर्ण  हो  जाने  की  सम्भावना  है  और  उसके
 बाद  इसे  विभिन्न  उपस्करों  तथा  प्रणालियों  के  परीक्षण  के  बाद  वाणिज्यिक  प्रचालन  के  लिए  खोल
 डिया

 बस्थई  धोर  गोवा  के  बोच  हावर-क्राफ्ट  विमान  सेवा  प्रारम्म  करने  के  लिए
 गेर-सरकारो  क्षेत्रों  से  प्रस्ताव

 974.  श्री  ज्ञांता  राम  नायक  :

 क्या  जल-भूत्तल  ्फरि  बहन  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपत  करेंगे  कि  :

 कथा  बम्वई  ओर  गोवा  के  बोचं  हॉवर  क्रॉफ्ट  विमान  सेवा  प्रारम्भ  करने  के  लिए
 संरकारी  क्षेत्र  को  कम्पनियों  से  कीई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कया  इन  भ्रस्तावों  की  जांच  की  गई  है  और  इस  संजंध  में  महाराष्ट्र  और  गोवाहैकी
 कारों  से  परोमर्श  किया  प्रया  जोर
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 यदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्नालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :

 ओर  ब्यौरे  निम्नलिखित  हैं  :--

 (3)  इस  प्रयोजन  के  लिए  विदेश  से  दो  उच्च  गति  वाले  यात्री  बोट  खरीदने  के  लिए  मंससं
 सत्यगिरि  नौवहन  कंपनी  के  प्रस्ताव  को  सरकार  द्वारा  22-6-1987  को  स्वीकृति  दी  गई

 चूंकि  कम्पनी  सौदे  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दे  8-8-1988  को  स्वीकृति
 रह  कर  दी  गई  कम्नी  ने  7-10-1988  को  नौबहन  महानिदेशक  को  देश  में  ही
 निर्मित  किये  जाने  वाले  दो  उच्च  गति  वाले  बोट  खरीदने  के  लिये  एक  संशोधित  प्रस्ताव
 प्रस्तुत  किया  था  ।

 (४)  होवर  क्राफ्ट्स  की  खरीद  के  लिए  मंससं  वेस्ट  कोस्ट  होवर  लाइन्स  प्राइवेट  लिमिटेड  के
 प्रस्ताव  को  नामंजर  कर  दिया  गया  था  क्योंकि  उनका  आवेदन  पत्र  अपर्ण  था  और
 कम्पनी  ने  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  की  अपेक्षित  स्वीकृति  नहीं  प्राप्ट  की  थी  ।

 भारत  सरकार  ऐसे  प्रस्तावों  का  स्वागत  करेगा  ।

 प्रयोगशाला  से  खेत  तक  कार्यक्रम

 995.  प्रो०  नारायण  चग्ा  पराशर  ;

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रयोगशाला  से  खेत  तक  कायंक्रम  के  भन्तगंत  क्या  प्रगति  हुई

 इस  कायंक्रम  के  लिए  देश  में  क्षेत्रवार  कौन-कौन  से  102  केन्द्र  चुने  गये

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  हिमाचल  प्रदेश  और  अन्य  पवंतीय  राज्यों  में  सब्जियों  और
 नकदी  फसलों  सहित  कृषि/बागवाती  के  लिए  क्या  सामग्री  दी  गई

 क्या  इस  कायंक्रम  को  पर्याप्त  धनराशि  नहीं  दी  गई  है  और  भारतीय  कृषि  अनुसंधान
 परिषद के  संस्थानों  को  संस्थानों  की  बजट-बचतों  के  कार्यक्रम  चलाने  की  सलाह  दी  गई  और

 (8)  यदि  तो  धन  की  कमी  को  किस  प्रकार  पूरा  किया  जाएगा  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कषि  झ्नुसंघान  तथा  शिक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  हरि  कण  शास्त्रो  ):
 पिछले  तीन  वर्षों  क ेदोरान  चरण-तीन  86  )  में  84800  तथा  चरण-चार

 86--88  )  में  24708  कृषक  परिवारों  को  इस  कारयंक्रम  के  अन्तर्गत  लाया  गया  इन  किसान
 परिवारों  को  फसल  पशु  सब्जी  उत्पादन  तथा  रेशम  पानन  सहित  बकरी

 मुर्गी  सूअर  बत्तख  मात्यिकी  आदि  से  संबंधित  कम  कीमत  वाली  बिलकुल
 नई  टेक्नोंलोजी  को  अपनाकर  काफी  अच्छा  उत्पादन  प्राप्त  हुआ  उन्नत  किस्मों  के  बीज  उबरकों
 क्ीटनाशियों  का  उपयोग  उचित  समय  पर  बुआई  तथा  उपचार  आदि  के  द्वारा  विभिन्न  फसलों  के
 उत्प'दन॑ में  50--130  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  हिमाचल  प्रदेश  तथा  पश्चिमी  उत्तर  प्र  देश  के  पहाड़ी
 क्षेत्रों में  सब्जी  उत्पादन  में  काफी  वृद्धि  हुई  इनमें  आलू  (  चन्द्रमुखी  )  की  उपज  ।4  क्विटल  प्रति
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 टमाटर  की  109  क्विटल  प्रति  फूलगोभी  218  क्विटल
 प्रति  हैक्टेयर  तथा  प्याज  191  क्विटल  प्रति  हैक्टेयर  औसत  उपज  प्राप्त  हुई

 भूमिहीन  कृषि  श्रमिकों  द्वारा  अपनाये  गये  पशु  उत्पादन  कार्यों  से  कृत्रिम  गर्भाधान

 संतुलित  आहार  ओर  स्वास्थ्य  की  देखभाल  द्वारा  पशु  की  नस्ल  में  सुधार  किया  ज  सकता  भूमिहीन
 किसानों  को  बारबरी  बकरियां  देने  स ेउनकी  आर्थिक  स्थिति  में  सुधार  हुआ  देश  भर  के  जिन  किसानों
 को  इस  योजना  के  अन्तगंत  शामित्न  किया  गया  है  उनमें  डे  मछली  बत्तख  पालन  और  सूअर
 पालन  उद्योग  महत्वपूर्ण  सहायक  ब्यवसाय  सिद्ध  हुए

 एक  वि4रण  संलग्न

 हिमाचल  प्रदेश  ओर  दूसरे  पहाड़ी  राज्यों  में  फलों  और  सब्जियों  की  फसलों  के  उत्पादन
 को  सबसे  अधिक  महत्व  दिया  गया  बंदगोभी  और  फूलगोभी  की  खेती  पर  विशेष  ध्यान
 दिया  प्रयोगशाला  से  खेत  तक  कायंक्रम  के  माध्यम  से  गांवों  में  खुम्मी  की  खेती  और  हिमाचल
 प्रदेश  में  तोरिया  की  खेती  को  पहली  बार  उन  किसानों  ने  शुरू  किया  जिन्होंने  प्रयोगशाल  से  खेत  तक

 कांम  क्रम  को  अपनाया  था  ।  जम्मू  और  कश्मीर  में  रबी  की  परती  भूमि  में  जई  और  तोरिया  की  फसलें

 उगाई  गईं  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  धद  की  कभी  के  कारण  प्रयोगशाला से  खेत  तक

 योजना  के  अन्तगंत  चलाए  जाने  वाले  कायंक्रमों  को  पर्याप्त  साधन  उपलब्ध  नहीं  हो  एके  ।

 (2)  राष्ट्रीय  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  स्रोतों  से  और  अधिन  धन  प्राप्त  करने  के  प्रथत्न  किये  जा

 रहे  हैं  ।

 विवरण

 प्रयोगशाला  से  खेत  केन्द्रों  की  क्षेत्र  तथा  राज्यवार  सूची  (1988-89 )

 1.  हरियाणा  राज्य

 1.  राष्ट्रीय  डेरी  अनुसंधान  ।

 2.  केन्द्रीय  मृदा  लवथता  अनुसंधान  करनाल  ।

 3.  हरियाणा  कृषि  ।

 4.  कृषि  विज्ञान  भगवत  भक्ति  रेवाड़ी  ।

 2.  हिमाचल  प्रदेश

 5.  केन्द्रीय  आलू  अनुसंधान  शिमला  ।

 6.  हिमाचल  प्रदेश  कृषि  7609 2
 7.  भ्ौद्योगिकी  तथा  वानकी  पो०  आ०  सौलन

 अवेश )-173  230
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 3.  दिल्ली  शोर  चण्डीगढ
 *

 भारतीय  क्रृषि  अनुसंधान  नई  दिल्ली  ।

 9.  दीनदयाल  अनुसंधान  नई  दिल्ली

 4.  जस्म-कश्मीर

 4.  शेरे  कश्मीर  कृषि  तथा  प्रौद्योगिकी  श्रीनगर/गांधीनगर,
 में  )

 5.  पंजाब  राज्य

 11.  पंजाब  हर्ष  )  ।

 12.  खालसा  अमृतसर  ।

 6.  पश्चिम  बंगाल

 13.  जूट  कृषि  अनुसंधान  बे  रकथुर  बंगाल  ।

 14.  जूट  प्रौद्योगिकीय  अनुसंधान  कलकत्ता  ।

 15.  केन्द्रीय  अन्तःस्थलीय  मछली  पालन  अनुसंधान  बेरकपुर  (To Fo)  ।

 16.  विधानचन्द्र  कृषि  यं०  )।

 17.  रामक्ृष्ण  सेवा  23,  आर०  एन»  मुखर्जी  कलकत्ता  ॥

 सेवा  मिदनापुर

 श्रीरामकृष्ण  पो०  आ०  निम्पी  ठ

 ड़  20.  एल०  एस०  परिषद  ग्राम  सेवक  प्रशिक्षण  रामकृष्ण  मिदनापुर
 (१०  ॥

 किश्व  फलली  शिक्षा  विश्व  श्लीनिकेत्तन
 ०  बं०

 22-  फ्रमिचम  कंगाल  कम्रग्रेहेंसिब  स्सरिमम  डक्लपम्रेंट  राइटर्स
 कलकत्ता  |

 7.  उड़ीसा

 23.  केन्द्रीय  चावल  अनुसंधान  कटक  ।

 24.  केन्द्रीय  ताजा  जल  जलज़ेविकी  अनुसूंधान  भरूबनेश्बर  ।

 25.  उड़ीसा  कृषि  तथा  प्रौद्योगिकी  भुक््नेश्वर  ।
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 _--+फऊम््जन्प््ययय।”।”।”:]नपभ्])्-्--फनकसकरराेा....3...

 8.  पभ्रष्डमान  प्रोर  निकोबार

 26.  केन्द्रीय  कृषि  पोर्टब्लेयर  द्वीप  ।

 -

 -9.  सिजो रस

 27.  कृषि  मिजोरम  आइजोल

 10.  मेघालय
 ह

 28.  भा०  कृ०.अ०  प०  उत्तर-पूर्बी  पव॑तीय  क्षेत्र  अनुसंधान

 )  ।

 11.  प्रासाम

 29,  आसाम  कृषि  जोरहट

 12.  बिहार  राज्य

 30.  भारतीय  लाख  अनुसंधान  रांची  ।

 31.  बिरसा  कृषि  )  ।

 32.  राजेन्द्र  कृषि  1

 33,  रामकृष्ण  मिशन  रांची  ।

 34.  ग्राम  निर्माण  सर्वोदिय  नवादा  4.

 35.  होली  क्रास  हजारी  बाग  ।

 36.  संथाल  पहांडिया  सेवा  वेद्वनाथ  देवगढ़  ।

 37.  वनवासी  सेवा  केन्द्र  रोहतास  ।

 38.  गदाधर  मिश्र  स्मारक  गोड्ड  ।

 39.  विकास  गुम्ला  )  ।

 40.  ग्राम  विकास  )  ।

 13.  उत्तर
 41.  भारतीय  चरामाह  एवं  अनुसंधान  संस्थान  झांसी  ।

 42.  भारतीय  पश्चु  चिकित्सा  अनुसंधान  बरेली  ।

 43..  केन्द्रीय  मुदा  तथा
 जल

 संरक्षण  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  देहरादून  ।

 44.  भारतीय  गन्ना  अनुसंधान  लखनऊ  ।
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 45.  विवेद्धानन्द  पवंतीय  कृषि  :  बल्फोड़ा  ।

 46.  उत्तरी  शंवाकं  के  शिछ  केन्त्रीम  बायबाकी

 47.  दाल  अनुसंधान  कानपुर  ।

 48,  गोविन्द  बल्लभ  पन््त  क्रृषि  तथा  प्रौद्योगिकी

 (3०  ५०)  ।

 49.  चन्द्रशेखर  आजाद  कृषि  तथा  प्रौद्योगिकी

 50.  नरेन्द्र  देव  कृषि  तथा  प्रौद्योगिकी  कुमा  फैजाबाद

 कमला  नेहरू  मेमोरियल  सुल्तानपुर

 52,  लिटरेसी  लखनऊ

 53.  भारतीय  महिला  विकास  मुरादाबाद

 54.  बनारस  हिन्दू  वाराणसी

 55.  कुलभास्कर  आश्रम  डिग्री  इलाहाबाद  ।

 56.  तिलकधारी  जोनपुर  (3०

 57.  इलाहाबाद  कृषि  इलाहाबाद  ।

 क्षेत्र-५

 श्रांष्न  प्रदेश

 नि  58.  केन्द्रीय  तम्बाकू  अनुसंधान  राजमुन्द्री  प्रदेश  )  ।

 59.  केन्द्रीय  बायदी  कृषि  अबुसंधान  हैदराबाद  ।

 60.  आंध्र  प्रदेश  कृषि  ॑विश्तर्दिद्याल  यजद्रवस  ।

 61.  श्री  असवन्दो  आभीण  य्ुद्भी  च्ययणरोड़ा

 क्षेत्र-४ा

 गुजरात  राज्य

 62.  गुजरात  कृषि  एस०  के०  )  ।

 63.  गुजरात  हैदसनक्द  4

 राजस्थान  राज्य
 केल्रीय  मर  लेभ  जनसंककम  जोधफुर  (  सकस्कय  )  ५

 65.  केन्द्रीय  भेड़  एवं  ऊन  जभ्रंधान  भविकासनर  )  ।

 322
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 66.  सुखाड़िया  ।

 67.  कल्कि  भवन  ग्रामीण  उदयपुर  ।

 68.  लेका  उदयपुर  ।

 के ए

 मध्य  प्रदेश

 69.  केन्द्रीय  कृषि  इंजीनियरी  भोपाल  प्रदेश  )  ।

 10.  जवाहर  लाल  नेहरू  कृषि  जबलपुर  प्रदेश  )-402001

 71.  इन्दिरा  गांधी  कृषि  रायपुर

 72.  गॉधी  नेशनल  मेमोरियल  कस्तूरबा  इन्दौर  ।

 73.  भारतीय  ग्रामीण  महिला  इन्दोर

 18.  महाराष्ट्र  राज्य

 74.  राष्ट्रीय  मृदा  सर्वेक्षण  और  भूमि  उपयोग  आयोजन  नागपुर  ।

 75.  केन्द्रीय  कपास  अनुसंधान  नागपुर  ।

 76.  कोंकण  कृषि  )  ।

 77.  महात्मा  फुले  कृषि  )।

 78.  पंजाब  राघ  कृषि  ।

 79.  मराठवाड़ा  कृषि  )।

 80.  गोंखले  शिक्षा  कौसवाद  थाने  )  ।

 81.  सतथषुड़ा  विकास  जलगांव  )।

 ४

 केरल  राज्य

 82.  केन्द्रीय  मछली  पालन  टेक्नोलाजी  कोचीन  ।

 83.  केन्द्रीय  बागवानी  फसल  अनुसंधान  कासरगोड  )  ।

 84.  केन्द्रीय  कनद  फसल  अनुसंधान  त्रिवेन्द्रम  )।

 85.  केन्द्रीय  समुद्री  मछली  पालन  अनुसंधान  कोचोन  ]

 86.  केरल  कृषि  frqx-660654

 87.  जिकेमाम  ६  के  रख  )  4
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 20.  तमिलनाडु  राज्य

 88:  तमिलनाडु  तपमेंट  ।

 89.  अविनाशलिगम  कोयम्बटूर  )
 ।

 90.  नागलपुरम  विलेज  रिवाइटेलाइजेशन  एंड  डेव  तपमेंट
 विलाथिकुलम  तिरूनेलवेनी  ।

 विकास  और  संचार  ।

 92.  तामिलनाड  ग्रामीण  विकास  मद्राय  लनाडु  )  ।

 93.  गांधी  ग्राम  ग्रामीण  मदुरई  (  ।

 94.  दक्षिण  भारतीय  यूनाइटिड  प्लांटर
 कुन्नू  नीलगिरी  ।

 95.  मानव  संसाधन  और  एकता  विकास  टी

 मदुरई  |

 कर्नाटक  राज्य

 96.  भारतीय  बागवानी  अनुसंधान  बंगलौर  ।

 97.  कृषि  विज्ञान  ।

 98.  कृषि  विज्ञान  धारवाड़  ।

 99.  क्रषि  विज्ञान  ग  ड्ग  ।
 “  बंगलोर  ।

 वाणी  मित्र  तवरेके  बंगलौर  ।

 एशियन  ग्रामीण  विकास  रत्नविलास
 बंगलोर  ।

 समन्वित  बाल  विकास  योजना  को  परियोजनाएं

 996.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  ही

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  देश  में  कोई  समन्वित  बाल  विकास  योजना  की  परियोजनाएं
 स्वीकृत

 की गई यदि तो राज्यवार इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और इन परियोजनाओं के अन्तगंत राज्यवार अब तक कुल कितने ब्लाक सम्मिलित किए गये कथा सातवीं योजना के शेष वर्षों में कोई ओर परियोजनाएं आरम्भ की और



 qemeen  कि
 ल्ए।0ौीौ।गए/७एए/श/श/आा ४०.५,  ५,  अर
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 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  के  लिये  इनंकी  संख्या  कया  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  में  युबा  कार्य  भ्रोर  खेल  तथा  महिला  भ्रोर  बाल  विकास
 बिमागों  में  राज्य  प्नत्री  मारप्रेट  :  हां  ।

 1988-19  के  लिये  स्वीकृत  216  केन्द्रीय  प्रायोजित  समेकित  बाल  विकास  सेवा
 सी०  डो०  परियोजनाओं  के  राज्यवार  स्थान  दशने  वाला  संलग्न

 आई०सी  ०डी  ०एस  ०  परियोजनाओं  की  राज्यवार  कुल  संख्या  दशाने  वाला  संलग्न  है  ।

 ओर  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  1५ 89-90  के  लिये  प्रस्तावों  को  अभी
 अंतिम  रूप  दिया  जाना  है  |  इस  समय  1989-90  के  लिए  आई०  सी०डी०  एस «  परियोजनाओं  के
 राज्यवार  किसी  वितरण  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 के  लिए  स्वीकृत  केन्द्रीय  प्रायोजित  समेकित  बाल  विकास  सेवा
 सी०  डी०  एस०  )  परियोजनाओं  की  सूची

 क्रम  सं०  परियोजना/ब्लाक/स्थान  जिला  किस्म
 का  नाम

 2  3  4

 झ्रांध्र  प्रवेश

 हैदराबाद-ा  हैदराबाद  शहरो

 2...  सिकन्दराबाद  शहर

 3.  काकीनाडा  शहर  पूर्व  गोदावरी

 4...  कल््लूर  खम्माम  आदिवासी

 5...  सिगनानमाला  अनन्तपुर  ग्रामीण

 6.  बगारूपलायम  चितूर

 7.  गंगाधारा  करीमनगर

 8...  अल्लाबाडा  करनूल
 9...  कालवाकुर्टी  महबूब  नगर  --

 10.  शादनगर  —ata—  —ata—

 11.  कामा  रेड्डी  निजामाबाद
 ओनगोल  प्रकासम
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 चावेल्ला

 झरणाचल  प्रदेश

 लिरोमोबा

 खानास

 माक़ो

 पोंगचु  वक्का

 चिगकोइंग

 पांगिन

 असम

 लखीपुर

 बिहार

 झरिया-सह  जोरा

 पोखर"सह  सिद्री

 धनबाद  शहर

 बोकारो  स्टील  शहर

 दरभंगा

 बटना  सदर

 युलभुरी-सह  जगसाई

 काशार

 घनबाद

 17  8
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 2

 बश्वाडीह

 मोहाना

 प्रवेश

 बेजनाथ

 रेकाल्सर

 अम्मू  भ्लोर  कश्मोर

 खोर

 अआजवाडा

 कर्ताटक

 बंगलौर  नाथ

 मुड्डेबिद्ार

 जम्मू

 कुपवाडा

 बंगलोर

 बीजापुर

 32  7  29
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 भाबरा

 पेटनाबाद

 सोन्दवा

 बाग

 उमरवां

 दाही

 कुक्षी

 सरदारपुर

 निसारपुर

 राजपुर

 बार  वानी

 टीकरी

 भीखागांव

 बेतुल

 खरासिआ

 मंगेली

 पायगढ़

 .  उज्जन

 घाटिया

 महीदपुर

 खाचरेद

 आशता

 राहतगढ़

 भिनिआगढ़

 महाराध्ट्र

 बम्बई  शहर

 3  4

 झब॒आ  आदिवासी

 --  0

 -»

 घार

 ---  /

 --  ७.»

 ।

 ४

 «ते

 खरगोन  4

 +-तदेव  --  न्क्त  चन

 ---  _<

 --  ,

 बेतुल  ५

 रायगढ़

 बिलासपुर  <+'  ग्रामीण

 .*

 उज्जेन  --

 «

 -  «

 सचोर  »

 सागर  »'

 रायपुर  ४

 ग्रेटर  बम्बई  शहरी

 129



 29

 ९

 7४७9०

 मिराज

 नार्थ  शोलापुर

 »  साउथ  शोलापुर

 सबिपुर|

 बिशनपुर

 चूराचांदपुर

 उखरूल  नाथ

 भेघालय

 नावफलाँग

 लासकीन

 रोगांरा

 मेरंग

 17  1988
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 2  3  4

 मिजोरम

 ओ

 लोकीचेरा  एजावल  आदिवासी

 2...  तुदपांग  छिमतुईपुर

 3.  एबॉक  एजाल

 नागालेंड

 1...  लोगलेंब  तुएनसाँग  आदिवासी

 2...  कुब॒बोटो  कोहिमा

 मे  आंगपागकोगं  मोकोकदर्ग

 उड़ोसा

 1.  कटक  शहर  कटक  शहरी

 2...  टुमुडीबांध  फूलबानी  आदिवासी

 3...  चाकापद

 4...  टीकाबादी  --  +-तदेव  --

 5.  जी०  उद्यानगिरि

 6...  रायकिया  --

 7.  बालीगुडा  --  --

 8...  गुनापुर  कोरापुर  -

 9...  रामनगुडा  --

 10  बीशम  कटक  -...

 11  पदमपुर
 -  —

 12...  मुनोगुढा

 13.  बिसोई  मयूरभांज

 14...  उदाला

 बारीपदा  --  Ta

 16.  हाराभगां  फूलबानी  ग्रामीण

 17...  तितलागढ़  धोलनगीर
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 खित  उत्तर

 है rs

 मुरीबेहल

 वर्गांमुण्हाਂ  ४  |

 नवापारारः

 -

 पंजाब

 7

 चामकौरभाहिब

 बामिआलॉं*

 फिलौर

 नरमहल  he

 तमिलनाडु  -

 कोली  हिल््स

 पेडानाइकानपालायम

 वादामदुराई

 मुधानूर
 “-

 किवेलर  *

 ओटापिवारम

 -

 होस्ट

 सातूर  *  ६

 देवाकोठाई  -

 परसाकुडी  --

 जिपुरा  :०'

 अमरपुर'+*

 बोलनगीर

 ~~

 कालौहांडी

 सम्बलपुर

 होशियारपुर

 रोपर

 ग्रदासपुर

 जालन्धर

 अन्ना

 कोएम्बेटोर

 मार्थेआ  रमोट

 सालेम

 थांजावर

 चिदम्बरानार

 धर्मापुरी

 तदैव

 कामराजर

 पोसमपोमाथु  रामालिगम

 रामनाथपुरम

 नार्थ  जिला

 17  1988

 4

 ग्रामीण  -

 आदिवासी

 तर्दव

 ग्रामीण

 तर्दव

 तदेंव

 तदंव  *'

 आदिवासी  !!'
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 उत्तर  +7*

 आगरा

 मेरठ  शहर

 देहरादून  शहर

 कानपुर  शहर-ा

 इलाहाबाद

 पंचपुखा

 सुआर

 रामपुर

 नाकर

 निजामाबाद

 पदरौना

 द्वाराहाट

 धाराली

 पौरी

 आगरा

 मेरठ

 देहरादून

 कानपुर

 इलाहाबाद

 गोन्डा

 रामपुर

 तदेंव

 सहारनपुर

 बिजनौर

 दिओरिआ

 अल्मोंडा

 चमोली

 पोरीगढ़वाल

 पिथो  रागढ़

 तेहरीगढ़वाल

 सीतापुर
 तदेव

 नव

 तदेव  ४

 झांसी

 तदव

 लिखित  उेसे४ः

 आदिवासी

 ग्रामीण

 तदेव

 तदेंव

 तदव

 तदंव

 भ्रामीण

 तर्दव

 तद ॑व

 तदेंव

 तदंव

 तदेव

 तदैव

 तदेव

 त्देव

 त्देंव

 तदंव

 तदंव

 तदेव

 तदेव
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 9

 छओमे
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 2  3  4

 चाका  इलाहाबाद  ग्रामीण

 बेहन्दर  हरदोई  तदव

 सरसा  तर्देव  तदेव

 पश्चिम  बगाल

 बुदंवान  पुरूलिया  भ्रादिवासी

 इंदपुर  बांकुरा  ग्रामीण

 हल्दीबाडी  कूचबिहार  तदव

 त्देव  ज्देव

 सिताई  तदंव  तदेव

 सोतलकुची  तदेव  तदव

 ओल्डमाल्दाह  माल्दा  तदंव

 झारग्राम  मिदनापुर  तदंव

 लालगोला  मुर्शीदाबाद  तदेव

 हियलमंज  24  परगना  तदेव

 पारा  पुरूलिया  तदेव

 त्देव  तदेव

 काइकामंज  वेस्टदीनाजपुर  तदेव

 कुंशरूंडी  तदेव  तदंव

 बिल्ली

 गोविदपुरी/कटवाड़िया  सराय  दिल्ली  शहरी

 देश  में  अब  तक  स्वीकृत  समेकित  बाल  विकास  सेवा  परियोजनाओं  की  राज्यवार  संख्या

 आई०  सी०  डी०  एस०  परियोजनाओं  की  संख्या

 ऋम  से»  राज्य  का  नाम  केन्द्रीय  राज्य  क्षेत्र  कुल

 गज  क  ;  ;

 आंध्र  प्रदेश  103  >  9  112



 26  1910  )  लिखित  उत्तर

 2  3  4  5

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  25  --  25...

 3  असम  52  न  52

 4  बिहार  168  _-  168

 5  गोवा  11  —  11

 6  गुजरात्त
 82  16  98

 7  हरियाणा  37  68  105

 8...  हिमाचल  प्रदेश  23
 ना

 23

 9.  जम्मू  तथा  कश्मीर  25  23  48

 10...  कर्नाटक  78  30  108

 11...  केरल  54  24  78

 12...  भध्य  प्रदेश  161  ना  161

 13...  महाराष्ट्र  122  —  122

 14...  मणिपुर  19  न  19

 15  मेघालय  20  --  20

 16  मिजोरम  16  3  19

 17  नागालैंड  21  न  21

 18.  उड़ीसा  105  न  105

 19.  पंजाब  48  न+  48

 20...  राजस्थान  83  17  100

 21  सिक्किम  4  न  4

 22.  तमिलनाड्  78  जप  78

 23  त्रिपुरा  14  न  14

 24  उत्तर  प्रदेश  222  8  230

 25  पश्चिम  बंगाल  128  16  144

 कुल  राज्यों  के  लिए  1699  a  _  .

 क् इ



 :  लिखित  उत्तर  17  198४

 2  3  4  5  है

 रा  केम्त्र  शासित  राज्य
 ः

 ]  अंडमान  व  निकोबार  4  न  4

 2  चंडीगढ़  2  ज+  2

 3  दादरा  और  नगर  हवेली  1  --  ।

 4...  दमन  और  दीव  2  ने  2

 5.  दिल्ली  22  2  24

 6  लक्षद्वीप  1  न  1

 7  पांडिचेरी  5  _  5
 ।

 कुल  शासित  प्रदेशों  के  37  2  39

 कुल  1736...  216.  1952

 पेयजल  श्रापूर्ति  योजनाएं

 997.  प्रो>-नारायण  चन्द  पराशर  :

 क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृष्मा  करेंगे  कि  :

 क्या  समन्वित  पेयजल  आपूर्ति  योजनाओं  के  विकास  के.लिए  पेयजल  राष्ट्रीय
 प्रौद्योगिकी  मिशन  ने  55  जिलों  का  चयन  किया  ध

 यदि  तो  इन  जिलों  के  राज्यवार  नाम  क्या

 ५  क्या  मिशन  द्वारा  इस  उद्देश्य  के लिए  चयनित  हिमाचल  प्रदेश  के  कांगड़ा  जिले  में  यह
 '

 कार्यक्रम  वास्तव  में  आरम्भ  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विमाग  में  राज्य  मंत्री
 जनादंन  पुजारी  )  :

 हां  ।

 राज्यवार  जिलों  के  नामों  क्लो  दर्शाने  वाला  एंक  विवरण  संलग्न

 हरा  4

 ,...  कांगड़ा  मिनी  मिशन  जिले/के'लिए  वाला एंक  लाख  फ़पग्लेकी:अनुमानित  लागत  वाली
 विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  हो  चुकी  मिशन  ग्रतिविधियों  के  लिए  रिलीज  किए

 लाख  रुपये  में
 से

 राज्य  सरकाब्-ने  1988  तक  45:00:  लाख/रुपये  का  व्यय  सूचित
 किया  है  ।

 न्



 26  कातिक  1910  )  लिखित  उत्तर

 विवरण

 मिनी  मिशन  जिलों  को  सूची

 राज्य  राज्य  का  नाम|संघ  जिलों  का  नाम  का
 शासित  क्षेत्र  का  नाम

 1  2  3  ्ओ

 1...  आंध्र  प्रदेश  1-3  महसवूब  पूर्वी  गोदावरी

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  4  ईस्ट  सेंग

 3.  असम  5  कछार

 4.  बिहार  6-10  सिहभूमि  सिरीबगंज

 5...  गोवा  सम्पूर्ण  राज्य

 6.  गुजरात  12-14  डांग्स

 7.  हरियाणा  15-16  अम्बाला

 8.  हिमाचल  प्रदेश  17  कांगड़ा

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  18-19  अनम्तनाग

 10.  कर्नाटक  20-22  रायचूर

 11.  केरल  23  पालघाट

 12.  मध्य  प्रदेश  24-26  शहडोल

 13.  महाराष्ट्र  27-28  लादूर

 14...  मणिपुर  29  दक्षिणी  मणिपुर

 15.  मेघालय  30  पश्चिमी  खासी

 16.  मिजोरम  31  आइजौल

 17...  नागालैंड  32  कोहिमा

 18°  उड़ीसा  33--35
 गंजम  जिले  के

 5  मयूरभंज

 19...  पंजाब  36-37  अमृतसर

 20...  राजस्थान  38-40  नागोर

 21...  सिक्किम  41  दक्षिण/पूर्वी  जिले
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 पजीकत  उत्तर  17  1988

 1  2  3

 22.  तमिलनाडु  42-44  रामनाथपुरम  दक्षिण

 सेलम

 23.  त्रिपुरा  45  नार्थ

 24.  उत्तर  प्रदेश  46--49

 सुल्तानपुर

 25...  पश्चिम  बंगाल  50---52  पुलिया

 26...  अण्डमान  और  निकोबार  53  सम्पूर्ण  संघ  शासित  क्षेत्र
 द्वीप  समूह

 27...  लक्षद्वीप  54.

 28...  पांडिचेरी  55

 विवेक्षों  से  प्राप्त  सहायता  से  चलने  वालो  कृषि  योजनाओं  को  मंजूरो

 998.  शो  नरासह  सूयवंशी  :

 क्या  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नकदी  फसलों  और  पोध  के  सम्बन्ध  में  कर्नाटक  की  ऐसी  अनेक
 योजनाओं  के  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  बिचाराधीन  जिनका  वित्तपोषण  बिदेशों  से  प्राप्त  धन  से
 किया  जाना

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 अब  तक  मंजूर  की  गई  योजनाओं  का  ब्योरा  कया  है  !

 कृषि  सन््त्रालय  में  कृषि  श्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सन््त्रो  श्याम  लाल  :
 ओर  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  विदेशी  एजेंसियों  से  वित्तीय  सहायता  के  लिये  बागवानी  से  संबंधित
 तीन  परियोजनाओं  के  पभ्रस्तान  भेजे  गये  इन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  निम्न  प्रकार  है  :--

 (।)  विश्व  बेंक  की  सहाणता  से  बागवानी  का  समेकित  विकास  ।

 (2)  विदेशी  सहायता  से  कर्नाटक  में  नारियल  के  बागानों  के  बिकास  की  परियोजना  ।

 (३3)  विदेशी  सहायता  से  आम  के  विकास  की  परियोजना  ।

 पहली  दो  परियोजनाओं  को  विदेशी  सहायता  प्राप्त  करने  हेतु  अन्तिम  रूप  दिया  जा  चुका
 आम  के  विकास  से  सम्बन्धित  परियोजना  जो  कि  बहु-राज्य  आम  विकास  परियोजना  का  एक

 भाग  को
 राज्य  के  प्रस्तावों  के साथ  जोड़कर  तैयार  किया  जाना  है  ।

 +ः
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 26  1910  )  लिखित  उत्तर

 आम्प्र  प्रदेश  को  छोटे  भोर  सोसास्त  किसानों  के  लिये  धनराशि

 999.  एस  पलाकोंड्रायुड्  :

 क्या  क्षति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बर्ष  1987-88  के  दौरान  आन्ध्र  प्रदेश  को  छोटे  और  सीमान््त  किसानों  को  सहायता
 पहुंचाने  के  लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित  की

 छोटे  ओर  सीमान्त  किसानों  की  पहचान  करने  के  लिए  क्या
 मानदण्ड  अपनाया  गया

 क्या  वर्ष  1988-89  में  इस  धनराशि  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 कृषि  भन्त्रालय  में  कृषि  श्रोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मन्त्री  लाल  यादव )  :
 कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  छोटे  और  सीमांत  किसानों  को  सहायता  देने  की  केन्द्रीय  प्रायोजित

 योजना  के  तहत  1987-88  के  दोरान  आन्ध्र  प्रदेश  को  केन्द्रीय  हिस्से  के  रूप  में  488.40  लाख  रुपये
 को  प्रनराशि  निर्मुक्त  की  गई  थी  ।

 समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  तहत  नीचे  दी  गई  परिभाषा के  अनुसार  छोटे  और
 सीमांत  किसानों  की  पहचान  की  गई  है  :--

 छोटे  किसान  :  एक  काश्तकार  जिसके  पास  2  हैक्टेयर  अथवा  उससे  कम  भूमि  है  वह  एक  छोटा
 किसान

 सोमांत  किसान  :  एक  काश्तकार  जिसके  पास  |  हैक्टेयर  या  उससे  कम  भूमि  है  वह  योजना  के

 तहत  सहायता  दिये  जाने  के  लिये  एक  सीमांत  किसान

 और  1987-88  के  दोरान  निर्मुक्त  की  गई  488.40  लाख  रुपये  की  घनराशि

 की  तुलना में  1988-89  के  दोरान  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिये  छोटे  और  सीमांत  किसानों
 को  सहायता  देने  को  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  तहत  सामान्य  कार्यक्रम  के  लिये  245.01  लाख
 रुपये  और  विशेष  चावल  उत्पादन  कार्यक्रम  के  लिये  उथले  नलक्प/खुदे  कुएं  निमित  करने  के  लिये
 680.88  लाख  रुपये  का  केन्द्रीय  अंश  (925.89  लाख  रुपये  का  कुल  केन्द्रीय  अंश  आवंटित  करने  का
 प्रस्ताव

 बागवानी  परियोजना  के  लिए  हालेंड  द्वारा  सहायता

 1000.  डञा०  बो०  एल०  शलेश  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगलौर  के  निकट  हा्लेंड  से  सहायता  प्राप्त  बागवानी  परियोजना  में  चुनींदा  किस्म
 के  फूल  उगाकर  इनका  हालेंड  को  निर्यात  करने  की  परियोजना  को  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़
 रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  परियोजना  को  आरम्भ  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?
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 कृषि  मंत्रालय
 जि

 झोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मंत्री  इयामलाल  :
 से  हालेंड  को  निर्यात

 के  लिये  बंगलौर  के  निकट  चुनिद्दा  किस्म  के  फूलों को
 उगाने  की  बागवानी

 परियोजना  के  लिये  कोई  हालेंड  सहायता  उपलब्ध  नहीं  अखिल  भारतीय  अनुसूचित  जाति

 विकास  सहकारी  समिति  लिमिटेड  ने  फूलों  तथा  सब्जियों  के  अवशिष्ट  जेक्ट्स  )  की  प्रतिशतता  को
 25  तक  बढ़ाने  का  अनुरोध  किया  इसे  निर्धारित  मानदण्डों  के  अनुरूप  स्वीकार्य  नहीं  पाया

 गया

 समन्वित  बाल  विकास  सेवा  को  सफलतापूर्वक  कार्यान्वित  करना

 1001  बो०  एल०  शलेश्न  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  समन्वित  बाल  विकास  सेवा  कार्यक्रम  की  समीक्षा  करने  के  लिये  पिछले  महीने  के
 दौरान  राजघानी  में  समन्वित  बाल  विकास  सेवा  कार्यंक्रम  को  दो-दिवसीय  वाधषिक  सम्मेलन  आयोजित
 किया  गया  और

 यदि  तो  सम्मेलन  में  इस  कायंक्रम  की  सफलतापूवंक  कार्यान्वित  करने  के  लिये  उपायों
 पर  विचार  विमशं  किया  गया  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मत्रालय  में  युवा  कार्य  श्रोर  लेल  तथा  सहिला  झौर  बाल  विकास
 विभागों  में  राज्य  मन््त्रो  सारप्रेट  :  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 पिवरण

 नई  दिल्ली
 में  25-26  अक्तूबर  को  हुए  समेकित  बाल  विकास  सेवा  «डी  ०एस०  )

 पर  वािक  सम्मेलन  में  चचित  मुद्दों  की  सूची

 1.  जिला  और  राज्य  स्तरों  पर  स्वास्थ्य  कार्यकर्ताओं  तथा  आई०सी०डी ०
 एस०  का  कारगर  समन्वय  ।

 2.  स्वास्थ्य  और  आई०सी  ०0  ०एस  ०  कार्यकर्ताओं  का  एक  प्रभारी  समेकित  प्रशिक्षण  ।

 3.  स्वास्थ्य  संदर्भ  पद्धति  को  सुप  रबाही  बनाना  ।

 4.  मोजूदा  प्रबन्ध  सूचना  पद्धति  में  सुधार  और  मासिक  प्रगति  रिपोर्ट और  मासिक  प्रबोधन
 रिपोर्टों  का  समेकन  ।

 5.  आई०सी  ०डी०एस०  कारिकों  की  भर्ती  और  प्रशिक्षण  सम्बन्धी

 6.  आंगनबाड़ी  स्तरपर  आई०सी  ०डी  ०एस०  सम्बन्धी  सभी  सेवाओं को  प्रभावी  बनाना  ।

 7.  आई०सी ०डी  ०एस०  के  प्रारम्भिक बाल  शिक्षा  संघटक  ।

 8.  खिलोना  बैंक  स्कीम  ।
 हि

 9.  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  नीतियां  ।
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 फा्पं  मज्ञीनरों  प्रशिक्षण  भ्रोर  परोक्षण  केसर

 1002.  श्री  क्षे०  प्रधानो  :

 क्या  क्॒जि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पूर्वी  क्षेत्र  में  एक  केन्द्रीय  फार्म  मशीनरी  प्रशिक्षण  और  परीक्षण  संस्थान  की  स्थापना
 से  सम्बन्धित  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  इस  सम्त्रन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिया  और

 इस  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  और  क्षमता  क्या  है  और  इसमें  यदि  कोई  विदेशी

 मुद्रा  व्यय  होगी  तो  कितनी  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :
 हाँ  ।

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  भोतर  निर्णय  लिये  जाने  की  आशा

 संस्थान  ने  प्रति  वर्ष  675  प्रशिक्षणार्थियों  को  प्रशिक्षण  देने  और  25  क्षि  मशीनों  का
 परीक्षण  करने  की  सुविधाएं  होंगी  ।  इसकी  अनुमानित  लागत  400  लाख  रुपये  है  ।

 उड़ीसा  में  सुबर्ण  रेखा  परियोजना

 श्री  के०  प्रधानी

 क्या  क्रधि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  उड़ीसा  सरकार  ने  गाढ़  से  आने  वाली  सुवर्ण  रेखा  नदी  के  समेकित  जल  विभाजक
 प्रबन्ध  के  लिये  75.50  लाख  रुपये  को  अनुमानित  लागत  की  एक  योजना  स्वीकृति  के  लिये  भेजी  है
 और

 !

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायंवाहो  की  गयी  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  कृषि  शोर  सहकारिता  बिमाग  में  राज्य  मन्त्री  :
 उड़ीसा

 सरकार  ने  168  5  लाख  रपये  के  एक  कुल  अनुमान  के  साथ  1985  में  सुवर्ण
 रेखा  नदी  के  सुवर्ण  क्षेत्र  के  लिये  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  थे  और  1987-88  के  लिए  75.74  लाख  रुपये
 का  वार्षिक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 उड़ीसा  सरकार  के  प्रस्ताव  को  बाढ़  उन्मुखी  नदियों  के  स्रवर्ण  क्षेत्रों  मे ंसमेकित  पनधारा
 प्रबन्ध  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  तहत  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  करन ेके  लिए  योजना
 आयोग  के  परामर्श  से  विचार  किया  गया  संसाधन  सम्बन्धी  कठिनाइयों  के  कारण  सुवर्ण
 रेखा  नदी  ख्रवण  क्षेत्र  की  सातवीं  योजना  में  शामिल  करना  संभव  नहीं  हो  पाया
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 ्

 सनाली  माउन्टेनोयरिंग  हन्स्टीट्यूट  के

 लिए  बचाव  वल  का  गठन  .

 1024.  कुमारी  ममता  बन्जों  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  हिमाचल  प्रदेश  में  माउन्टेनीय  रिंग  इंस्टीट्यट  से  सम्बद्ध  कोई  बचाव  दल

 नहीं  ओर

 कथा  सरकार  का  ऐसा  एक  दल  गठित  करने  का  विचार  है  ताकि  यह  दल  किसी  दुषंटना
 अथवा  किसी  व्यक्ति  के  घायल  होने  की  स्थिति  में  उपयोगी  सेवा  प्रदान  कर  सके

 सानव  संसाघन  विकास  सन््त्रालय  सें  युवा  कार्य  श्रौर  खेल  तथा  महिला  ओर  बाल  विकास
 विभागों  में  राक्य  सन्त्री  सारग्रंट  :  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  सूचित  किया  है
 कि  पर्वतारोहण  मनाली  से  संबद्ध  कोई  नियमित  बचाव  टीम  नहीं  संस्थान  द्वारा
 शरद  महीनों  के  दौरान  रोहतांग  पास  के  कुछ  मुख्य  स्थानों  पर  बचाव  सहायता  प्रदान  की  जाती

 वित्तीय  कठिनाइयों क ेकारण  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  के
 विचाराधीन  नहीं  सहायता  कार्यों  की  देख-रेख  और  समन्वय  के  लिए  मुख्य  हिमाचल
 प्रदेश  की  अध्यक्षता  में  एक  राज्य  स्तरीय  बचाव  समिति  मौजूद  है  ।

 झमरोका  में  मारत॑  य  श्रप्रवासियों/भ्रमणकर्ताश्रों  के  डे
 तथा  पासपोर  गुम  हो  जाना

 श्री  ज्ञांति  लाल  पठल  :

 श्री  कालो  प्रसाद  पांडेय  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमरीका  में  भारतीय  मूल  के  भ्र  मणकर्ताओं  से  अऔन  काई  तथा

 लुटने  को  घटनाओं  में  वृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्या

 व  1987  में  तथा  1988  के  दौरान  अब  तक  ऐसे  कितने  मामले  सरकार  के  ध्यान  में
 लाये  गये  हैं  तथा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 क्या  सरकार  ने  इस  मामले  को  अमरीका  की  सरकार  के  साथ  उठाया  और

 (=)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 बिदेश  मंत्र  लय  में
 राज्य  संत्रो  के०  के०  :  और  सरकार  ने  इस

 सम्बन्ध  में  समाचार  पत्रो ंमें  छपी  कुछ  खबरें  देखी  हैं  परन्तु  संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  हमारे
 केन्द्र  से  प्राप्त  सूचना  के अनुसार  इस  बात  का  कोई  संकेत  नहीं  मिलता  है  कि  भारतीय  अप्रवासी  यात्रियों
 से  ग्रीन  कार्ड  तथा  पासपोर्ट  छोनने  की  घटनाओं  में  उत्तरोत्तर  वृद्धि  हो  रही

 142



 26  1910  लिखित  उत्तर
 कीाससो9स?ःक<९0।।

 मामले  संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  भारतीय  केन्द्र  क ेपास  आए  उनमें  से  पासपोर्ट  छीन  लिये
 जाने  के  मामले  बहुत  ही  कम  अधिकतर  मामले  लापरवाही  के  कारण  पासपोर्ट  गुम  हो  जाने  अथवा

 बहुत  ।  गु
 पासपोर्ट  क्षतिग्रस्त  हो  जाने  अथवा  पासपोर्ट  श्लो  जाने  से  सम्बद्ध

 और  जी  नहीं

 मारत  में  कोका-कोला  उद्योग  लगाने  का  प्रस्ताव

 1006.  भी  बनवारो  लाख  पुरोहित  :

 चोधरो  खश्ोंद  भ्रहमद
 :

 श्री  हेत  राम  :

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  अमरीका  के  बड़े  शीतल  पेय  उद्योग  कोका-कोला  द्वारा  भारत  में  अपना  उद्योग  लगाने

 की  इच्छा  व्यक्त  की  गई  है

 क्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  की  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रति|  क्रया  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उ  शोग  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  ।  जगदीश  टाईटलर  )  र  ऐसा  कोई

 अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 हाम्पी  में  बास्तुशिल्प  खजाने  पर  प्रप्पधन

 1007.  भरी  दो ०  कृष्ण  राज

 क्या  मानव  संसाधन  विकॉस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पुरातत्वविदों  ने  कर्नाटक  में  हाम्पी  के  वास्तुशिल्प  खजाने  पर  गहन  अध्ययन

 किया

 क्या  उन्होंने  एक  गुप्त  जल  सोने  के  सिक्कों  तथा  अनेक  अन्य  वस्तु  शिल्प  वस्तुओं
 का  पता  लगाया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विजयनगर  साम्राज्य  के  बारे  में  अधिक  रहस्यों  तथा  हाम्पी  की

 गुप्त  मूल्यवान  वस्तुशिल्प  वस्तुओं  का  पता  लगाने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाये  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  ज्षिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एज्०  पो०

 शाही  )  :  हाँ  ।
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 और  खुदाईयों  की  प्रक्रिया  के  दौरान  एक  अलंकृत  और  एक  साधारण
 सोने  के  सोने  की  काफी  सख्या  में  वास्तुशिल्प)य  पांच  चूने-पत्थर  की  पटियां  जिन
 पर  बुद्ध  की  जीवनी  से  उपकथाएं  उत्कीर्ण  की  गई  कुछ  पटियों  पर  ब्राह्मी  लिपियां  प्राक-विजयनगर
 और  बाद  की  शैली  की  तांबे

 के  सिक्््रे  और  मिट्टी  के  टेराकोटा
 मणके  ओर  अन्य  पुरावस्तुएं  मिली  हैं  ।

 उत्खनन  कार्य  प्रगति  पर  है  और  यह  भविष्य  में  जारी  वस्तुओं
 प्रकृति  हि  अपर

 जारी  रहेगा  जो  कि  प्राप्त  वस्तुओं  की

 विदेश  मन््त्रो  के  तैपाल  के  वौरे  के  परिणाम

 1008.  श्री  एस०  बो०  सिदनाल  :

 शरो  एस०  एम०  ग्रुरड्डो  :

 क्या  विदेज्ञ  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  हाल  ही  में  नेपाल  का  दौरा  किया  था  तथा  नेपाल  नरेश  के  साथ  विभिन्न
 विषयों  पर  बातचीत  की

 यदि  तो  इस  बातचीत  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 विवेक्ष  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  नटवर  :

 आपसी  हित  के  मामलों  पर  विचारों  का  आदान-प्रदान  ।

 कोर्ट  ब्लेम्स  फिल्म्स  फोर  सडरਂ  जश्ञोबंक  से  समाचार

 A009.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  17  1988  के  इण्डियन  एक्सप्रेस  संस्करण  में
 कोर्ट  ब्लेम्स  फिल्म्स  फोर  मर्डरਂ  शीषंक  के  अन्तग्रंत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित

 किया  गया

 क्या  सरकार  ने  फिल्न  उद्योग  के  एक  वंगं  द्वारा  हिंसा  को  बड़े  पैमाने  पर  दिखाये  जाने
 ओर  मानवीय  कमजोरियों  के  लाभ  उठाने  की  बढ़ती  हुई  प्रवृत्ति  के  सम्बन्ध  में  उच्चतम  न्यायालय  के
 विचारों  पर  ध्यान  दिया

 यदि  तो  फिल्मों  और  दूरदर्शन  के  धारावाहिक  कायंक्रमों  में  हिसा  के  प्रदर्शन  को  कम
 करने के  लिए  क्या  कायंवाह्ले  की  हैं अथवा  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  एल०्पो
 (  चना  एच  थटी  रही  लिनीजिया  था  °

 :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।
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 ग्रामोण जल  सप्लाई  संबंधो  सम्मेलन

 10 0.  भरी  ज्ञांति  लांल  पहेल  :

 श्री  जो०  एस०  बसवराजू  :

 श्रो  पी०  भझ्रार०  कुमारमंगलम
 :

 क्या  कवि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  आयोजित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  सम्मेलन  में  ग्रामीण  भारत  में  शुद्ध  पेय

 जल  उपलब्ध  कराने  सम्बन्धी  समस्याओं  पर  चर्चा  की  गई

 यदि  तो  सम्मेलन  में  किन  मुख्य  मुद्दों  पर  चर्चा  की  गई  और  क्या  निर्णय  लिया

 और

 सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 क्रुषि  भंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (
 धो  जनावंन  पुजारो  )  :

 हां  ।

 चर्चा  के  मुख्य  मुद्दों  को  दर्शान  वाला  तथा  की  गई  सिफारिशों  को  दशने  वाला

 संलग्न

 राज्यों  सरका  रों  तथा  अन्य  सम्बन्धित  संगठनों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि

 वे  सिफारिशों  पर  आवश्यक  अनुवर्ती  कारंवाई  करें  तथा  31  1988  तक  अपनी  पहली

 प्रगति  रिपोर्ट  भेज  दें  ।

 ब्रामोभ  जल  सप्लाई  के  सम्बन्ध  में  दिनांक  13-14  1988  को  हुए
 सम्मेलन  में  हुई  चर्चा  के  मुख्य  मुह

 1.  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्य  क्रम  की  समीक्षा  तथा  पुनरीक्षा  जैसे  :--

 (1)  समस्याग्रस्त  गांवों  की  कवरेज

 (1)  635  जिलों  में  स्थापित  मिनी  मिशनों  की  समोक्षा

 फ्लोरोसिस  पर  नियन्त्रण  लोह  की  अधिकता  को  दूर  करने

 गिनीकृमि  उन्मूलन  लवणता  को  दूर  करने

 वैज्ञानिक  तौर  पर  स्रोतों
 का

 पता  लगाने  और  जल  स्रीततों  की  सम्पूर्ति  करने
 सम्बन्धी  उप-मिशनों  की  समीक्षा  ।

 ह

 2.  ग्रामीण जल  सप्लाई  प्रणालियों  का  संचालन/रख-रखाव-सामु  दायिक  भागीदारी

 3.  जल  एकत्रीकरण/भू-  जल  तथा  सतही  जल  संपकक्त  उप  योग/भू-जल  कानून  आवश्यकता

 (1)  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जनजातियों

 के  लिए  विशेय  घटक  कार्यक्रम को  लागू  करना
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 1)  आठवों  पंचवर्षीय  योजनीं  के  प्रति  दृष्टिकोण

 (11)  प्रबन्ध  सूचना  प्रणाली  तथा  रियर  मानिर्टारिंग  ।

 बिवर

 राज्यों  के  ग्रामीण  जल  सप्लाई  के  प्रभारी  सचिवों  और  मख्य  अभियन्ताओं  का
 13,  ।4  1988  को  नई  दिल्ली  में  हुए  सम्मेलन  में  हुई  आम  राय

 सम्मेलन  में  सं  सम्मति  से  यह  पारित  किया  गया  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्वच्छ  पेयजल  की
 व्यवस्था  को  सरेकार  के  उच्च  प्राथमिकता  वाले  कार्य  के  रूप  में  जारी  रखा  अच्छे  मानसून  के

 बावजूद  यह  आवश्यक  है  कि  विशेषकर  दूर-दराज  के  क्षेत्रों  में  जहां  गरीब  लोगों  को  पहले  स्वच्छ  पेयजल
 मुहैया  नहीं  कराया  गया  स्वच्छ  पेयजल  के  स्रोतों  को विकसित  क  रने  के  कार्य  १२  ध्यान  केन्द्रित  किया

 जाए  ।  राष्ट्रीय  पेयजल  मिशन  के  कार्यों  को तेज  किया  जाये  और  लोगों  को  कार्यान्वयन  तथा  संचलन
 और  रख-रखाव  के  काय॑  में  कार्यक्रम  मे ंशामिल  किया  जाना

 समस्याग्रस्त  गांवों  की  कवरेज  :  -

 1.  प्रौद्योगिकी  मिशन  के  दस्तावेज  के  अन्तग्रंत  बनाई  गई  कार्ययोज॑ना  के  अनुसार  शेष
 समस्याग्रस्त  गांवों  को  कवर  करने  के  लिए  उच्चतम  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।  ऐसे
 गाँवों  के  नाम  तत्काल  प्रकाशित  किए  जाने  चाहिये  ।

 2.  पूर्णरूप  से  स्वच्छ  पेयजल  की  सप्लाई  के  लिए  गांवों  को  कवर  करने  हेतु  प्रथास  किये
 जाएंगे  ।  आठवीं  योजना  के  लिए  शेष  रहे  पता  लगाये  गए  कुछेक  अधिक  समस्या  वाले
 गांवों  के  मामले  में  पेपजल  का  कम  से  कम  एक  भरोसेमंद  स्रोत  उपलब्ध  कराने है
 तत्काल  कारं  वाई  शुरू  की  जानी  चाहिए  ।  ऐसे  गांवों  के  नाम  1988  तक

 लब्घ  हो  जाने

 3.  समय  अनुसूची  के  अनुसार  राज्यों  द्वारा  भ्रांमवांर  सूची  उपलब्ध  कराई  आयैगी ।

 4.  1987-88  के  दोरान  कवर  किये  गये  गांवों  के  नाम  प्रकाशित  किये  जाएंगे  ।

 मिनी  सिजशन  झोर  उप-सिशन  :

 राज्यों  के  ग्रामीण  जल  सप्लाई  के  प्रभारी  सचिव  व्यक्तिंग  प  योज
 5.  राज्यों

 के  ग्रामीण  जल
 स  ाई  व्यक्तिंगत  तौर  प

 ओोचेभा निगरानी  करेंगे  और  नियमित  अन्तराल  पर  निष्पादन  का  मूल्यांकन

 6.  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  विभिन्न  उप-मिशन  गतिविधियों  के  साथ  प्रत्येक  उप  मिशन  के
 लिये  कागजात  तंयार  करेंगी  और  उन्हें  भारत  सरकार  को  प्रस्तुत  करेंगी  जिनमें  गांवों
 के  ब्यौरे  और  कम  लागत  वालीं  उपयुक्त  प्रौद्योगिकी  मुहैया  कराने  के  लिये  अपेक्षित
 घनराशि  का  उल्लेख  किया  जायेगा  ।

 7.  राज्य के  मिशन  निदेशक  को  मिशन  समन्वय  के  रूप  में  एक  मुख्य  इंजोनियर
 एक  से  अधिक  मोजूद  को  नामित  करता  चॉंहिये  जो  जल  में  खारेपन  को  दूर
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 अधिक  लोह  को  फ्लोराइड  को  दूर  केन्द्रीय  भू-जल
 राष्ट्रीय  भ ूभौतकीय  अनुसंधान  संस्थान  आदि  द्वारा  समस्या  वाले  गांवों  के  सर्वेक्षण  के

 विशेष  क)यं  क्रों  और  गिनी  क्ृमि  को  नष्ट  करने  के  कायेक्रमों  के  सुगत  तकनीकी  और

 प्रशासनिक  समन्वय  को  सुनिश्चित  करेगा  ।

 संचालन  भोर  रख-रखाव

 14.

 सूजि  त्  परिसम्पत्तियों  को  दजं  किया  जाना  चाहिये  और  इसके  रखरखाव

 तथा  संचलन  के  लिये  एजेंसियों  को  नामित  किया  जाये  ।

 संचलन  तथा  प्रबन्ध  में  समुदाय  को  शामिल  करने  का  लक्ष्य  होना  चाहिये  और  आदर्श
 स्थापित  किये  जाने  उड़ीसा  आदि  राज्यों  में  प्राप्त  अनुभव  को
 ध्यान  में  रखा  जाये  ।

 सभी  मिनी  मिशन  जिलों  में  गेर-सरकारी  संगठनों  एजेंसियों  को  शामिल  किया
 जाना  चाहिये  और  समुदाय  की  भागीदारी  विशेषकर  महिलाओों  को  शामिल  करने  के

 लिये  निश्चित  समयबद्ध  कायं  क्रम  शुरू  किये  जाने  सामुदायिक  स्वास्थ्य  शिक्षा
 और  संचलन  तथा  प्रबन्ध  हेतु  भी  समयबद्ध  कार्यक्रम  तैयार  किये  जाएं  ।  लागत  वसूली
 की  भी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  ।

 नग्ने  दी  गई  ब्रेहतर  सेवा-सुविधाओं  और  लोगों  को  उपलब्ध  कराई  गई
 बेहतर  संचार-व्यवस्था  के  जरिये  समुदाय  और  इंजीनियरिंग  प्रभागों  के  बीच  आपसी
 अविश्वास  की  भावना  को  दूर  किया  जाना  चाहिये  ।  इसके  लिए  ग्राम-स्तर  अथवा
 पंचायत  स्तर  पर  जल  समितियां  गठित  की  जानी  जिला  ग्रामीण  विका

 एजेन्सी  अथवा  पंचायतों  के  जरिये  सरकार  द्वारा  अथवा  मंत्रालयों  द्वारा  इन  कार्यकर्ताओं
 को  रखरखाव  हेतु  कोर  फण्ड  दिया  जाना  चाहिये  ।

 यदि  सामाजिक-राजनेतिक  कारण  से  लागत  की  वसूली  नहीं  की  जाती  है  तो  नान-प्लान
 के  अन्तगंत  योजनाओं  के  रखरखाव  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  पर्याप्त  निधियां  उपलब्ध
 की  जानी  चाहिये  ।

 भारत  सरकार  तत्काल  दो  समितियां  गठित  करेगी---एक  समिति  संचलन  तथा  प्रबन्ध  की
 समस्याओं  के  ब्योरों  की  जांच  करेगी  और  दूसरी  समिति  पद्धतियों  के  रखरखाव  और

 मूल्यांकन  के  लिए  मानदण्ड  निर्धारित  करेगी  ।

 इण्डिया  हैंडपम्प  को  वी०  एल०  ओ०एम०  पम्प  स्तर  के  संचलन  और
 रखरखात़  के  में  अल्पावधि  में  जोर  अधिक  विकसित  करने  की  आवश्यकता

 लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  यदि  ग्रवश्यक  तो  देश  ओर  विदेश  की  संस्थाओं
 के  साथ  सही  तकनीकी  ओर  वैज्ञानिक  सहयोग़  स्थापित  किया  जाना  संसार  के

 अन्य  भागों  में  विकप्लित  किये  जा  रहे  विभिन्न  अन्य  वी  ०एल  ०  ओ  ०एम०  पम्पों का  अध्ययन
 किया  जाना  चाहिये  ।  उथले  हैंडपम्पों  के  विकास  के  महत्व  को  भी  समझा  गया
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 जल  संरक्षण  भोर  पहाड़ों  क्षेत्रों  को समस्या

 15.  वर्षा  जल  के  ग्रेविटी  फीड  योजनाओं  आदि  जंसे  गैर-परम्परागत  ढांचों  और
 जल  शूद्धिकरण  के  जरिये  पहाड़ी  क्षेत्रों  की समस्या  को  हल  किया  जाना  चाहिये  ।

 16.  जन  स्वास्थ्य  तथा  इन्जीनिर्यारिग  विभाग  को  जल  एकत्रीकरण  ढांचों  और  विशेषकर

 दुगंम  क्षेत्रों  में  सेनेटरी  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कायंक्रम

 ),  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्य क्र  आर०  ई०
 रित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  डब्ल्यू०एस०पी०  )  न्यूनतम  आवश्यकता

 कार्य  क्रम  ०एन  ०पी ०  )  के  अन्तगंत  ड्रिलिग  रिगों  और  मिनी  मिशन  परियोजनाओं  को
 संयक्त  रूप  से  विकसित  करने  के  लिये  राज्यों  के  ग्रामीण  विकास  विभागों  के  साथ  धनिष्ठ

 रूप  से  समन्वय  किया  जाना  चाहिये  ।

 अनुसूचित  जाति  झोर  पभ्रनुसुचित  जनजाति  के  लिए  विशेष  घटक  कायक्रम  :

 17.  पेयजल  का  पहला  स्रोत  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  की  बस्तियों  में  स्थापित
 किया  जाना  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  लिये  विशेष  रूप से

 है  नधिय्रों.का  निर्धारण  प्रत्येक  परियोजना  में  किया  जाना  सचिव  द्वारा
 गत  मानिटरिंग  और  मल्यांकन  किये  जाने  की  आवश्यकता  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया
 जा  सके  कि  ग्रामीण  जल  सप्लाई  परियोजनाओं  से  अनुसूचित  जाति/जनजाति  को  लाभ
 प्राप्त  हो  रहे  पस्योजनाओं  का  सभी  सामाजिक  और  आर्थिक  दृष्टिकोण  से
 कन  किया  जाना  चाहिये  ।

 भ्राठवों  योजना  :

 18.  इस  बात  पर  सहमति  हुई  कि  पेयजल  सप्लाई  कायंक्रम  को  ग्रामोण  क्षेत्रों  में  योजना  के

 मुख्य  क्षेत्र  रूप  में  जारी  रखा  जायेगा  ओर  इसे  अन्य  योजनाओं  में  उच्चतम  प्राथमिकता
 दी  जानी  चाहिये  ।  यह  भी  आवश्यक  है  कि  इस  क्षेत्र  का  बतट  सम्बन्धी  घट-बढ़  से  बचाव
 किया  जाना

 है

 विश्व  बेंक  भ्रोर  जल  सप्लाई  तथा  स्वच्छता  सम्बन्धी  भ्रन्य  द्विपक्षोप  परियोजनायें  :

 19.  परियोजनाओ  की  रूपरेखा  1988  के  अन्त  तक  प्रस्तुत  कर  दी  जानी  चाहिये
 ताकि  उनकी  जांच  उन्हें  भविष्य  के  लिये  ओर  विशेषकर  आठवों  योजना  हेत
 आयोजना  प्रक्रिया  में  शामिल  करने  के लिए  समय  मिल

 प्रनुभवों  को  बोहराना  :

 20.  मिनी  विश्व  द्वि-पक्षीय  परियोजनाओं  आदि  ज॑से  विशेष  परियोजना  क्षेत्रों में
 प्राप्त  अनुभव

 को  यथा  सम्भव  अन्य  जगह  भी  इस्तेमाल  किय  |  जਂ  ना  चाहिये  ।
 .  आठवीं  योजना  में  सभी  क्षेत्रों  में  संसाधनों  का  थोड़ा-धोड़ा  संवितरण  करने  के  सिवाय

 चयन  किये  गये  समसस््याग्रस्त  क्षेत्रों  में
 कायं  योजना  तेयार  करने  के  प्रयास  किये  जाने
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 प्रबस्ध  सूचना  प्रजालो  झोर  रिंग  भानिटरिंग

 21.  बेहतर  मानिटरिंग  पद्धति  विकसित  करने  के  उद्देश्य  से  उचित  प्रबन्ध  सूचना  पद्धति
 सित  करते  के  कार्य  को  कम  महत्व  नहीं  दिया  जा  सकता  त॑यार  किये  गए
 आंकड़ों  का  नीति-निर्णय  लेने  हेतु  प्रबन्धकीय  ढंग  से  उपयोग  किया  जाना  चाहिये  ।

 राष्ट्रीय  पेयजल  मिशन  के  अन्तगंत  विकसित  प्रबन्ध  सूचना  पद्धति  विशेष  रूप  से  तभी
 उपयोगी  होगी  जब  राज्यों  के  साथ  परस्पर  विचार-विमर्श  करके  तथा  उन्हें  शामिल
 करके  तंयार  किया  राज्यों  के  साथ  और  अधिक  समेकन  प्रबन्ध  सूचना  पद्धति
 सम्बन्धी  सम्मेलन  में  किया  जायेगा  जिसे  सभी  राज्यों  द्वारा  1988  तक
 अंतिम  रूप  दिया  जायेगा  और  अपनाया  जायेगा  ।

 22.  रिग  मानिटरिंग  पद्धति  को  तेजी  से  लागू  किया  जाना  चाहिये  ओर  अपनाया  जाना

 चाहिए  ।  हार्डवेयर  का  अधिकतम  उपयोग  करने  के  लिए  पूर्ण  प्रयास  किए  जाने

 चाहिए  ।

 जल  भनिगरातोी  पद्धति  :

 23.  उपयुक्त  जल  निगरानी  पद्धति  की  आवश्यकता  पर  भी  सहमति  हुई  राष्ट्रीय  पेयजल
 मिशन  के  क्शिषशों  की  एक  बंठक  में  एक  विकेन्द्रीकृत  मॉडल  के  बारे  में  भी  सहमति  हुई

 ।  राज्य  सरकारें  राष्ट्रीय  पेयजल  मिशन  को  सहायता  से  योजना  को  कार्यान्वित
 करेंगी  ।  स्वच्छ  पेयजल  और  सही  जल-निकास  तथा  फालतू  पानी  के  उपयोग  के  बारे  में
 स्वास्थ्य  शिक्षा  पर  बल  दिया  जाना  स्वच्छ  पेयजल  सप्लाई  और  समग्र  स्वच्छता
 दृष्टिकोण  के  बीच  धनिष्ठ  समन्वय  अन्तिम  लक्ष्य  होना  चाहिए  ।

 पर्यावरण  भौर  पारिस्थितिक  पद्धति  :

 24.  जल  का  अधिक  दोहन  करने  से  प्राकृतिक  सम्पदाओं  का  विनाश  होता  जल  का
 समान  वितरण  करने  के  लिए  कठिनाई  वाले  क्षेत्रों  मे ंभूजल  के  उपयोग  पर  नियंत्रण  करने
 के  लिए  विधान  बनाएं  जाने  की  आवश्यकता  है  ।

 25.  कृषि  ओर  अम्य  बाहरी  प्रदूषण  के  कारण  पेयजल  के  संदूषण  को  रोका
 जाना  चाहिए  ।  अन्य  संबंधित  विभागों  के  साथ  धनिष्ठ  समन्वय  स्थापित  करना  आवश्यक
 है  ।

 26.  समग्र  स्वास्थ्य  और  स्वच्छता  उद्देश्यों  का  प्रचार  किया  जाना  चाहिए  तथा  रोग  प्रतिरक्षण
 तथा  साक्षरता  मिशन  के  साथ  घनिष्ठ  समन्वय  करके  स्वास्थ्य  शिक्षा  का एक  अभियान

 शुरू  किया  जाना

 सानकोकरण  :

 27.  ग्रामीण  जन  सप्लाई  ओर  स्वच्छता  झायंक्रमों  के  सभी  पहलुओं  का  मानकीकरण  होना
 चाहिये  जिसके  लिए  भारतीय  मान  ब्यूरो  को  शामिल  किया
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 संगठनात्मक  विकास  :  -

 28.  -  उप्रयुक्त  संगठनों  और  संस्थाओं  के  मानव  प्रंसाधन  विकाश्म  और  जन-शक्ति

 विकास  काय॑क्रमों  त्न्॒  दिया  जाना  चाहिये  ताकि  समस्या  क़ो  हल  करने  हेतु  संबंधित

 दृष्टिकोण  प्रपनाने  के  लिए  बअहुमुखी  दल  तंयार  किया  जा  यहाराष्ट्र  की  भू-जल
 सर्वेक्षण  और  विकास  एजेंसी  जंसे  संगठन  का  अन्य  राज्यों  में  ग्रामीण  जल
 सप्लाई  के  लिए  समन्वित  प्रशिक्षण  पाद्यक्रम  एस०  सी०/एम्र०  टेक ),  नियमित
 कार्यक्रमों  के  रूप  में  सुस्थप्रपित  संस्थाओं  के  जरिये  विद्ध  तथा  प्रबंध  पहलुओं  के  बारे  में
 और  अधिक  प्रशिक्षण  पर  विशेष  बल  दिथा  जाना  चाहिये  ।

 केरल  में  काज  उद्योग  का  विकास

 1011.  प्रो  के०  वी०  थ।मस  ;

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 में  काज  उद्योग  के  वि  ल  त्री  योजनाएं  किक केरल  में  क  जू  उद्योग  के  विकास  के  लिए  कौन  सी  यो  जूर  की  गई  और

 इस  प्रयोजन  के  लिये  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  है  7?

 सन्त्रालय  में  कृषि  ग्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन््क्रो  लाल  :
 केरल  में  काजू  के  बिकास  के  लिये  पंकेज  कार्यक्रम  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  मंजूर  को  गई दिल

 सात  बीं  योजना  में  केन्द्रीय  शेयर  के  रूप  में  69.343  रुपये  की  राशिःमंजूर  की  गई

 बालों  तथा  तिलहनों  के  लिए  कीफों  का  धिकास

 »  1012.  भ्रो  निल्यानन्द  सिश्र  :

 क्पा.कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  बीज  निगम  को  अच्छे  किस्म  के  दालों  तथा  तिलहनों  के  अच्छे  किस्म  के
 बीज  विकसित  करने  के  लिये  कहा  गया

 यदि  तो  क्या  इस  दिशा  में  कोई  कार्यक्रम  शुरू  किया है  और  यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 अ्रष्ठ्रीय  बीज  निगम  द्वारा  इस  समय  कितनी  मात्रा  दालों.तथा  के  बीजों  की
 स्रप्लाई  को  जा  रही  है  तथा  शेष  मांय  को  पूद्य-करने  के  लिए  क्या  ग्रोज़नाएं  ज्ंग्रार  क़ी  ज  रही

 क्रुषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्रोर  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  मंत्रों  श्याम  लाल

 राष्ट्रीय  बोज  निगम  उन  दालों  तथा  तिलहनों  की  उन्नत  किस्मों  के  बीजों  का  उत्पादन  नघ्हा
 है  जो  कि  राष्ट्रीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  तथा  कृषि  विश्वविद्यालयों  द्वारा  विक  सित  की  जाती  हैं  ।
 नई  किस्मों  को  विकसित  करने  का  कार  राष्ट्रीय  बीज  निगम  द्वारा  कया  जाता है  ।

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  ने  दालों  तथा  तिलहनों  के  प्रमाणित  बीजों  के  उत्पादन  का  कार्यक्रम

 शुरू किया है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित की गई मात्राएं इस प्रकार हैं :--
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 बष  बालें  तिलहन

 4985-86  43,000  18,473

 )  1986-87  48,418  14,469

 1987-88  30,622  23,210

 1988-89  89,00५  60,500

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  द्वारा  बेची  गई  दालों  तथा
 के  बीजों  की  मात्रा  इस  प्रकार

 है  :--

 )

 यर्ण  बालें  तिलहन

 1985-86  38022  21516

 1986-87  49462  29590

 1987-88  38537  15915

 1988-89  21079  13288

 88

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  के  अतिरिक्त  भारतीय  राज्य  फार्म  राज्य  कृषि  राज्य  बीज

 निजी  थ्ीज  कम्पनियां  तथा  उन्नेतशील  किसान  भी  देश  की  थीज  की  आवश्यकताओं  को

 .  करते  हैं

 साक्ष  रता  को  प्रोत्साहन  देने  हेतु  नोतियाँ

 1013.  श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  सरकार  ने  साक्षरता  फो  प्रोत्साहन  देने  हेतु  विभिन्न  नीतियां  बनाने  की  आवश्यकता
 पर  बल  दिया

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कोई  कायंवाही  योजना  तैयार  की  गई  और

 दि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  कार्यवाही  योजना  को  कब  तक  कार्यान्वित
 किया  जायेगा  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तक्म  संस्कृलि  विमामों  में  राज्य  मम्त्नी  एल०पी०
 :  से  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  का  उद्देश्य  15  से  35  आयु  वर्ण  के  800  लाख  प्रोढ़

 निरक्षरों  को  1990  तक  300  लाख  और  1995  तक  500  लाख  अंतिरिवंत  प्रौढ़  निरक्षरीं को

 साक्षरता  प्रद्यान  करना  निम्नलिखित  कार्य  नीतियां  इस  मिशन  के  कार्थान्वथन  के  लिए  अपनाई
 जा  रही  हैं  ।

 x
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 (1)  प्रोत्साहन  केन्द्रित  कार्यक्रम  तैयार  किये  जिससे  उनके  स्वरूप  एवं  विषय  निवेशों
 पर  विशेष  ध्यान  दिया  इस  कार्यक्रम  को  कुशल  विकास  एवं  आशिक

 स्वास्थ्य  संबंधित  मुद्दों  मनोरंजनात्मक  एवं  सांस्कृतिक  कार्यकलापों  से  सम्बद्ध
 किया  आकर्षक  अध्ययन/शिक्षण  सामग्री  प्रदान  की  समपित  एवं

 सुप्रशिक्षित  शिक्षक  नियुक्त  किये  सतत  शिक्षा  के  लिए  उन्नत  अध्ययन
 वरण  एवं  ब्यवस्थाओं  को  सुनिश्चित  किया

 (ii)  जन  संचार  माध्यमों  के  जरिये  लोगों  को  सहभागिता  प्राप्त  स्थानीय  स्तर  पर
 सहभागी  ढांचों  के  जत्थों  को  युवकों  के  संवर्भों  को  प्रशिक्षित  करने
 इत्यादि  के  लिए  क्रमबद्ध  प्रयास  किये

 (11)  प्रशिक्षण  एवं  तकनीकी  संसाधन  प्रयोग  एवं  नव  परिवतंन  इत्यादि  हेतु  कार्यक्रम
 के  प्रसार  के  लिए  स्वेच्छिक  एजेंसियों  को  शामिल  करने  में  उपयुक्त  रूप  से  वृद्धि  की
 जायेगी  ।  उपयुक्त  एजेंसियों  का  पता  लगाने  के  लिए  विभिन्न  विधियों  का  प्रयोग  किया
 जायेगा  और  वित्तीय  सहायता  की  प्रक्रियाओं  को  सरल  और  कारगर  बनाया  जायेगा  ।

 (1४)  विद्यमान  कार्यक्रमों  को  जारी  रखा  जाएगा  लेकिन  प्रमाणित  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी
 निवेशों  के  बेहतर  उपयुक्त  शैक्षणिक  नव  परिबतेनों
 इत्यादि  के  जरिये  इनकी  कोटि  में  सुधार  किया  जायेगा  ।

 (५)  कार्यात्मक  साक्षरता  का  जन  अनुशासित
 सेनाओं  के  भूतपूवं  जेल  ट्रेड  यूनियनों
 इत्यादि  की  सहायता  से  शुरू  किया  जायेगा  ।

 जन  शिक्षण  निलायम  की  स्थापना  से  उत्तर  साक्षरता  एवं  सतत  शिक्षा  को  संस्थागत
 बनाया  गया  प्रौढ़  शिक्षा  के  क्षेत्र  को  विस्तृत  करने  के  लिए  विद्यमान  संस्थागत ह
 सुविधाओं  का  बेढृतर  प्रयोग  कियः  जायेगा  ।

 (५४)  राज्य  तथा  जिला  स्तरों  पर  तकनीकी  संसाधन  विकास  से  बहू  सुनिश्चित  किया
 जायेगा  कि  उच्चकोटि  की  सामग्री  व्यापक  रूप  से  उपलब्ध  हो  ।

 प्रौद्योगिकी  शैक्षिक  निवेशों  के  स्थानांतरण  और  अनुप्रयोग  के  लिए  40  जिलों
 में  प्रौद्योगिकी  प्रदर्शन  किये  जायेंगे  ।  परिणामों  का  मूल्यांकन  करके  इनका  40  जिलों  के
 बाहर  अनुप्रयोग  किया  जाएगा  ।

 एक  प्रभावकारी  मिशन  प्रबन्ध  व्यवस्था  स्थापित  की  ताकि  सभी  स्तरों  पर
 प्रबन्ध  में  सुधार  के  लिए  अपेक्षित  सूचना  में  विश्वसनीय  और  निरम्तर  प्रसार  को
 श्चित  किया  जा

 नि

 शक््यों  फोਂ  प्रतिरिक्त  सहायता
 हि  है
 1014.  भरो  पो०  एस०  सईब  :

 डा०  जो०  विजय  रामाराब  :

 क्या  हथि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  प्राकृतिक  विपदाओं  से  प्रभावित  किसानों  को

 राहत  देने  के  लिए  सहायता  रशशि  में  वृद्धि  करने  हेतु  अपने  मामले  प्रस्तुत  किए

 प्रदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  और  उनके  द्वारा  किसी  धनराशि  की  मांग  की

 गई  और

 इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  प्रोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मंत्री  क््याम  लाल  :
 से  1988  के  दक्षिण-पश्चिमी  मानसून  के  दौरान  बाढ़  से  प्रभावित  राज्यों  द्वारा  केन्द्रीय

 सहायता  बढ़ाने  के  लिए  प्रस्तुत  ||  कए  गए  ज्ञापन  और  भारत  सरकार  द्वारा  इन  पर  की  गई  कारंवाई  का
 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 विवरण

 रुपये  )
 _  _

 क्र०सं०  राज्य  नाम  ज्ञापन में  मांगी  स्वीकृत  किए  टिप्पणी

 यई  सहायता  गए  व्यय की
 बधितम  सीमा

 ]  2  3  4  5

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  271.56  28.76  कारंवाई  की  जा  रही

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  67.56

 3  असम  824.21  85.36

 4  गुजरात  172.52  27.02

 5.  हरियाणा  190.08  31.14

 6  हिमाचल  प्रदेश  290.77  कारंवाई  की  जा  रही

 7.  जम्मू  व  कश्सीर  111.87  14.46

 का  पहला  प्रकोप
 ओर  हिमस्खलन )

 171.69

 का  दूसरा  प्रकोप  )  कारंवाई  की  जा  रही

 8.  कर्नाटक  285.72  कारंकाई  की  जा  रही

 9.  केरल  92.86  10.55
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 ]  2  3  4  5

 10.  पंजाब  857.94
 |

 कार्रवाई  की  जा  रही

 11.  महाराष्ट्र  174.96  कार्रवाई  की  जा  रही

 12.  मेघालय  7.09  कार्रवाई  की  जा  रही

 13.  मिजोरम  9.50

 14...  राजस्थान  29.32  कारंवाई  की  जा  रही

 15.  सिक्किम  32.78  8.49

 सहित )
 16.  त्रिपुरा  6.41  कारंवाई  की  जा  रही

 17.  उत्तर  प्रदेश  507.78  कारंवाई  की  जा  रही

 18.  पश्चिम  बंगाल  125.54  23.56

 उड़ोसा  में  राज्य  सड़कों  को  राश्ट्रीय  राजमार्ग  के  रूप  में  घोषित
 करने  का  प्रस्ताव

 1015.  डा०  क्ृपासिन्धु  भोई  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे

 क्या  उड़ीसा  में  कुछ  राज्य  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  रूप  में  घोषित  करने  के  लिए
 उड़ीसा  सरकार  से  हाल ही  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए न

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :

 और  उड़ीसा  सरकार  ने  गोपालपुर  से  रायपुर
 खारियार  होते  मार्ग  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  किये  जाने  की  जरूरत

 चालू  योजना  में  संसाधनों  की  कमी  के  कारण  अभी  इस  मार्ग  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित

 करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 उड़ोसा  में  सिट्टो  को  झ्म्लता  के  कारण  कम  उत्पादन

 1016.  डा०  कृपासिन्धु  भोई  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उड़ीसा  राज्य  में  मिट्टी  की  अम्लता  के
 कारण  पांच  लाख  हैक्टेयर से  अधिक  भूमि  में  कम  उत्पादन  होता
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 क्या  मिट्टी  को  निम्न  उत्पादकता  से  बचाने  के  लिए  कोई  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना
 आरम्भ  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कषि  भोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (  क्रो  श्याम  लाल  :

 और  1976-77  से  1978-79  तक  उड़ीसा  में  क्षेत्रों  मे ंअम्लीय  मृदा
 के  सुधारਂ  के  बारे  में  केन्द्र  द्वारा  प्राग्रोजित  योजना  चल  रही  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की
 रिशों  के  अनुसार  1979-80  से  यह  योजना  राज्य  क्षेत्र  में  अन्तरित  कर  दी  इन  तीन  वर्षो  के

 दौरान  उड़ीसा  को  16.37  लाख  रुपये  को  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  गई  इसके  भारत
 सरकार  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  परिवहन  राजसहायता  के  लिए  75  लाख  रुपये  का
 विशेष  राहत  अनुदान  प्रदान  किया  ।

 कर्नाटक  को  कृषि  भझ्रादानों  को  सप्लाई

 1017.  श्री  वी  ०  कृष्ण  राव  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  राज्य  को  इस  समय  कीटनाशक  उवंरकों  और  अन्य  कृषि
 आदानों  की  अपर्याप्त  सप्लाई  की  समस्या  का  सामना  करना  पड़  रह

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता  मांगी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  कृषि  झोर  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  मनन््त्री  लाल
 से  जानकारी  एकन्न  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  ज

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  46  पर  एक  उप  सागं  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव

 1018.  श्री  बी०  एस०  कष्ण  झग्यर  :

 क्या  जल-भतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  46  पर  कोलार  से  अम्बर  तक  एक  उप  मार्ग  का  निर्माण
 करने  से  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  4  पर  भीड़  कम  होगी  तथा  30  किलोमीटर  की  दूरी  भी  कम  हो

 यदि  तो  क्या  राष्ट्रीय  राजमार्ग  46  पर  वाया  के०  जी०  एफ०  से  राष्ट्रीय  राजमार्ग
 संख्या  4  को  जोड़ते  हुए  कोलार  से  अम्बूर  तक  एक  उप-मार्ग  के  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 और

 यदि  हां
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 परिवहन  मंत्रालय  क्रेः मत्रालय  के  र  गी
 राजेश  :  बाई  पासों  के

 निर्माण  से  आमतौर  पर  साथ  वाली  सड़कों  पर  कम  हो  जाती  है  और  दूरी  में  भी  अंतर  पड़ता

 हम
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 है  ।  इस  मामले  में  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।

 ओर  प्रश्न  नहीं

 बचड़  खानों  को  स्थापना  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 1019.  श्री  वो०  एस०  कृष्ण  भ्रय्यर  :

 क्या  छृष्षि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  केन्द्रीय  सरकार  देश  में  ब्चड़खानों  की  र  थापना के  लिए  सहायता  देती

 यदि  तो  केन्द्रीय  सहायता  से  स्थापित  किए  गए  इन  ब्चड़ख़ानों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  बंगलोर  नगर  में  एक  बूचड़खाना  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  लिए  कितनी  धनराशि  की  केन्द्रीय  सहायता दी  गई  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  कृषि  ध्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  श्याम  लाल  :
 हाँ  ।

 केन्द्रीय  सहायता  से  पहले  ही  स्थापित  किए  गए  बूचड़खानों  का  ब्यौरा  निम्न  प्रकार  है  :

 स्थान  केन्द्रीय  सहायता

 1.  उसगरांब  23.96

 पंजिम  गोवा  ॥॒
 ”

 2,  दुर्गीपुर  12.45

 बंगाल )

 हां  ।

 15.00  लाख  रुपए  ।

 केन्द्रोय  सरकार  के  तियंत्रणाघोन  साथ  प्रसंस्करण  एककों  का

 झाधुनिकौकरण  शोर  विकास

 1020.  श्री  तभ्पन  थामस

 क्या  खाद्य  प्रसंस्क  रण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  नियंत्रणाधीन  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  की  संख्या  कितनी

 क्या  1988  के  दौरान  इन  एककों  के  आधुक्िकीकरण  और  विकास  का  कोई  प्रस्ताव

 और

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?
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 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  जगदीश  :  माडन

 फूड  इंडस्ट्रीज  इंडिया  लिमिटेड  ओर  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्रीय  कृषि  विपणन  निमरम
 जो  कि  इस  मंत्रालय  के  सरकारी  क्षेत्र  के  दो  उपक्रम  खाद्य  प्रसंस्करण  के  कार्य  में

 कार्यरत  हैं  ।

 और  माडन॑  फूड  इंडस्ट्रीज  इंड्या  लि०  सिलचर  में  एक  पाइनएपल  जूस  कांसंद्रेट
 प्लांट को  स्थापित  करने  की  एक  परियोजना  का  निष्पादन  कर  रही  एक  एनर्जी फूड  प्लांट  स्थापित
 करने  के  लिए  इसने  उदयपुर  मे  जमीन  भी  ले  ली

 उड़ोसा  में  संरक्षण  योजना

 1021.  श्री  के०  प्रध।नो

 बया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  उड़ीसा  सरकार  से  ऊपरी  के  मुहाने  में  भू  संरक्षण  कार्य
 के  लिए  32.03  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  की  और  इन्द्रावली  में  32.10  करोड़  रुपए
 मानित  लागत  की  एक  व्यापक  योजना  प्राप्त  हुई  औ

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  मन्न्नालय  में  कृषि  श्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  भम्क्रो
 श्याम  लाल  यादव  )

 हां  ।  उड़ीसा  सरकार  से  उत्तरी  कोलाब  और  इन्द्रावली  के  ख्रवण  क्षेत्रों  के  लिये  प्रस्ताव  प्राप्त
 हुए  हैं  ।

 उड़ीसा  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  नये  ख्रवण  क्षेत्रों  को  नदी  घाटी  परियोजनाओं  के  स्रवण
 क्षेत्र  में  मृदा  संरक्षण  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अन्तगंत  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल
 करन ेके  लिए  योजना  आयोग  के  परःमर्श  से  विचार  किया  गया  ।  संसाधन  सम्बन्धी  कठिनाइयों के
 कारण  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  तहत  नये  स्रवण  क्षेत्रों  को  हाथ  में  लेना  संभव  नहीं  हो  पाया

 क्रोलंका  सें  मारतोय  मूल  के  नावयरिकता-बिहोन तमिलों  को
 नायरिकता  प्रदान  करना

 1022.  क्रो  मुल्लापल्लो  रामचनइन  :

 शो  शोबललम  पाणिप्रहो  :

 श्री  सो०  के०  कुप्पूस्वामो

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 और
 श्रीलंका  में  भारतीय  मूल  के  नागरिकता  विहीन  तमिलों  की  अनुमानित  संख्या  कितनी

 र

 भारत  ओर  श्रीलंका  के  बीच  हुए  वर्तमान  समक्षौते  के  अन्तगगंत  इन  लोगों  को  नागरिकता
 देने  के मामले  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 है  157
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 विदेश्ञ  मन््त्रालय में  राज्य  सन््त्री  के०  नटबर  :  ओर  30-9-1988  की

 स्थिति  के  जिन  परिकलनीय  लोगों  ने  भारतीय  नागरिकता  के  लिए  आवेदन  था  किन्तु

 जिन्हें अभी  यह  नागरिकता  प्रदान  की  जानी  उनकी  संख्या  84,868  करीब  2,33,000
 कलनीय लोग  श्रीलंका  की  नागरिकता  प्रदान  किए  जाने  की  प्रतीक्षा  में  ये  व्यत्रित  और  उनकी

 प्राकृतिक  संतति  थी  ।

 श्रीलका  सरकार  द्वारा  हाल  ही  में  बनाए  गए  कानून  के  अनुसार  भारताय  मूल  के  उन  सभी
 विहीन  तमिलों  को  श्रीलंका  की  नागरिकता  प्रदान  की  जाएगी  जो  कानूनी  रूप  से  श्रीलंका के  निवासी
 हैं  ।

 और  वे  न  तो  श्रीलंका  के  नागरिक  हैं  और  नही  भारत  के  और  न  ही  उन्होंने  कभी  इसके  लिए
 आवेदन  किया  है  अथवा  जिन्हें  भारतीय  नागरिकता  देने  के  लिए  आवेदन  पत्र  में  शामिल  किया
 गया

 10-11-1988  की  स्थिति  के  4,21,132  परिकलनीय  ल  गों  को  तथा  उनकी

 प्राकृतिक  संतति  को  जिनकी  कुल  संख्या  5,92,204  भारतीय  नागरिकता  प्रदान  की  गई

 हाल  में  कानून  बन  जाने  से  जिन  लोगों  ने  श्रीलंका  की  नागरिकता  के  लिए  आवेदन  किया  बे  सभी
 श्रीलंका  के  नागरिक  बन  जाएंगे  ।  भारतीय  कोटे  के  तहत  शेष  आवेदकों  को  भारतीय  नागरिकता  प्रदान
 करने  में  विलम्ब  इसलिए  हुआ

 है  क्योंकि  आवेदक  आवश्यक  प्रक्रियाएं  पूरी  करने  के  लिए  आगे  नहीं
 आए  ।

 तिलहनों  के  उत्पादन  में  वद्धि

 1023.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्ध्रन  :

 श्री  योगेश्वर  प्रसाव  योगेश  :

 या  कि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तिल  पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिये  कौन-कौन  सी  योजनाएं  शुरू  की  गई  हैं

 वर्ष  1987  के  दोरान  तिलहन  उत्पादन  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था
 और  व  1988  में  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  तथा  निर्धारित  लक्ष्य  की  तुलना  में  वर्ष  1987
 में  और  1988  की  प्रथम  तीन  तिमाहियों  के  दोरान  तिलहन  का  कित्तना  उत्पादन  हुआ

 क्या  मंत्रालय  ने  ख'द्य  तेलों  के  आयात  में  कमी  करने  का  सुझाव  दिया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैंऔर  तिलहन  की  कितनी  मात्रा  आयात  करने  का
 विचार  है

 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मनन््त्रो  श्याम  लाल  :

 तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  महत्वपूर्ण  तिलहन  उत्पादक  राज्यों  में  दो  केन्द्रीय

 योजनाएं  अर्थात्
 राष्ट्रीय  तिलहून  विकास  परियोजना  तथा  तिलहन  उत्पादन  अभिवृद्धि  परियोजना

 कार्यरत  दर

 वर्ष  1987-88  तथा  1988-89  के  लिए  तिलहन  उत्पादन  का  लक्ष्य  क्रमशः  145
 तथा  156.5  लाख  मी०  टन  निर्धारित  किया  गया  वर्ष  1987-88  का  संभावित  उत्पादन

 158
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 120.4  मी  टन
 का  वर्ष  1988-89  88-8  9  के  लिए  तिलहन  उत्पादन  के  अनुमान  अभी  राज्यों  से  देय

 नहीं  हुए  तथापि  खरीफ  के  आसार  अच्छे  हैं  ।

 वतंमान  वर्ष  के  दौरान  तिलहन  के  अच्छे  आसारों  को  ध्यान  में  रखकर  तिलहन  सम्बन्धी

 प्रौद्योगिकी  मिशन  ने  खाद्य  तेलों  के  आयात  को  अन्तिम  रूप  देने  का  सुझाव  दिया

 आयातित  खाद्य  तेलों  की  मात्रा  समय-समय  खाद्य  तेलों  की  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में

 खुले  बाजार  में  देशी  खाद्य  तेलों  की  विदेशी  मुद्रा  की  निर्मुक्ति  राज्यों/केन्द्र  शासित
 प्रदेशों  से मांग  तथा  अन्य  सम्बन्धित  घटकों  को  ध्यान  में  रखकर  निर्धारित  की  जाती  है  ।

 दिल्लो  प्रश्चासन  के  विद्यालयों  हारा  प्रभिभावक/शिक्षक  संघ  को
 निधि  का  दुष्पयोग

 हिन्दी ]
 1024.  24.  श्री  लाला  राम  केन  :

 श्री  धमंपाल  सिह  मलिक  :  वि

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मन््त्री[यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प

 कया  पिछले
 तीन  वर्षों

 के  दौरान  दिल्ली  प्रशासन  के  कुछ  विद्यालयों  में

 शिक्षक  संघ
 की  निधियों  के  उचित  अनुरक्षण  में  अनियमितताबों  के  बारे  में  कई  शिकायतें  प्राप्त

 हुई
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०पो०
 :  से  दिल्ली

 प्रशासन  के  उनके  आधीन  विभिन्न  स्कूलों  में  पी०टी  ०ए०
 निधियों  के  दुरुपयोग  के  सम्बन्ध  में  7  शिकायतें  प्राप्त  हुई  उन्होंने  दो  शिकायतों  को  निराधार
 पाया  दिल्ली  प्रशासन  बाकी  की  शिकायतों  की  जांच  कर  रहा

 रेवास  राष्ट्रीय  राजमाय  का  प्रस्ताव

 ]
 1025.  प्रो०  सधु  दण्डवते  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  तट  पर  रेडी-रेवास  राष्ट्रीय  राजमार्म  के  निर्माण  का  भ्रस्ताव

 यदि  तो  क्या  इस  राष्ट्रीय  राजमार्ग  से  महाराष्ट्र  के  कोंकण
 क्षेत्र

 क ेविकास
 के  मार्ग  को  खोलने  में  मदद  और

 फिछफे
 कॉकेण

 कोत्
 के

 विकास

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  पश्चिम  तट  पर  इस  राष्ट्रीय  राजमार्ग  की  योजनाओं

 र  159
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 को  शीघ्र  मंजूरी  प्रदान  करेगी  तथा  इसके  लिए  आवश्यक  धन-राशि  की  व्यवस्था  करेगी  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन््त्रालय  के  राज्य  सन्त्री  राजेश  :

 और  संसाधनों  की  कमी  ओर  अन्य  प्राथमिकताओं  के  कारण  इस  सार्म  को  अभी

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  करना  सम्भव  नहीं  तथापि  यह  क्षेत्र  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  17  द्वारा
 सेवित  है  जो  रेडी-रेवास  रोड  के  बहुत  नजदीक

 खात्च  प्रसंस्करण  महत्वपूर्ण  उलोप्र  के  रूप  में

 1026.  प्रो०  मधु  वष्डवते  :

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कछपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खाद्य  प्रसंस्क रण  उद्योग  को  एक  महत्वपूर्ण  उद्योग  घोषित  किया  गया

 तो  क्या  इसे  मंजूरी  देने  क ेलिए  विन्डोਂ  व्यवस्था  अपनाई
 और

 यदि  तो  मंजूरी  देने  की  इस  व्यवस्था  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 साद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  जगवदोश  :

 राज्य  सरकारों  से  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  से  संबंधित  मामलों  को  निपटाने  के  लिए
 नोडल  एजेंसियों  का  गठन  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  राज्य  सरकारें  परियोजनाओं  का
 निषटान  करने  के  लिए  उन्हें  सुविधाजनक  किसी  प्रणाली  को  चुन  सकती  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 साक्ष  रता  बढ़ाने  के  लिए  स्वयंसेवी  संगठनों  को  सहायता

 1027.  भर  प्रकाश  को०  पाढ्सि  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंये  कि  :

 क्या  शि
 क्षाके

 प्रसार
 के

 लिए  जिन  स्वयंसेवी
 एजेंसियों  को सरकारी  सहायता  दी  जाती

 उनकी  गतिविधियों  की  निगरात्ती  करने  के  लिये  कोई  तंत्र  बनाया  गया

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  राज्यवार  विभिन्न  राज्यों  के  संगठनों  को  सहायता  में  की  गई

 वृद्धि  का  ब्यौरा  क्या

 स्वयंसेवी  एजेंसियों  के  प्रयासों  के  परिणामस्वरूप  साक्षरता  में  कितनी  वृद्धि  हुई

 क्या  स्वयंसेवी  एजेंसियों  को  दी  गई  धनराशि  के  लेखाओं  की  हर  व  लेखा  परीक्षा  कराई
 जाती*  और

 (७)  यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  जानकारी  में  क्या  कोई  विसंगतियां  आई  हैं  ?

 संसाधन  विकास  मंत्रासय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विसामों  सें  राज्य  मंत्री  एल०  पो०
 :  हां  ।
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 ओर  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 ओर  (७)  स्वेक्छिक  एजेंसियों  को  अनुदानों  की  संस्वीकृति  अधिशासित  करने  वाली  शर्तों
 में  स ेएक  शर्तं  यह  है  कि  किसी  विशेष  वर्ष  में  दूसरी  किश्त  तब  तक  जारी  न  की  जाये  जब  तक  कि
 पिछले  वर्ष  के  परीक्षित  लेखे  भेज  न  दिये  जायें  और  किंसी  परियोजना  की  अवधि  समाप्त  हो  जाने  पर
 स्वैच्छिक  एजेंत्ती  को  अन्तिम  परीक्षित  लेखे  प्रस्तुत  करने  होंगे  ।  जब  भी  किसी  त्रुटि  का  पता  चलता

 है  स्वेच्छिक  एजेंसी  को  उसे  ठीक  करने  के  लिए  कहा  जाता  है  ।

 लिखित  उत्तर

 विवरण

 1985-86,  1986-87  और  1987-88  के  दोरान  जारी  किया  गया  अनुदान
 जी  चनततत ८  “7  ++__+  --  कसा  _

 क्र०  राज्य/संघ  शासित  _  किया
 गया  अनुदान

 क्षेत्र  हि
 न

 ह
 1985-86  1986-87  1987.88

 व  2  3  4  so!

 1...  आंध्र  प्रदेश  20,50,649/-..  10,03,124|-..  54,60,072/-

 2...  असम  15,97,319|/-.._  14,67,179/-..._  15,41,541/-

 3...  बिहार  10,54,711/-  5,49,403/-_  16,71,511/-

 4.  गोवा  22,200/|-  11,214/-

 5...  गुजरात  75,99,654/-  99,31,867/-

 6.  हरियाणा  4,08,500/-  21,45,890/-  27,68,800/-

 7...  हिमाचल  प्रदेश  1,80,000/-  83,000/  45,730/-

 8...  कर्नाटक  52,48,733/-  23,40,622/-  62,19,646/-

 9...  केरल  5,01,275/-  9,000|-  7,00,000/-

 10...  मध्य  प्रदेश  5,58,000|-..  17,48,927/-.  21,71,450/-

 11...  महाराष्ट्र  37,47,087/-...  64,91,702|-..  22,87,448/-

 12...  मणिपुर  3,21,105/-  4,98,970/-  6,41,500/-

 13...  नागालैंड  18,000/-  28,900/-  13,450/-

 14.  उड़ीसा  14,88,834/-  10,88,127/--  _28,68,691/--

 15.  पंजाब  --  2.18,000/-...  80,750-

 16...  राजस्थान  26,56,004|-  27,38,188/-..  38,95,321/-
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 17.  तमिलनाडु  54,65,161/-  83,7  95,66,735/-

 18...  उत्तर  प्रदेश  6§,95,3}8/-  56,99,078/-  1,35,60,051/-
 19...  पश्निचम  ब्रंबाल  23,३30,718/-_  18,85,650/-_  33,05,037/-

 20...  दिल्ली  14,29,019|-...  29,39,626/-...  34,91,035/-

 कुल  :  4,32,67,287|-..  7,22,20,635/-

 साक्षरता  में  बढ्ि

 वर्ष  स्वैच्छिक  एजेंसियों  द्वारा  स्थापित  किये  गये  केन्द्रों  की  संख्या

 1985-86  17,140/-

 1986-87  19,915/-
 1987-88 8  23,020/-

 हिएपणी  :  प्रत्येक  केन्द्र  से  ३९  शिक्षुओं  के  नामांक्व  की  भ्राशा  की  जाती

 पेयजल  समस्माग्रस्त  गांव

 1028.  भ्री  कमल  चौघधरो  :

 क्या  कथि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  समस्याग्रस्त  गांकों  की  30  1988  तक  राज्यवार  खंछूबा  कितत्ती  थी
 जिसमें  प्रेग्नजन्न  उपलब्ध  नहीं

 (@)  30  1988  तक  राज्यवार  कितने  ऐसे  समस्याग्रस्त  गांवों  को  पेलजल़
 लब्ध  कराया  गया  और

 शेष  गांवों  को कब  तक  पेयजल  उपलब्ध  कराये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 कृषि  सन्त्रालय  सें  प्रामोण  विकास  विभाग  सें  राज्य  सन््त्रो  जनादंन  पुजारी  )  :  और
 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 पहली  1988  को  सभी  समस्याग्रस्त  गांवों  में  से  3347  सम्रस्याग्रस्त  गांवों  को
 छोड़कर  जिन्हें  योजना  में  कृदुर  किग्रा  जाना  छेष  स्रम्कमी  समस्याग्रस्त  गांवों  को  योजूना  के
 अन्त  तक  स्वच्छ  पेयजल  सुविधाएं  उपलब्ध  करा  दिये  जाने  की  सम्भाबना

 ही
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 विवरण

 ऋ्र०  सं०  राज्य/कैन्द्र  शासित  30  1988  उन  गांवों  की  संख्या

 क्षेत्र  को  स्वच्छ  पेयजल  जहां  स्वच्छ  पेयजल

 मुहैया  कराये  उपलब्ध  नहीं  हैं
 गांवों  की  संख्या

 2  3  4

 रा  1.  आन्ध्र  प्रदेश  15834  6*

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  391  0*

 3.  असम  5173  4397

 4  बिहार  8433  766

 5  गोवा  36  2

 6  गुजरात  3610  1301

 7...  हरियाणा  1630  684

 8  हिमाचल  प्रदेश  1804  1735

 9.  जम्मू  व  कश्मौर  1471  1488

 10.  कर्नाटक  5374  36

 11.  केरल  61  27

 12.  मध्य  प्रदेश  13441  1273

 13.  महाराष्ट्र  3890  1284

 14...  मणिपुर  461'  401

 15...  मेघालय  1321  2337

 16.  मिजोरम  252  343

 17...  नागललेंड  310  313

 18  उड़ीसा  9689  4754

 19  पंजाब  770  1484

 20  राजस्थान  4849  2461

 21  सिक्किम  73  48

 22  तमिलनाडु  2093  2789

 188
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 23.  -  त्रिपुरा  1652  1241

 24...  उत्तर  प्रदेश  35518  8388

 25...  पश्चिम  बंगाल  5930  0*

 26...  दादरा  और  नगर  हवेली  0  0*

 27.  अंडमान  ओर  निकोबार  40  0*
 द्वीप  समूह

 28...  लक्षद्वीप  11  0*

 29...  पांड्चिरी  52  0*

 30...  दिल्ली  0  o*

 31.  दमन  ओर  दीव  0  o**

 योग  :
 ॥

 124170  37552
 क्ज्ज्ज्ज्ऊकिााओआणआआआ ता  आंशिक

 श्इन  राज्यों  शासित  क्षेत्रों  में  सभी  समस्याग्रस्त  गांवों  को  पूरी  तरह  अथवा  आंशिक
 रूप  से  कवर  कर  लिया  ग्रया  इन  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रो ंमें  आंशिक  रूप से  कवर
 किए  गए  समस्याग्रस्त  गांवों  को  सातवीं  योजना  की  शेष  अवधि में  पूरी  तरह  कवर  करने  का
 कार्य  जारी  रखा  जाएगा  ।

 में  शामिल  ।

 क्या  सानव  संसाधन  विक/स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 दूरदर्शन  पर  प्रसारित  होने  वाले  शेक्षिक  काय॑क्रमों  में  सुधार

 श्रीमती  किशोरों  सिह  :

 क्रो  खगन्ताथ  पटनायक  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  के  टाइम्सਂ  में  नाट
 ड्रान  टु  एज्यूकेशन  प्रोग्राम्सਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  उस  समाचार  की  ओर  आकषित  किया  गया  है  जिसमें
 बताया  गया  है  कि  दूरदशंन  पर  प्रसारित  होने  वाले  शैक्षिक  कायंतक्रमों  में  बच्चे  रुचि  नहीं  लेते  हैं  और
 यहां  तक  कि  इंन  कार्यक्रमों  को  देखने  वाले  छात्रों  में  नवीं  तथा  दसवीं  कक्षा  के  छात्र  सबसे  कम  संख्या
 में

 यदि  तो  सरकार  ने  इन  कार्यक्रमों  के  प्रति  बच्चों  की

 शैक्षिक  कार्य  क्रों  को  अधिक  रुचिकर  बनाने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 जि जगाने के लिए इन
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 मानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०  पो०

 :  और  इस  समय  विभिन्न  आयु  वर्गों  के  बच्चों  के  लिए  तीन  प्रकार  के
 शैक्षणिक  दूरदर्शन  कार्यक्रम  प्रसारित  किये  जा  रहे  हैं  ।  स्कूल  छात्रों  के  लिए  इन  कायंक्रमों  का  लक्ष्य

 5  से  11  वर्ष  के  आधरु  वर्ग  के  लिए  प्राथमिक  स्तर  तक  हैं  और  इस  प्रसारण  में  चार  क्षेत्रीय  भाषाएं  अर्थात

 गुजराती  तथा  सभी  हिन्दी  भाषी  राज्यों  को  स्कूल  दिनों  के  दौरान  सप्ताह  में  पांच
 दिनों  के  लिए  प्रतिदिन  45  मिनट  के  प्रसारण  में  शामिल  किया  जाता  दूसरा  माध्यमिक  स्तर  के  लिए

 सकल  कायंक्रमों  पर  आधारित  पाठ्यचर्या  मद्रास  और  श्रीनगर  स्थित  भूगोलिक  केन्द्रों
 से  प्रसारित  किए  जाते  हैं  ।  तीसरा  अवर-स्नातक  छात्रों  के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के
 देशव्यापी  कक्षा  कक्ष  कार्यक्रम  प्रसारित  किए  जाते  हैं  ।

 स्कूल  स्तर  पर  यह  राष्ट्रीय  प्राथमिकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उसके  अनुरूप  प्रारम्भिक  स्तर
 पर  केन्द्रित  होता  स्कूलों  में  दूरदर्शन  सेटों  के अभाव  के  स्कूलों  में  शक्षणिक  कायंक्रमों  का
 प्रयोग  अब  तक  बहुत  ही  कम  रहा  साथ  यह  प्रसारण  चूंकि  सुबह  भी  होता  है  जबकि  बच्चे  स्कलों
 में  होते  वे  इस  कार्यक्रम  को  घरों  में  भी  नहीं  देख  इस  आयु  वर्ग  के  बच्चों  द्वारा
 शिक  कार्यक्रमों  को  देखने  की  कम  सम्भावना  की  आशा  से  इंकार  नहीं  किया  जा  सकता  ।  फिर
 वर्ष  1987-88  की  अन्तिम  तिमाही  में  आरम्भ  की  गई  शेक्षणिक  प्रौद्योगिकी  की  संशोधित  केन्द्रीय
 प्रायोजित  योजना  के  अन्तगंत  इनसेट  शैक्षणिक  प्रसारणों  में  शामिल  राज्यों  में  स्थित  बहुत  बड़ी  संख्या

 के  स्कलों  में  दूरदर्शन  सेट  मंजूर  किए  गए  हैं  ।  चालू  वर्ष  और  अगले  वर्ष  में  स्कूलों  में  और  अधिक
 दूरदर्शन  सेट  दिए  जाने  का  प्रस्ताव  अब  स्कूलों  में  पर्याप्त  रूप  से  संबंधित  इन  कार्यक्रमों  को  देखने
 की  सुविधा  को  ध्यान  में  रखते  शैक्षणिक  कार्यक्रमों  को  देखने  वाले  बच्चों  के  अनुपात  में  अब  और
 अधिक  वृद्धि  होने  की  आशा  है  ।

 शिक्षा  झोर  उद्योग  के  बोच  तालमेल

 1030.  श्रीमती  किशोरों  सिह  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  जैसे  उच्च  संस्थानों  में  दिये  गये  प्रशिक्षण  के  स्तर  तथा

 ओद्योगिक  विकास  के  स्तर  के  बीच  अन्तर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  शिक्षा  ओर  उद्योग  के  बीच  लाभप्रद  ताल  बनाए  रखने
 के  लिए  शिक्षा  और  उद्योग  में  कार्यरत  व्यक्तियों  क ेसाथ  कोई  परामर्श  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  झिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०  पो०
 झाही  )  :  से  हमारी  भा०  प्रो०  संस्थानों  जेसी  शीषंस्थ  संस्थाओं  में  प्रदान  किया  गया
 क्षण  उच्च  कोटि  का  होता  उनकी  पाद्यचर्या  में  उन  उच्च  प्रोद्योगिकी  क्षेत्रों  में  प्रशिक्षण  शामिल
 जिनके  लिए  भारतीय  उद्योग  में  तथाकथित  रूप  से  पर्याप्त  सुविधाएं  अभी  भी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 शैक्षिक  संस्थाओं  और  उद्योग  के  प्रतिभिधिथों  के  बीच  समय-समय  पर  उनके  लाभप्रद
 तालमेल  उत्पन्न  करने  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विचार-विमर्श  आयोजित  किए  गए  इस  प्रयोजनाथं
 भौद्योगिक  प्रतिष्ठानों  और  एस०  एंड  टी०  पार्कों  की  शैक्षिक  संस्थाओं  और  उद्योग  के  बीच

 "
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 संकाय  ओर  संयुक्त  अनुसंधान  परियोजनाओं  के  औद्योगिक  परामर्श  में  संकाय  को  शामिल
 करना  अफ़दि  जैसे  कई  उपायों  का  पता  लगाया  गया

 दिल्लो  के  स्कूलों  में  तीसरी  भाथा  के  रूप  में  पजाबी

 1031.  शऑंमतों  मेचुरों  सिह  :

 क्या  मानव  संसाधन  विक।स्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कफ  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बो्ढ  ने  दिल्ली  के  स्कलों  में  पंजाधी  को  तीसरी  भाषा  के
 रूप  में  शामिल  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  क्या  इस  कारण  पंजाबी  सम्प्रदाय  में  बड़ा  असंतोष

 क्या  सरकार  का  विचार  दिल्ली  के  स्कूलों  में  पंजाबी  कौ  तीसरी  भाषा  के  रूप  में  शामिल
 करने  का  और

 यदि  तो-कबਂ  तक  ओर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 मांसव  संसाधन  विकात्त  मंत्रालय  में  कषिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल>पी० :  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  की  अध्ययन  की  योजना  के  अन्तर्गत  तीन
 भोषाओं  में  से  एक  भाषा  के  रूप  में  पंजाबी  लेने  का  प्रावधान  है  ।  आठवीं  अनुसूची  में  उल्लिखित
 मिके  भारतीय  भाषाओं  में  से  तीसरी  भांधा  का  चयन  स्कूलों/दिल्ली  प्रशासन/केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन
 पर  छोड़  दिया  जाता  है  ।

 केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोउं  को  गई  सिफारिश

 ],

 श्री  कालो  प्रसाद  पांडेय  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोड्ड  की  शिक्षा  प्रबन्ध  समिति  ने  राज्य  शिक्षा
 कार  बोर्डों

 को
 आने  यहां  एक-एक  50  सदस्यीय  संयुक्त  बोर्ड  का  गठन  करने  का  सुझाव  दिया

 शिक्षा  प्रबन्ध  समिति  द्वारा  को  मई  अन्य  सिफारिशों  का  ब्योरा  क्या  है  ओर  इन
 रिशों  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  और

 प्रस्तावित  समिति/बोर्ड  के  सदस्यों  की  योग्यताओं  के  सम्बन्ध  में  निर्धाएरत  मानदन्ड
 क्या

 स/नव-संसांधम  विकास  भंजांल्य'में  झिंला  तथा  संस्कृति  विमाभों  में  राज्य  मंत्रो  एल०पो०
 इाहो  )  :  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोर्ड  की  शिक्षा  प्रबन्ध  की  समिति  ने  प्रस्ताव  किया  है  कि
 राज्य  शिक्षा  सलाहकार  बोर्ड  लगभग  50  सदस्यों  का  एक  संघदुक  होना

 और  सभिति  ने  सुझाज  दिया  है  कि  बौडे  में  राज्य  शिक्षा  तथा  अन्य  विंकोस
 विभिन्न  राज्य  स्तरीयਂ  शैक्षणिक  उप॑-प्रधानार
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 —  अमिकिककिकी  कक

 जिला  शिक्षा  राज्य  विधान  सभाओं  आदि  के  प्रतिनिधि  होंगे  ।  मख्य  मंत्री  बोर्ड  का  अध्यक्ष
 शिक्षा  एक  अथवा  एक  से  अधिक  उपाध्यक्ष  होंगे  और  राज्य  शिक्षा  सचिव  इसका  सदस्य

 सचिव

 समिति  के  बोर्ड  शैक्षिक  विकास  के  निर्देशन  का  मूल्यांकन  और  निर्धारण  करेगा  तथा
 राज्य  शिक्षा  प्रशासन  को  शैक्षिक  प्रणाली  को  और  अधिक  कारग्रर  ढंग  से  काम  करने  के  बारे  में
 घियों  के  सम्बन्ध  में  सलाह  और  सुझाव  देगा  ।

 समिति  ने  जिला  शिक्षा  बोर्डों  के  गठन  का  भी  सुझाव  दिया  है  जिनमें  जिला  स्तरीय  शैक्षिक

 आयोजना  और  उनके  संच्नालन  से  सम्बन्धित  कायंनिहित  शिक्षा  के  सभी  स्तरों  की  देखभाल

 करने  के  लिए  एक  प्रमुख  जिला  शिक्षा  अधिकारी  होगा  ।

 कारंवाई  योजना  के  प्रावधान  के  अनुसरण  समिति  ने  गांव  शिक्षा  समितियों  के  मठन  की  भी

 सिफारिश  की  है  जिनके  सद्गस्यों  की  संख्या  15  से  अधिक  नहीं  होगी  तथा  जिनमें

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  प्रतिनिधि  होंगे  । ते

 प्रबःघ  के  सम्बन्ध  में  समिति  की  सिफारिशों  पर  केन्द्रीय  शिक्षा  सल्लाहकार  बोर्ड  द्वारा  अभी

 विचार  किया  जाना  है  और  इस  म्ममले  में  केन्द्रीय  सलाहकार  बोडें  द्वुरा  जो  सिक्ारिशें  की  जाएंगी  उनके

 अन्तिम  रूप  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्य  सरकारों  आदि  द्वारा  ब्ाकमी  कारंवाई  की  जाएगी  ।

 किसानों  के  पास  भूमि

 [  भ्नुवाद ]
 1033.  झ्रो  सो०  जंशा  रेड्डी  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  क्रह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  कितने  किसानों  के  पास  एक  हेक्टेयर  से  कम  झ्रूमि
 इस  सम्बन्ध  में  वर्ष  1650-51  में  तथा  1971  में  और  1981  में  क्या  स्थिति

 छोटे  तथा  प्लीमांत  किसानों  की  संख्या  में  कितनी  प्रतिशत  वृद्धि  हुई

 क्या  इसके  परिणाग्रस्वरूप  गे  र-लाभकारी  खेती  क्ररमे  वाले  किसानों  की  संख्या  में  वृद्धि
 हुई  और

 यदि  को  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है

 कृषि  मन्त्रालय  दे  कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  भन््जो  द्याम  लाल  :
 )  से  राष्ट्रीय  कमूना  सर्वेक्षण  संगठन  तथा  कृषि  संगणना  (1970-71  तथा

 1980-81  )  से  प्राप्त  सीमांत  तश्मा  छोटी  झ्लोतों  सम्बन्धी  आंकड़े  तथा  सीमांत  तथा  छोटी  श्रेणी  की

 जोतों  की  वद्धि  के  प्रतिशत  के  आंकड़े  दर्शाने  ब्राला  विवरण  संल्जन  है  ।

 नहीं  ।  अध्ययनों  से  पता  कला  है  कि  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  पर  मानदंड  का  कोई
 प्रभाव  नहीं  होता  तथा  छोटे  व्  सीम्मंत  किसान  भी  प्रत्येक  इकाई  क्षेत्र  में  उतनी  ही  उत्पादकता  प्राप्त  कर

 रहे  हैं  जितनी  कि  बड़े  फार्मों  पर  होती  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  *

 ञू्  रा

 ।
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 लड़कियों  को  ज्षिक्षा  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  पेरेन्ट्स  स्कीम

 1034.  भ्रो  शांतिलाल  पटेल  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लड़कियों  की  शिक्षा  को  प्रोत्साहन  देने  तथा  उसके  लिए  जन  आंदोलन  में  जनता  में

 भागीदारी  की  भावना  उत्पन्न  करने  के  लिये  फुले  फास्टर  पैरेट्न्स  स्कीमਂ  के  अनुरूप

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  एक  फॉस्टर  पैरेन्ट्स  स्कीमਂ  को  कार्यास्वित  करने  का  |  बिचार

 (a,  यदि  तो  योजना  को  राष्ट्रीय  स्तर  पर  कब  तक  कायौन्वित  किये  जाने  की  सम्भावना
 और

 योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  तथा  यह  योजना  लड़कियों  की  शिक्षा  के  सामाजिक

 दायित्व  को  किस  सीमा  तक  पूरा  कर  पायेगी  ?

 मानव  संसाधन  विकास  भम्त्नालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्त्रो  एल०
 वी०  :  से  स्कूल  शिक्षा  की  देखभाल  चुंकि  मुख्य  रूप  से  राज्य  सरकारों  द्वारा
 की  जाती  अतः  ऐसी  योजना  को  प्रारम्भ  तथा  कार्यान्वित  करना  उनकी  जिम्मेदारी  भारत

 कार  यह  महसूस  करती  है  कि  यह  बालिका  शिक्षा  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  एक  अच्छी  तथा  नई  योजना
 राज्यों  को  इसके  कार्यान्वयन  के  लिए  1984  तथा  1988  में  कहा  गया  है  ।

 कुत्रमुख  भायरन  झोर  कम्पनो  लिभिटेड  का  तरल  गेस  पर  भ्रांधारित
 स्पंज  भ्रायरन  परियोजना

 1035.  श्री  ज्ञांति  लाल  पटेल  :

 क्या  इस्पात  शोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  कुद्रमूख  आयरन  ओर  कम्पनो  लमिटेड  की  240  करोड  रुपये
 लागत  वाली  तरल  गेस  पर  आधारित  स्पंज  आयरन  परियोजना  को  मंजूरी  देने  का  निर्णय  किया  और
 क्या  यह  देश  में  तीसरी  परियोजना

 यह  परियोजना  पिछली  परियोजनाओं  से  किस  प्रकार  भिन्न  ह्ह्क

 क्या  कुद्रेमुख  ने  मंगलोर  के  निकट  प्राकृतिक  गैस  के  उपलब्ध  न  होने की  स्थिति  में
 विकल्प  के  रूप  में  तरल-गेस  आधारित  परियोजना  का  आयात  किया  और

 यदि  तो  इसके  अन्य  कारण  क्या  हैं  ?

 इस्पात  भौर  खान  मंत्री  एम०  एल०  :  सरकार  ने  आयातित  द्रवित
 प्राकृतिक  गेस  पर  आधारित  स्पंज  लोहा  परियोजना  स्थापित  करने  लिए  कुढद्रे  पुख  आयरन  ओर  कंपनी

 के  प्रस्ताव  को  अनुमति  देने  के  संबंध  में  निर्णय  नहीं  लिया  है|  स्वदेशी  गैस  पर  आधारित  स्पंज  लोहे  के
 संयंत्र  स्थापित  करने  से  संबंधित  दो  प्रस्तावों  को  अनुमति  दे  दी  गई  है  ।

 ब्रदेशी  गेस  पर  आधारित
 इन

 अन्य  दो  प्रस्तावों  के  विपरीत  कुद्रेमुख  आयरन  ओर
 कंपनी  लिमिटेड

 स्
 प्रस्ताव  आयातित  द्रवित  प्राकृतिक  गेस  के  इस्तेमाल  पर  आधारित  है  क्योंकि

 है  169

 का



 लिखित  उत्तर  17  1968

 मंगलोर  के  पास  प्रा$॑तिंक  गैस  उपंसब्ध  भहीं

 कुब्रेमुख  लोह  भ्यस्क  कम्पनी  लिसिटेंड

 1036.  श्री  एस०  बी०  सिवनाल  :

 श्री  वो०  कृष्ण  राव  :

 क्या  इस्पात  भोर  खान  मंत्री  ८ेह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 कया  कुप्रेमूख  लोहे  अवस्क  कम्पसी  जो  कभी  बाजांर  के  जभांव  में  संकट  में

 अब  सही  स्थिति  में  आ  गई  और

 यदि  तो  इसका  माल  किन  देशों  को  निर्यात  होतां  है  और  इससे  कम्पनी  को  कितनी
 मदद  मिली  है  ?

 इस्पात  श्रोर  खान  मंत्री  एभ०  एल  ०  :  क्रुट्दंमूंख  भायरन  ओर  कम्पनी
 लिमिटेड  ने  पिछले  कुछ  वर्षों  के  दोरात  अच्छी  श्रभति  को  है  लेकिन  उसने  अभी  तक  मुनाफा  कमानी

 शुरू  नहीं  किया  है  ।

 वर्ष  1987-88  7-88  के  दौरान

 आस्ट्रेलिया  और  इंडोनेशियां  की  लगभग  40  लीखें  ट॑ने  लींहें  अंयैस्क  सांद्रंणे  और  पेलेंटीं  कां
 निर्यात  किया  है  ।  इन  निर्यातों  से  कम्पनी  को  अपने  संयंत्रों  में  क्षमता-उपयोग  में  वृद्धि  करने  और
 नकदी-अधिशेषों  को  बढ़ोंने  में.सहायंता  मिली  है  ।

 थंकेस्स रो  पत्तन  का  विकास

 1037.  भ्री  बककस  पुरुषोत्तमन  :

 थी  पो  ०  धु०  एश्टनी  !

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कंरैंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  थंकेच्सरी  में  एक  मत्स्य  पत्तन  की  स्थापना  के  लिए  केरल  सरकार

 के  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  दी

 यदि  तो  कैन्द्रीय  सरकांर॑  द्वारा  उक्त  पत्तन  के  लिए  किंत॑नी  वित्तीय  सहायता  दी

 और

 इस  पत्तन  का  निर्माण  का  कब  तंक  पूरी  हों  जाने  की  सँभावनो  है

 कि  भैन्लालये  मैं  कृषि  भोर  सहकारिता  विंभांग  मैं  राज्य  मंत्री  («  मै  श्याम  साल  :

 केरल  सरकार  को  बितीब  सहायता  के  रूप  में  705.50  लाख  रुपये  की  राशि  दी  जाएगी

 जो  कि  पत्तन  की  50  प्रतिशत  लागत  वि

 1988  में  भारत  सरकौर  हारा  परियोजना  के  लिए  जारी  की  भई  प्रशासनिक
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 स्वीकृति  में  यह  निर्धारित  किया  ग्रया  है  कि  परियोजना  पांच  वर्ष  की  अद्धधि  के  अन्दर  पूरी  की  जानी

 चाहिए  ।

 केरल  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  निर्माण  प्ोर  सुधार

 1038.  भ्रो  वक्कस  पुरुषोतमन  :

 क्या  जल-भतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  केहल  में  राष्ट्रीय  टाज़मायों  के  कुछ  भाग्रों  के  तिर्माण  और

 सुधार  के  लिए  धनराशि  मंजूर  की

 मदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  भ्रत्येक  कार्य  के  लिए  कितनी  धनराशि  मंजूर
 की  गई

 क्या  केरल  में  मेत्न  सेन्ट्रल  सड़क  के  सुघार  के  लिए  कोई  प्रवराश्ति  मंजूर  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  राजेझ  :  ओर

 वर्ष  1988-89  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  और  उनमें  सुधार  के  लिए  केरल  को  10.00  करोड़
 रु०  की  राशि  आबंटित  की  गई  है  जिनके  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 और  यह  राज्य  की  सड़क  है  और  इसकी  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  को
 भारत  सरकार  ने  इस  सड़क  के  विकास  के  लिए  ई  एण्ड  आई  स्कीम  के  तहत  75.00  लाख  रु०  की  ऋण

 सहायता  संस्व्रीकृत  की

 चिवरण

 रुपए )

 क्रम  सं० क्रम  कार  कानाब  1988-89  के

 लाग्रत  ज़िए  संभावित
 आबंदन

 2  4
 गा

 (1)  50  लाख़  ९०  ओर  भ्रषिक  को  लापत  हे  क्पपों के  ब्होरे

 1...  बालीपट्टम  नदी  पर  एक  स्वतंत्र  पुल  का  निर्माण  106.27  9.01

 2...  ऋ्प्रोन्नाइ  में  एत  पर  343/0  कि०्यौ०्पर  60.64  0.10

 एक  पुल  का  निर्माण

 3.  एस  ब्रर  कोचीन  बाई  पास  पर  602.92  9.01
 अरूर  पुल  का  निर्माण

 हु

 अनकक कल  नकल  नकल  कक

 श्र  101
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 ।

 6.

 12.

 13.

 15.

 16.

 17.
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 एन  पर  कोचीन  बाई  पास  पर

 पानमगढ़  पुल  का  निर्माण

 एन  पर  413/00  कि०  मी०  पर

 पुरम् में  पारियार  नदी  पर  पुल  का निर्माण

 एन  पर  370/00  कि०  मी०  पर  पहुंच
 मार्गों  सहित  चेतूव

 एन  पर  0  से  20|500  कि०  मी०

 एल०ए-त्रिवेन्द्रम  नेयाति  को  राबाई  पास  का  निर्माण

 जिचूर  बाई  पास  केवल  पेवमेंट  स्ट्रक्चर  का  निर्माण

 चरण )

 एन  पर  525/00  से  5  30/400  कि०्मी  ०

 में  इकहरी  लेन  को  दोहरी  लेन  में  चौड़ा  करना  और

 मजबूत  बनाना

 चाला  कुडी  बाई  पास  रोड  फार्मेशन का  निर्माण

 और  सी  डो  काय॑

 एन  पर  482/00  से  485/530  कि०्मी०

 आर  एफ  में  इकहरी  लेन  के  खण्ड  को  दोहरी  लेन  में

 च्रौडा  करना  और  मजबूत  बनाना  और  सी  डी  कार्य

 एन  पर  एलीपी  बाई  पास  के  लिए  एल>ए  ०

 एन  पर  कि०मी  »में
 इकहरी  लेन  के  खण्ड  को  दोहरी  लेन  में  चोड़ा  करना
 और  मजबूत  बनाना  ।

 एन  फार्मेशन  में  त्रिचूर  बाई  पास  और
 सी  डी  काय॑  ।

 243/|8  से  249/90  कि०मी०  में  इकहरी  लेन  को

 दोहरी  ज्रेन  में  चोड़ा  करना  ओर  मजबूत  बनाना

 कि०मी०

 में  पहुंच  मार्ग  स ेएल/ए  प्राककलन

 एन  के  एलीपी  से  पास के  कि०्मी०  के
 ४

 लिए  एल|ए  प्राककलन

 496.48

 238.39

 423.00

 56.06

 60.03

 60.14

 63.00

 84,67

 50.40

 127.58

 61.06

 162.16

 71.84
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 18.  417/380  से  418/350  कि०  मी०(सी  एच  74.45  10.00

 3580  से  4928)  में  पहुंच  मार्ग  अर्थात  वेडाक्करा

 पुल  के  पहुंच  मार्ग  के  लिए

 19.  एन  पर रीच  |  0-203/800  कि०मी०  85.18  10.00

 में  75  एम०एम०बी  एम०  कोस  और  ए/सी  कोसं

 सुलभ  कराना

 20.  137/700  कि०  मी०  पर  कुल्टे  कोटे  पुल  तक  पहुंच  89.84  10.00

 मार्ग  बनाना

 एन  को  334/745  से  341/958  60.18  5.00

 मी०  में  पुडुपोन्नाई  पुल  के  पढुंच  मार्ग  तक

 बतभ  जंक्शन  से  सेक्शन  111  कुथपुरमा  से  पुडुपोन्नई
 तक  एल/ए

 22  319/317  से  323/200  कि०  मी०  में  कुथुपुरम  58.86  5.00

 पुल से  चमरावतम  जंक्शन  प्रथम  रीच  तक  एल०ए०

 23...  323/200  से  334|745  कि०  मी०  में  क्ुथीपुरम  69.02  15.00

 पुल  से  चमरावतम  द्वितीय  रीच  तक  एल०ए०

 24.  कालीकट  बाई  पास  रीच  20870  से  28124  तक  102.778  10.00

 के  लिए  ए

 25.  एन  में  496/6-502/804  कि०मी०  में  139.04  20.00

 क्विलान  बाई  पास  रीच  सी  एच  9875  से  13141

 1  )  के  लिये  एल०  ए०

 ल०  ए७०

 26.  एन  पर  525/0  से  5330/400  कि०  मी०  62.35  8.00
 के  बीच  दोहरी  लेन  में  चोड़ा  करना

 27.  कुथीपुरम  आर०ओ  ०बी०  के  लिए  पहुंच  मार्ग  87.98  7.00

 28.  एन  पर  482  से  486  कि०  मी०  में  चोड़ा  63.00  10.00

 करना  और  मजबूत  बनाना

 29.  एन  पर  त्रिवेन्द्रम  और  नेयातिनहो रा  सी  59.366  5.00

 एच  1307  से  16500  तक  कामरोमोची  से

 घलम  खण्ड  के  लिये  बाई  पास  ई/डब्ल्यू  और  सी  डी

 कार्य

 30...  एन  पर  चुनिन्दा  रीचेज  में  454/935-  110.00  10.00  -

 477|0  कि०मी०  में  मजबूत  बनाना

 भर
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 31...  एन  पर  444/0-454|935  कि०  मी ०  80.00...  10.00

 चौड़ा  करना  और  मजबूत  बनावा

 32.  एन  पर  23-33  और  113-116  140.00  10.00
 म्री०  में  रिएलाइनमेंट  के  लिए  एल्न  ए

 33.  एन  पर  कालीकट  बाई  एल  ए  निर्माण  90.00  10.00
 काय  फेज  I

 34...  एन  पर  187.3-197  कि०  मी०  में  100.00  10.00

 रिलाइनमें  ट  के  लिए  एल  ए

 35.  एन  पर  203.85-231  कि०  भी०  में  212.00  10.00
 रिएलाइनमेंट  के  लिए  एल  ए

 36.  एन  पर  418/350-424/506  किन्मी०  80.00  10.00
 में  रिएलाइनमेंट  के  लिए  एन  ए

 37.  एन  एच  47  और  एन  एच  17  के  चुनिन्दा  खण्डों  70.00  40.00
 में  मौजूदा  कमजोर  2  लेन  के  खंड  को  मजबूत  बनाना

 38.  एन  पर  सी  एच  16250-11900,  140.00  10.00
 13071-16500,  सी  एच  16500-20500  में
 त्रिवेन्द्रम  बाई  पास  फार्मेशन  और  सी  डी  का  पेवमेंट

 39.  ,  एन  पर  एलीपी  बाई  पास  का  80.00  10.00

 40.  एन  पर  334|800  से  341/958  50,00  10.00
 मी०  में  रिएलाइनमेंट  क ेलिए  एल  ए

 41.  एन  ए  पर  विलिंगडन  द्वीप  से  शुरू  होकर  500.00  75,00
 ओर  कोचीन  में  समाप्त  होने  वाले  राजमार्ग  का  एल

 ए|द्रायल  इम्बेंकमेंट/निर्माण

 42.  एन  पर  तेलीचेरी-माहे  बाई  पास  एल  ए  140  00  500

 43.  एन  ए  पर  कोचीन  में  विलिगडन  द्वीप  से  195.00  20.00

 शुरू  होकर  और  कोचीन  में  समाप्त  होने  वाले
 राजमार्ग  क ेलिए  एल  ए

 44...  वायडक्ट  3960  एम  से  4690  एम  त़कसी  एच  1525.00  1.00
 4780  से  5585  एम  को  जोड़ने  वाले  मट्ठरहाडा
 ओर  चम्बाकारा  पुल  ए|सी

 ह

 45...  पहुंच  मार्गों  सहित  करी  मगोडा  पुल  125.00  1,00
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 46.  4690  एम  से  4780  एम  तक  चैनेजेज  के  बीच  90.00  1.00

 आर  ओ  बी

 47.  पर  304/800  से  312/450  75.00  10.00

 मीं०  में  मज॑बूत  बनान

 48.  एन  पर  538/100  से  551/900  110.00  10.00

 मी०  में  मजबूत  बंसानां

 49...  एन  पर  514/500  से  325|200  110.00  10.00

 मी०  में  मजबूत  बनाना

 50.  एन  पर  15/06  से  26/0  किण०्मी०  में  60.00  10.00

 दोहरी  लेन  में  चौड़ा  करना

 3'.  एन  पर  2030  से  215/400  60.00  10.00

 बाई  पास  )  को  मजबूत  बनाना

 52.  पर  248/800  |800  से  251/370  और  90.00  10.00

 256/650  से  268/200  कि०  मी०  को  मजबूत
 बनानों

 53...  एन  पर  क्बिलान  बाई  पास  फेज  100.00  10  00

 केवल

 54...  एन  पर  90  से  94  कि०मी०  ओर  160  से  80.00  10.00
 170  कि०  मी०  एल  ए

 55.  एन  पर  424/500  से  438|800  90.00  10.00

 कि०  मी०  में  ल  ए

 56...  चारोड  रेलवे  क्रासिम  के  लिए  एल/ए  50.00  10.00

 57...  पहुंच  मार्गों  के  साथ  आर  ओ  बी  कुटीपुरंम  का  250.00  60.00

 58...  पहुंच  मार्गों  के  साथ  वरापोसा  पूल  का  निर्माण  347.00  50.00

 59...  एन  ए  पर  लिक  रोड  पर  पुल  का  निर्माण  500.00  127.75
 कार्य  )
 (IL)  संयुक्त रूप  से  अल्य॑  निर्माण  कार्थ  3070.94  212.42
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 जाजपुर  रोड  पर  स्थित  फेरोक्रोम  प्लांट  का  झ्रायुनिकोकरण

 1039.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :

 क्या  इस्पात  झौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इण्डस्ट्रियल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  आफ  उड़ीसा  लिमिटेड  ने  केन्द्रीय  सरकार  को

 जाजपुर  रोड  पर  स्थित  फेरोक्रोम  प्लांट  के  आधुनिकीकरण/विविधता  न्नाने और  नवीकरण  के  लिए
 कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  उक्त  कार्यक्रम  में  कुल  कितनी  घनराशि  व्यय  की  पु
 St)  »  |  के

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  उक्त  योजना  के  वित्तपोषण  हेतु  जापान  से  विदेशी  सहायता  के

 लिए  प्रस्ताव  मांगे  और
 हि

 यदि  तो  इण्डस्ट्रियल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  आफ  लिमिटेड  को  आथिक

 सहायता  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रो  एम०  एल०  :

 55.8  करोड़  रुपए  ।

 हां

 निम्नलिखित  मामलों  पर  निर्णय  प्राप्त  हो  जाने  के  बाद बाह्य  वित्तीय  सहायता  के  प्रस्ताव
 पर  विचार  किया  जाएगा  :-

 (1)  में०  इण्डस्ट्रियल  डेवलपमेंट  कार्पोरेशन  आफ  उड़ीसा  लि०  का प्रति  वर्ष  10,000  से
 25,000  टन  तक  फेरो  क्रोम  की  क्षमता  में  पर्याप्त  विस्तार  हेतु  लाइसेंस  लेने  क ेलिए
 आबेदन

 है

 (2)  पूंजीगत  माल  का  आयात  तथा  उपर्युक्त  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  विदेशी  सहयोग  का
 और

 (3)  पूंजीगत  माल  के  आयात  और  फैरो  निकेल  ओर  इस्पात  पिंडों/बिलेटों  के  निर्माण  के
 लिए  इंडस्ट्रियल  डेवलपमेंट  कार्पोरेशन  आफ  उड़ीसा  लिमिटेड  को  दिए  गए  आशय-पत्रों
 के  सम्बन्ध  में  विदेशी  सहयोग  के  प्रस्ताव  ।

 उड़ीसा  में  बो०  एड०  कालेजों  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  झ्लायोग  को  सहायता

 1040.  श्री  सोमनाथ  रथ  :

 वया  सानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ऐसे  बी०एड०  कालेजों  को  सहायता  प्रदान  करता
 जिन्हें  शिक्षा  सम्बन्धी  उच्च  अध्ययन  संस्थान  तथा  काम्प्रीहेन्सित  कालेज  आफ  रिसचं  एजुकेशन

 घोषित  किया  गया
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 यदि  तो  उड़ीसा  में  ऐसे  कालेजों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  वे  किस  विश्वविद्यालय  से
 संबद्ध  और

 बरहामपुर  विश्वविद्यालय  के  अधीन  बी०एड०  कालेजों  को  कोई  सहायता  न  दिए  जाने  के
 क्या  कारण हैं  ?

 भानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विमागों  में  राज्य  संत्रो  एल०पो०

 जञाही  )  :  आयोग  ने  इस  उद्देश्य  के  लिए  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  बनाई है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 आयोग  ऐसे  अध्यापक  प्रशिक्षण  कालेजों  को  सहायता  प्रदान  करता  जिनमें  कम  से  कम
 80  विद्यार्थी  और  होते  आयोग  को  इस  योजना  के  अन्तगंत  वित्तीय  सहायता  के  लिए

 बरहामपुर  विश्वविद्यालय  से  ध_्म्बद्ध  राजकीय  प्रशिक्षण  क  लेज  से  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  जिसकी

 आयोग  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  ।

 तिलहनों  का  उत्पादन

 1041.  श्री  सोमनाथ  रथ  :

 को  जगन्नाथ  पटनायक  :

 ।  क्षषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तिलहनों  की  कितने  क्षेत्र  में  खेती  की  जाती  है  तथा  गत  तीन  वर्षों  में  कितनी  मात्रा  में
 खाद्य  तेल  का  आयात  किया

 क्या  अपर्याप्त  प्रसंस्करण  के  कारण  खाद्य  तेल  की  काफी  मात्रा में  हानि  होती  और

 यदि  तो  शीघ्र  आत्म-निर्भरता  प्राप्त  करने  और  अधिक  तेल  प्राप्त  करने  के  लिए
 आधुनिक  संगठित  प्रसंस्करण  प्रोद्योगिकी  को  विकसित  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  प्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  श्याम  लाल  :

 तिलहनों  की  खेती  के  तहत  आने  वाला  क्षेत्र  तथा  गत  तीन  वर्षों  में  आयात  किए  गए  खाद्य  तेलों
 को  मात्रा इस  प्रकार  है  :

 क्षेत्र  आयातित  मात्रा
 हैक्टेयर में  )  मीटरी  टन  में  )

 1985-86  19020  10.79

 1986-87  18689  13.07

 1987-88  20027  19.67

 )

 विभिन्न  जेसे  वसूली  में  उचित  भंडारण  सुकिधाओं  का  प्रसंस्करण

 प
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 सम्बन्धी  आधुनिक  सुविधाओं  आदि  के  अंग्रोवे  के  कारगे  भारत  में  व॑म॑स्पेतिं  तेंलों  तथा

 खाद्य  )  की  काफी  मात्रा  में  हानि  हो  रही  है  ।

 खाये  तेल  के  उंत्वांदम  कीं  बढ़ाने  के  लिएं  जिससे  आतत्मे-नि्भेरतों  प्रोप्त  की  जा
 सरकार  द्वारा  खाद्य  तेलों  के  आयात  को  कम  करने  के  लिए  उठाए  गए/उठाए  जा  रहै  कंदंम  इस
 प्रकार  हैं

 (1)  तिलहंन॑  संम्बन्धी  प्रौद्योगिकी  मिशन  की  स्थॉपना  ।

 (2)  न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों  के  निर्धारण  के  जरिए  तिलहन  उत्पादकों  को  वेहसर  प्रोत्साहन  ।

 (3)  तिलंहन  विकास  परियोजनाओं  की  कंतर्यान््वयन  ॥

 (4)  गैर-परंम्परार्गत  तिलहंन  फसलों  जैसे  सोयांबीन  और  सूंरजेमूंलीं  के  तहते  आने  वॉलें  क्षेत्र
 में  वृद्धि  तथा  वृक्ष  एँवं  वंन  मूल  क ेतिलहनों  और  चावल  की  भूसों  को  पूर्ण  उपभोर्ग  |

 (5)  तिलहनों  के  उत्पादन  कार्यक्रम  क ेसाथ  गति  को  बनाये  रखने  के  लिए  आवश०क  प्रसंस्करण
 तथा  बुनियादी  सुविधाओं  कीं  स्थापमा  ।

 (6)  तिलहनों  की  उत्पादकता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  अनुसंधान  सम्बस्धी  प्रयासों  को  तेज
 रना  ।

 (7)  गेर-परम्परागत  तेलों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  उत्पाद  शुल्क  छूट  योजना  को  चालू
 कर

 (8)  वनस्पति  के  विनिर्माण  मैं  विलायेंक॑  निर्षकार्सित  मूंगफली  और  तिंल॑  के  तेलों  कें  उपयोग
 की  स्वीकृति  प्रदान  करना  ।

 पुवाध्रों  के  लिये  सांस्कृतिक  भोर  भ्रमण  कार्यक्रम

 1042.  श्री  सोमनाथ  रथ  :

 क्या  सानव  संसाध्न  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  वृवीओं  के  लिये  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  सांस्कृतिक  कार्यक्रमों  में
 और  भ्रमण  के  आयोजन  हेतु  सहायता  देगे  के  लिये  कोई  योजना  प्रायोजित  की

 यदि  तो  तत्सम्वस्धी  ब्योरा  क्या  ओर

 वर्ष  1986-87  और  1987-88  के  दोरान  ऐसे  कार्यक्रमों  के  लिए  दी  गई  सहायता  का
 ब्यौरा  क्या  है  ?

 मानव  रांसाधन  विकास  मंत्रालय  में  युदा  का्यं  श्रोर  खेल  तथा  महिला  झोर  बाल  विकास
 जिमांगों  में  राज्य  मंत्री  मारप्रेट  :  से  केन्द्रीय  सरकार  एकीकरण

 को  बढ़ावाਂ  देने  की  योजना  केंरयॉन्वित  कर  रही  है  जो  अन््तर्राज्यीय  राष्ट्रीय  एकीकरण  शिविरों

 और  राष्ट्रीय  महत्व  के  विभिन्न  विषयों  पर  सेमिनारों  और  सम्मेलनों  के  आयोजन  के  जरिये  देश के
 में  राष्ट्रीय  एकीकरण  की  भावना  बढ़ाने  पर  लक्षित  है  ।  युवा  व्यक्तियों  द्वारा  देश  के एक  भाग

 से  दूसरे  भांग  में  ऐसे  दौरे  किये  जंति  हैं  तोकि  वें  देशें  के  विभिन्न  भागों
 में  रह  रहें  लोगों  के
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 पारिवारिक  जीवन  और  सामाजिक  रीति-रिटाज  और  देश  के  सामान्य  ऐतिहासिक  ओर  प्रांस्कृतिक
 परम्पराओं की  जानकारी  हासिल  करें  और  सराहना  कर  सके  ।

 छात्र  और  गैर-छात्र  ग्रामीण  युवा  के  राष्ट्रीय  एकीकरण  शिविर  आयोजित  किये  जाते  हैं  ताकि

 युवाओं  को  अन्त्तरक्षेत्रीय  रीति-रिवाजों  और  सांस्कृतिक  परम्पराक्ों  सीखने  के  अबसर  प्रदान  किये
 जा  सके  |  इन  शिविरों  में  समानता  पर  बल  देने  ओर  परस्पर  सन्देह  को  कम्र  करने  क्षौर  विभिन्न  धार्मिक
 दलों  के  बीच  तनाव  और  मेहमानबाजी  को  विचारधारा  से  विचार-विमश  आयोजित  किये  जाते
 भाग  लेने  वालों  को  सामाजिक  बुराइयों  और  विघटनकारी  शक्तियों  के  खतरे  की  भी  जानकारी  दी  जाती
 है  जिससे  उन्हें  ब्डड़वा  है  ।  नृत्य  सम्रुद्यय  सबृद्ाय  सेवा  तथा  विभिन्न  क्षेत्रों  के
 समारोहों  को  मनाना  राष्ट्रीय  एकीकरण  शिविरों  की  कुछ  अन्य  बातें  हैं  ।

 भारतीयता  में  गौरव  और  वंज्ञानिक  प्रवृत्ति  के  विकास
 जैसे  राष्ट्रीय  स्वीकृत  लक्ष्यों  को  लोकप्रिय  बनाने  में  युवाओं  की  भूमिका  पर  सेमिनार  भी  आयोजित
 किये  जाते  हैं  ।

 न्

 उपरोक्त  कार्यक्रमों  को  आयोजित  करने  के  लिये  स्वेच्छिक  प्ंगठनों/विश्वविद्यालयों/राज्य
 सरकाझें को  वर्ष  1986-87  के  दौरात  106.60  लाख  रु०  और  ब्रष्  1987-88  के  लिये  173.30
 लाख  रु०  को  राशि  दी  गई

 राष्ट्रीय  शेक्षिक  प्रनुसंघान  तथा  प्रशिक्षण  प्रिथद्  को

 पुस्तकों  को  बिक्रो

 1043.  श्रो  सोख्तात्र  रथ  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपत  करेंगे  कि  :

 )  क्या  राष्ट्रीय  शैक्षिक  ब्रनृस्रंधात  तथा  प्रश्निक्षण  परिषद  अपनी  पुस्तकों  की  बिक्री  फुटकर
 पुस्तक  विक्रेताओं  को  न  करके  केवल  कुछ  थोक  व्यापारियों  के  माध्यम  से  ही  करता

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 थोक  ब्यापारियों  द्वारा  निर्धारित  शर्तों  का  अनुफ्नलन्न  सुनिश्चित  किये  जाने  हेतु  क्या
 कदम  उठाने  का  विचार  और

 है

 क्या  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  की  पुस्तकों  की  फटकर  बिक्री
 करने  के  लिये  शिक्षित  बेरोजगार  युवाओं  उन्हें  ये  पुस्तकें  सीधे  जारी  प्रोत्साहन  देने  का  कोई
 विचार  है  ?

 ह

 सानय  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०पो
 :  से  रा०शै०अ०प्र०परि०  अपने  प्रकाशनों  को  संघ  शासित  प्रदेश  दिल्ली  में  14

 थोक  वित्ररण  एजेंटों  के  ज़रिये  बेखती  देश  के  बाकी  भाजों  में  बिकी  नई  कलकत्ता  ,
 हैदराबाद  और  त्रिवेन्द्रम  स्थित  छूषना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  के  प्रकाशन

 विश्राम  के  ब्राढ़  ब्िक्ली  एस्पोरिश्रमों  द्वारा  को  जाती  क्रो  वितरक्षों  के  साथ-साथ  प्रकान्नन  विभाग
 इूल  प्रकान्ननों  की  खुदरा  ब्रिक्रेताओं  के  जरिए  बेचते  थ्रोक  क्क्रेताबों  के  ज़रिए  पुस्तकों  को  बिक्री
 तथा  वितरण  पुस्तक  व्यापार  में  सुब्यवस्थित  प्रक्रिया  है  ।

 है
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 नहीं  ।

 उर्वरक  उत्पादन  में  को

 1044.  ओ  योगेश्वर  प्रसाद  योगेश्न  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  के  उवंरक  एकक  देश  में  उवंरकों  को  मांग  को  पूरा  करने  में  सक्षम

 यदि  तो  उवरकों  की  कमी  को  किस  प्रकार  पूरा  किया  और

 देश  में  उवंरकों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  '

 कृषि  मंत्रालय  में  उवंरक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  झ्ार०  ओर
 देश  में

 उवंरक  उत्पादक  एकक  देश  को  नाइट्रोजनयुक्त  तथा  फास्फेटिक  उवंरकों  की  अधिकांश  अपेक्षाओं  को

 पूरा  कर  सकते  नाइट्रोजनयुक्त  तथा  फ/स्फेटिक  उबंरकों  की  मूल्यांकित  आवश्यकताओं  और  स्वदेशी
 पलब्धता  के  बीच  के  लघु  अन्तर  को  आयातों  से  पूरा  किया  जाता  पोटेसिक  उवंर्कों  की

 अपेक्षाओं  को  पूर्णतः  आयातों  से  पूरा  किया  जाता  है  क्योंकि  देश  में  इस  सामग्री  के  ज्ञात  स्रोत  नहीं

 उवंरकों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  तथा  नाइट्रोजनयुक्त  तथा  फास्फेटिक  उवंरकों  के  आ
 पर  निर्भरता  को  कम  करने  के  लिए  नये  उवंरक  संयंत्र  स्थापित  किये  जा  रहे  इसके  अतिरिक्त

 पुराने  एककों  केः  पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण  की  तरह  की  विभिन्न  योजनाएं  आरम्भ  की  गयी  हैं  ताकि

 उनके  उत्पादन  निष्पादन  में  सुधार  किया  जहां  कहीं  आवश्यक  समझा  गया  है  कंपटिव  प्रावर

 संयंत्र  या  तो  स्थापित  किये  गये  हैं  या  स्थापित  किये  जा  रहे  हैं  ताकि  पावर  कटौती  के  कारण

 होने  वाली  उत्पादन  हानि  से  बचा  जा  सके

 यु  बाढ़  से  प्रमावित  किसानों  को  सहायता

 |
 1045.  श्रो  ज्ञांति  धारोबाल  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में
 कई  राज्यों  में  हाल

 की  बाढ़  क ेकारण  किसानों  को  भारी  वित्तीय  नुकसान
 हुआ

 क्या  प्रभावित  राज्यों  के  किसानों  ने  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  आरम्भ  किये  गये  विभिन्न
 कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  ऋण  लिया

 क्या  प्रभावित  किसान  इन  दिनों  भारी  वित्तीय  संकट  का  सामना  कर  रहे  और

 यदि  तो  सरकार  का  किसानों  को  अब  और  वित्तीय  सहायता  किस  प्रकार  प्रदान
 करने का  विचार  है

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्लोर  सहकारिता  विभाग  पत्नी  श्याम  लाल  :
 ओर  कई  राज्यों  में  हाल  की  बाढ़ों  किसानों  को  वित्तीय  हानि

 हुई
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 और  प्रभावित  किसानों  को  राहत  तथा  पुनर्वास  की  सुविधाएं  देने  के  जिसमें
 वित्तीय  संस्थाओं  से  ऋण  सहायता  देना  शामिल  विभिन्न  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  कराई
 गई  है  ताकि  किसानों  को  राहत  प्रदान  की  जा  सके  ।

 केरल  में  «यपो  पुल  का  निर्माण

 [  प्रनुवाव ]
 प्रो०  के०  वी०  थामस

 श्री  मुल्लापल्लो  रामचशखन  है

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  ने  व्यपी  न-एर्णाकुलम  एल  के  निर्माण  के  लिए  कोई  परियोजना  रिप॒र्ट
 प्रस्तुत  की

 यदि  तो  पुल  की  कुल  लागत  क्या  है  और  इसमें  केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकार  का
 प्रस्तावित भाग  क्या  ओर

 क्या  इस  बारे  में  समझौते  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है

 जल-भतल  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  राजेश  :  से  राज्य
 सरकार  ने  प्राथमिक  परियोजना  रिपोर्ट  दी  है  ओर  कोचीन  ओर  वायपीन  को  बरास््त्ता  वल्लरपदम

 तथा  थनथोलिथुम्बुधि  जोड़ने  के  लिए  मोटे  तौर  पर  24.40  करोड़  रुपए  की  लागत  बताई  है
 तबा  विस्तृत  अन्वेषण  शुरू  कर  नेके  लिए  43.00  लाख  रुपये  सहायक  अ  नदान  की  मांग  की  है  ।

 कोचोन  शिपयाड्ड  में  तोसरे  विमान  वाहक  का  निर्माण

 प्रो०  के०  वी०  थामस

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  कोचीन  शिपयाडं  में  तीसरे  विमान  वाहक  का  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 और  ु

 यदि  तो  विमान  वाहक  के  सम्बन्ध  में  तकनीकी  सहयोग  ओर  डिजायन  में  क्या  प्रगति
 हुई  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मम्त्रालय  के  राज्य  सन््त्रो  राजेश  :  कोचीन  शिपया्ड
 में  ऐसे  क्राफ्ट  के  निर्माण  के  संबंध  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 क्षेत्रोय  पासपोर्ट  कोच्ोज़  में  पासपोर्ट  झावेदन-पत्र

 1048.  प्रो०  के०  बो०  थासस :

 क्या  विबेक्ष  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 है  181
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 गठ  तीन  वर्षों  के  दोराव  क्षेत्रीय  पाम्नपरोर्ट  कोचीज  में  प्रासफ्रो्ट  क ेलिए  कितने

 भावेद्न  पत्र  शाप्त  हुये

 इस  कार्यालय  से  वर्ष  1988  के  दोरान  अब  तक  कितने  पाप्नपोर्ट  जरी.किए  गए

 क्या  धर्म  संनिष्षियों  के  आवेदन-पत्रों  की  जांच  करते  के  लिए  दो  पुलिस  एजेंसियाँ
 ओर

 पुलिस  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  के बाद  पलिस  जांच  तथा  पासपोर्ट  जारी  करने के  लिए  कितना
 समय  लगता  है  ?

 विदेश  मन््त्र/लय  में  राज्य  मम्त्नो  के०  के०  :  पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान

 पासपोर्टों  के  लिए  प्राप्त  हुए  आवेदन  पक्षों  की  संख्या  इस  प्रकार

 1985  ;  92316

 1986  73835

 1५867  81980

 1988  के  अन्त  तक  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कोचीन  के  कुल  91179
 पोर्ट  जारी  किये  गये  नवम्बर  माह  में  7  त़रीख  तक  1522  पासपोर्ट  जारी  किए  गये

 सभी  श्रेश्ियों  के
 आवेदनों  के  लिये  दो  पुलिस  साक्ष्यांकन  किये  जाते  एक  स्थानीय

 पुलिस  द्वारा  तथा  दूसरा  राज्य  खुफिया  विभाग  वनों  के  लिये  कोई  विश्वेव  साक्ष्यांकन  नहीं
 किया  जाता  ।

 आवेदन  पत्रों  के  साक्ष्यांकन  के  लिये  दोनों  पुलिस  प्राधिकारी  6-7  सप्ताह  का
 समय ले  लेते  हैं  ।  पुलिस  सृतक्ष्म्रांकन  स्पिर्ट  प्राप्त  होते  के  |0  द्विन  के  भीतर  पासपोर्ट  भेज
 दिये  वये  जाते  हैं  ।

 विशाखापत्तनभ  पत्तन  पर  मलभूत  सुविधाशों  में
 सुधार

 1049.  श्री  ला०  एस०  बसवराजू  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  कया  उतर  पत्चेत  पर  यवि  पर्साप्ठ  झरूजभूत  सुविक्षाएं  युद्ध  तर  प्र  उपलब्ध  नहीं
 कराई  तो  उक्त  पत्तन  न्यास  की  विद्यमान  समस्याओं  में  निकट  भविष्य  में  कई  गुना  वृद्धि  हो  जाने  की
 सम्भावना

 यदि  तो  उसमें  युधार  के  ख़िग्रे  क्या  उप्बाय  करने  का  विचार

 क्या  चालू  वर्ष  के  पहले  छः  महीनों  के  दोरान  पत्तन  पर  उल्लेखनीय  यातायात  का  संचालन
 किया  गया  था  जो  कि  पिछले  वर्ष  से  भी  अधिक  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कफ  है  !

 अल-मूतल  परिवहन  मम्त्रालय  के  राज्य  सरत्रो  राजेश  और
 इस  समय  पत्तन  को  आधारभूत  सुविधा  सम्बन्धों  कोई  कम्छीर  बमझशा  बढ़ीं  हो  रही  अश्विक  ट्रेफिक
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 ---++-

 कों  हैंडलं  करने  के  लिंए  सुविधाओं  मैं  बंढ़ोतेरी  करने  की  आवश्यकता  है  और  इंसके  लिएँ  विंभिन्न
 गत  स्कीमों  में  उपाय  किये  जाते  हैं  ।

 वंष॑  के  पहलें  6  महीने  में  पंत्तन  द्वारा  92.42  लाख  टर्नें  ट्रैफिक  हैंडल  किया
 गया  जो  पिछले  वर्ष  हैंडल  किये  गये  ट्रैफिक  को  तुलंनां  में  22.9%  अधिक  मृख्य  वेंद्धिं  ल  है  अंयेस्के  को

 हैंडलिग  में  हुई  है  जो  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  की  छुलना  में  284  मिलियन  टन

 से  बढ़कर  3  4  मिलियन  कोकिग  कोल  जो  1.17  मिलियन  टन  से  बढ़क  मिलियन  टन  तथा

 पेट्रोलियम  उत्णंद॑  जी  2.66  मिलियैंनें  टन  से  बढ़कर  2.9  सिलिंयेन  टेंसे  हो  गयों  हैं  ।

 पंत  नगर  कृषि  विश्वविद्यालय  का  गया  कंस्पस  खोला  जाना

 ]

 श्री  हरीज्ष  रांक्त  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फैस्स  सगर  कृषि  विश्वक्थिालय  का  उत्तर  प्रदेश  के  फिथोरागढ़  जिले  में  एक  कंम्पस

 श्वोलने  का  विचार

 यवि  तो  इस  संबंध  में  किये  जा  रहे  उपायों  का  ब्यौरा  क्या  और

 किसानों  ढौरां  ईंस  विर्श्वेविद्धलिय  सें  प्रॉप्त  सॉभों  का  ब्यौरा  क्यों  है  ?

 कुर्ति  भंत्ञालय  में  फृथि  भ्रमुसुकान  तथा  विंमाय  में  मंत्री  हरि  कृष्ण  झास्त्रो  )
 जी  पंत  नेंगेंर  कृचि  विश्वविशे|लय  की  वियौरांगर्क  ज्लि  में  कैम्पल  खोलने  की  कोई  योजना

 नहीं  लेकिन  दो  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  करने  की  योजना  अवश्य  ऊंचाई  वाले  क्षेत्रों  में

 अनसंधान  जिसके  अंतगंत  मुंसिआरी  खालिआटाप  में  चरागाह्  प्रबन्ध  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जायेगा

 गैर  (2)  पिथौरागढ़  जिले  के  किरना  नामक  स्थान  में  दूसरें  अनुसंधान  केंन्द्रें  की  स्थिंपिता  ।

 विश्वविद्यालय  का  प्रस्ताव  परिषद  के  विचाराबीन  परिषद  ने  के  अन्तगंत
 उप-प्रायोजना  के  मूल्यांकन  के  लिये  एक  समिति  गेठितें  कैरे  दी  मौसथ  के  अनुकूल  होते  ही  इसका
 मूल्यांकन  किया  जायेगा  ।

 पन्त  नगर  कृषि  विश्वविद्यालय  कृषि  क्रियाओं  के  साथ-साथ  फामं-टकक्नालाजी  भी

 सित  कर  रहा  है  और  किसानों  के  फायदे  के  लिये  नियमित  रूप  से  मेले  और  प्रदर्शनी  भी  आयोजित  कर

 ्य

 उत्तर  प्रवेश  में  ट्राउट  मछलों  का  वाणिज्यिक  उत्पादन

 3051.  थी  हरीक्ष  रावत  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ]  कया  सरकार की  इसे  बात  की  जॉनंकारी  हैं  कि  उत्तर  प्रदेश  के  फ्वंतीय  क्षेत्रों  में  ट्राउट
 मछली  का  उत्पादन  बढ़ाकर  वाणिश्यिक  स्तरे  तके  लायी  जा  सकती  हें

 है
 889
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 यदि  तो  इन  क्षेत्रों  में  ट्राउट  मछली  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  उठाये  गये  कदमों  का
 ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  का  इन  क्षंत्रों  में
 ट्राउठ

 मछली  के  उत्पादन  को प्रोत्साहन  देने  के  लिए  विदेशी

 सहयोग  से  कोई  परियो  बनना  आरम्भ  करने  का  वि  गर  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 !

 कृषि  संत्ञालय  में  कृषि  शोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मंत्रो  श्याम  लाल  :

 उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  इलाकों  में  ट्राउट  मछली  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  किये  गए  कुछ
 उपाय  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  कुमांऊं  और  गढ़वाल  पहाड़ी  क्षेत्रों  में ट्राउट  फार्मो  का

 (2)  विद्यमान  फार्मों  और  हैचारियों  का  नवीकरण  ;

 (३3)  द्राउट  आदि  के  डिम्पोना  के  उत्पादन  के  लिये  आधारभत  अतिरिक्त  सुविधाओं  का

 स॒जन  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उपरोक्त  स्कीमों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  उतर  प्रदेश  के

 पहाड़ी  प्रदेश  उप-प्लान  के  अन्तगंत  100  लाख  रुपये  की  राशि  आबंटित  की  गई  है  ।

 सरकार  ने  देहरादून  जिले  के  मसूरी  तहसील  में  गढ़वाल  बिकास  निगम  ओर  एक
 सरकारी  क्षेत्र  की  इकाई  के  बीच  संयुक्त  क्षेत्र  में  एक  वाणिज्यिक  ट्राउट  पालन  परियोजना  की  स्थापना
 की  अनुमति  पहले  ही  दे  दी

 र  गे  कप  ०  न्  n  .  दर
 3.6  करोड़  रुपये  के  कुल  निवेश  वाली  इस  परियोजना  के  पूर्ण  रूप  से  विकास  होने  पर

 प्रति  वर्ष  लगभग  2000  मीटरी  टन  ट्राउट  मछली  का  उत्पादन  होने  की  संभावना

 कृषि  प्रनुसंघान

 [  प्रनुवाव  ]

 श्री  भव्नेश्वर  तांती  :

 क्या  कृषि  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  सातवीं  योजना  के  दोरान  कृषि  अनुसंधान  पर  अब
 तक  कितना  व्यय  किया  गया  और

 भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  ने  वर्ष  1989  के  लिए  क्या-क्या  मुख्य  लक्ष्य  निर्धारित
 किए  हैं  ?  कृषि

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ह्रतुसंभान  तथा  स्षिक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  हरि  कृष्ण  :
 पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  तीन  वर्षों  में  खर्च  इस  प्रकार
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 हफ्ये  करोड़  लें

 1985-86  69.19

 1986-87  7  77.18

 1987-88  80.03

 198४-89  96.00

 व  का  आवंटन  )

 वर्ष  1989-90  के  लिए  129.00  करोड़  रुपये  की  लागत  के  योजना  आवंटन  का  प्रस्ताव
 योजना  आयोग  को  पेश  कर  दिया  गया  है  ।

 वर्ष  1989  के  दौरान  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  ने  एक  तीन  राष्ट्रीय  अनुसंघान
 केन्द्र  और  तीन  अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  प्रायोजनाएं  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  रखा

 कथि  पर  झावारित  उश्योभों  के  विकास  के  लिए  श्म्तराष्ड्रीय  सहयोग

 1053.  भ्री  मश्ेज्वर  तांती  :

 क्या  कूशि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  पिछले  वर्ष  मशीनों  उवं  रकों  सहित  कृषि  पर  आधारित  उद्योगों  क ेविकास कै  लिये  किसी
 अन्य  देश  अथवा  अंतर्राष्ट्रीय  संगठन  ने  कोई  वित्तीय  श्रह्ययत्य  प्रदान  की  यदि  व्रो  तत्सम्बन्धी
 ब्यौरा  क्या

 क्या  भारत  ने  भी  पिछले  ठर्थ  कृषि  और  इससे  सम्बद्ध  क्षेत्रों  मे ंकिसी  देश  को  सहवोग
 दिया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  न्योरा  क्या  हे  ?

 कृषि  सन्त्रासय  में  कृषि  श्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सन््त्रो  श्यास  लाल  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 स्मारकों  का  संरक्षण

 1054.  थी  भव्नश्वर  तांती  :

 क्या  मानव  संसाधन  शिकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  सब्ट्रीय  महत्व  के  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  संरक्षित  स्मारकों  की  संख्या  कितनी  ओर

 वर्ष  1986-87  और  1987-88  में  वर्षबार  इन  स्मारकों  के  संरक्षण पर  कितनी
 राशि  खर्च  की  गई  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  झिक्षा  तथा  संस्कृति  बिमागों  सें  राज्य  मंत्री  एल०पी०
 )  संरक्षण  अधिसूचनाओं  के  इंदराजों  के  अनुसार  केन्द्र  द्वारा  संरक्षित  स्मारकों  और  स्थलों

 की  संख्या  3543

 शान  186.
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 1986-87  ओर  1987-8£  के  दोरान  केन्द्र  द्वारा  संरक्षित  स्मारकों  और  स्थलों  के

 अनुरक्षण  और  मरम्मत  पर  व्यय  को  गई  राशि  क्रमशः  592.96  लाख  रुपये  और  590.79  लाख

 रुपए

 प्रसम  में  डेरी  विकास  कार्यक्रम

 1055.  श्री  भव्गेशवर  तांतो  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  असम  में  किन-किन  जिलों  को  लघु  कृषक  विकास  एजेंसी  के  लघु  कृषक  विकास  कायेंक्रम

 के  अन्तगंत  डेरी  विकास  कार्यक्रम  के  लिये  चुना  गया  और

 कितने  छोटे  और  सीमांत  किसानों  तथा  अन्य  कृषि  श्रमिकों  को  उन  जिलों  में  अब  तक
 डेरी  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  ?

 ह

 कृषि  मन्त्रालय  में  पग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंन  :
 2  1980  से  लघु  कृषक  विकास  एजेन्सी  का  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कायंतक्रम  में

 विलय  कर  दिया  गया  है  और  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  का  देश  के  सभी  जिलों  में  विस्तार
 कर  दिया  गया  है  ।  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कायंक्रम  के  अन्तग्गंत  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  चुने  हुये  परिवारों
 को  सहायता  दी  जाती  है  ताकि  वे  डेरी  विकास  सहित  द्वितीय  और  तृतीय  क्षेत्रों  में  आथिक  रूप
 से  सक्षम  परियोजनाओं  को  शुरू  कर  सके  ।

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  काय॑क्रग  के  अन्तर्गत  सहायता  प्राप्त  परिवारों  की  योजना  वार
 सूचना  की  निगरानी  केन्द्र  स्तर  पर  नहीं  की  जाती  है  ।  समवर्ती  मूल्यांकन  अध्ययन

 के  अनुसार  पशुपालन  क्षेत्र  के  अन्तर्गंत  असम  में  18.3%,  परिवारों  को  सहायता  दी
 गई  थी  जिनमें  से  7.2%,  परिवार  दुधारू  पशु  योजनाओं  के  अन्तर्गत  आते  थे  ।

 बिललो  बुग्ष  योजना  को  हुश्ला  घाटा

 1056.  डा०  चन्त्रशेख र  शत्रिपाठो  :

 क्या  छषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  दुग्ध  योजना  को  प्रतिवर्ष  लगातार  घाटा  हो  रहा  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्ली  दुग्ध  योजना  को  कुल  कितना  घाटा  हुआ  ?

 कृषि  सन्त्रालय  में  कूषि  श्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन््त्रो  इ्यास  लाल  :
 और  हां  ।  हाल  के  वर्षों  में  दिल्ली  दुग्ध  योजना  को  हानि  उठानी  पड़  रही  है  ।  पिछले

 तीट  वर्षों  के  दोरान  हुई  हानि  अगले  पृष्ठ  पर  दी  गई  तालिका में  दर्शाई गई  है  :--
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 तालिका

 वर्ष  हानि

 रुपये  )

 1985-86  7.66

 1986-87  7.40

 1987-88  12.03

 सरुभूमि  विकास  कृयंक्रम  का  कार्यान्वयन

 1057.  भ्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन  :

 उन  जिलों  और  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  मरुभूमि  विकास  कार्यक्रम  चलाया  जा  रहा

 है  और  यह  कब  से  चलाया  जा  रहा
 n  «  5  in  nell

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  विभिन्न  राज्यों  और  जिलों  में  इस  कार्यक्रम  पर,हुए  व्यय  का

 वर्षवार  ब्योरा  क्या

 मछ्भूमि  का  विस्तार  रोकने  में  कितनी  सफलता  मिली

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  इस  कार्यक्रम  को  नई  दिशा  देकर  और  घनराशि  आबंटन

 में  बुद्धि  करके  इसे  कारगर  रूप  में  कार्यान्वित  करने  का  और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  कार्यान्वित  किये  जाने  की  सम्भावना  है  और  तत्संबंधी  ब्यौरा

 क्या  है  ?

 कृषि  सन्त्रालथ  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  रन्त्रो  जनादंन  :

 भमि  विकास  कार्यक्रम  1977-78  से  5  राज्यों  के  2  जिलों  में  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  कार्यक्रम

 के  अन्तगंत  कवर  किये  गये  जिलों  तथा  राज्यों  की  सूची  संलग्न  में  दी  गई  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के लिए  राज्य  तथा  जिलावार  व्यय  के  ब्योरे  संलग्न

 में  दिये  गये  हैं  ।

 से  इस  कारयंक्रम  के  अन्तगंत  पारिस्थितिक  संतुलन  बनाये  रखने  तथा  इन  क्षेत्रों  में

 मरुस्थल  को  बढ़ने  से  रोकने  के  लिए  फार्म  वन  बेल्ट  रेत  के

 टीलों  का  समतलीकरण  तथा  पोधशालाओं  के  विकास  जेसी  विस्तृत  मरुभूमि  वनरोपण  योजनाएं  शुरू
 को  गई  कार्यक्रम  के  आरम्भ  से  1988  तक  137  हजार  हैक्टेयर  क्षेत्र  वानिकी  तथा  चरागाह
 के  अन्तगंत  लाया  गया  लगभग  60  हजार  हैक्टेयर  क्षेत्र  को  भूमि  तथा  नमी  संरक्षण  उपायों  के
 गंत  लाया  गया  है  तथा  लगभग  18  हजार  हैक्टेयर  क्षेत्र  में जल  संसाधन  विकसित  क्रिये  गये  इस
 «क्रम  के  लिए  आवंटन  को  छठी  योजना  के  दोरान  100  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  सातवीं  योजना  में

 ह.।ढ
 187



 लिखित  उत्तर  17  1988

 245  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  है  |  इस  का  क्रम पर  दिए  जाने  वाले  महत्व को  1987-88 से  और
 अधिक  तेज  कर  दिया गया  है  जिसमें  भूमि  नमी  जल  संसाधन संरक्षण और  विकास  तथा
 बन  रोपण  तथा  चरागाह  विकास  जैसी  मुख्य  जो  कि  मरुस्थल को  बढ़ने  से  रोकने  तथा

 पारिस्थितिक  संतुलन  को  बनाये  रखने
 से  संबंधित  पर  वाधिक  आवंटन  के  75 प्रतिशत तक  के

 योग  करने  की  व्यवस्था  है  ।

 वखिवर

 मरुभूमि  वि  कास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  कवर  किए  गए  राज्यों  तथा  जिलों के  नाम

 कऋ०  सं  ०  राज्य  जिले

 1...  गुजरात  1.  बनसकंठा

 3.  हिसार

 w  हिनाचल  प्रदेश

 4.  जम्मू  व  कश्मीर

 5.  राजस्थान

 योक  :  24  जिले
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 कस प,स  फसल

 मरुभूमि  विकाप्न  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  विधिन््न  राज्यों  में  1985-86,  1986-87  बौर
 1987-88  के  दौरान  जिलावार  खर्च

 ऋमांक  राज्य  जिला  1985-86  1986-87  1987-88  कुल
 के  दोरान  किया  गया  खर्च

 ०  में  )

 2  3  4  5  6

 1.  गुजरात  1.  बनसकंठा  78.48  126.2  !  18479  79.  389.49

 2.  मेहसाणा  32.33  43.51  39.08  114.92 2
 डसबनडोजरकडनसकॉप इन

 योग  :  110.81  169.73  223  87  £04.41

 2.  हरियाणा  1.  हिसार  53.79  131.15  117.14  302.08

 2.  भिवानी  37.63  91.28  87.64  216.55

 3.  रोहतक  43.47  46.73  37.64  127.84

 4.  सिरसा  54.76  75.06  73.35  203.17

 योग  :  189.65  344.22  315.77  849.64

 3.  1.  लाहौल-एवं  59.81  66.42  75.13  201.36

 प्रदेश  स्पीति

 2.  किन्बोर  52.51  90.13  62.65  205.29

 योग  :  112.32  156.55  137.78  406.65

 4.  जम्मू व  1.  लेह  61.22  416.52  126  51  304.25

 कश्मीर

 2.  का रफिल  33.87  $33.74  108.08  8  274.98

 सखोय  :  94.39  280.26  234.58  579.23
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 1  2  3  4  5  6  7

 5.  राजस्थान  1.  सीकर  39.48  141.24  141.65  322.37

 2.  झुनझुनू  36.96  128.23  117.79  282.98

 3.  गंगानगर  58.60...  142.20  91.67  292.47

 4.  जोधपुर  141.80  391.35 .  .  397.35  930.50

 5.  नाग्रोर  125.77  358.80  328.35  812.92

 6.  पाली  64.65.  264.44  205.89  .  534.98

 7.  जालौर  89.46...  221.74  209.91  $2.11

 8.  बाड़मेर  135.10  450.57  455.14  1040.81

 9.  जेसलमेर  118.57  529.10  425.76  1073.13

 10.  बीकानेर  151.82  438.33  435.76  1025.91

 11.  चुरू  127.49  345.87  273.27  746.63

 पी०एफ० सेल  17.00  24.88  32.34  74.22

 1106.70  3436.75  3114.58  7658.03

 राष्ट्रीय  बोज  निगम  द्वारा  बोलों  को  खरोद

 ता ++--_..हनहनह3हनह3इुन.ढ

 [  प्रनुवाद  ]

 1058.  भ्री  बद्धि  चना  जन  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  उत्पादकों
 से

 विभिन्न  फसलों  के  बीज  किस  मूल्य  पर  लेती  है  तथा
 उन्हें  यह  किसानों  को  किस  मूल्य  पर  बेचती  और  हा

 मूल्यों  में  अन्तर  के  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  श्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन््त्री  लाल  :
 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 हे

 बीज  के  अधिप्राप्ति  मूल्य  और  विक्रय  मूल्य  के  बीच  अन्तर  के  कारण  नीचे  दिये  गये

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  अपने  ठेका  उत्पादकों  के  माध्यम  से  प्रमाणीकृत  बीजों  का  उत्पादन
 क्रम  आयोजित  करता  है

 और  साथ  ही  एक  पारस्परिक  सम्मत  मूल्य पर  राज्य  बीज  निगमो ंसे  इन
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 बीजों  की  अधिप्राप्ति  भी  करता  इन  बीजों  की  अधिप्राप्ति  करने  के  पश्चात  राष्ट्रीय  बीज  निगम
 इनकी  परीक्षण  और  उपचार  परिवहन  करवाता  और  अपने  स्वयं  के  विक्रय
 केन्द्रों  अथवा  डीलरों  के  माध्यम  से  इनका  विपणन  करता  अधिप्राप्ति  लागत  के  बीज  के
 विक्रय  मूल्य  में  निम्नलिखित  लागत  तत्व  शामिल  होते  हैं  अर्थात  प्रोसेसिंग  उपचार
 संबंधी  लागत  ,  परिवहन  संबंधी  गोदाम  संबंधी  बाजार  अतिरिक्त  मार्ग  में

 होने  वाली  भंडारण  संबंधी  उनके  पुराना  पुनर्वेधीकरण  घन  के
 वापस  आने  की  गारंटी  और  प्रचार  आदि  ।

 विवरण

 वर्ष  1988-89  के  लिए  लागू  होने  वाले  राष्ट्रीय  बीज  निगम  के  प्रमागीक्षत  बीजों  के
 खरीद  ओर  बिक्री  मृल्य

 क्र०  फसल  अधिप्राप्ति  मूल्य  विक्रय  मूल्य
 (२०  प्रति  क्विटल )

 1'  2  3  4

 1...  गेहूं  231--  300  --  450

 2...  घान  700  425--  1400

 2...  मक्का  345  650---  700

 4.  सोरघम  1000  1600

 5.  बाजरा  600  800--  1100

 6...  मूंग  554--  703  —  1100

 7.  उड़द  627---  748  —  1200

 8...  लोबिया  650--  702  —  1100

 9.  अरहर  1032  —  1500

 10.  मटर  564--  580  —  1100

 11...  मसूर  701  --  1200

 12...  चना  634--  695  --  1100

 13.  सोयाबीन  675  —  1100

 14.  सीसम  1472  --
 2400

 15.  अरेण्ड  $75--  1600  920--  2500
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 2  3  4

 10  सरसों  840--  927  -  1500

 17  तोरिया  815 --  1003  --  1500

 18  कुसुम  595--  665  —  1200

 19  सूरजम्ृखी
 --  1800

 20  अलसी
 --  1009  --  3600

 21  मूंगफली  760--  1145  --  1500

 22.  मकक्का  315  —  600

 23.  बाजरा  425  —  3850

 24.  लोबिया  450  —  830

 25.  सोरधम  425  850---  900

 26...  लसुनवास  6796

 27...  जबवई  ३00  -  600

 28...  जूट  600
 --  1500

 29.  मेस्ता  500  --  1500

 405--  5500

 तमिलनाड  में  गेर-सरका  री  पोलिटेक्निਂ  पु

 105%  भी  के०  रामसति  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  तमिलनाडु  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  खोले  गए  राज्य  सरकार

 द्वारा  विधिवत्  सान््यता  प्राप्त  पोलिटेक्निकों  का  ब्यौरा  क्या

 तमिलनाडु  राज्य  में  ऐसे  श्रत्येक  पोलिटैक्सिक  को  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  दिए  गए
 ऋण  के  मात्रा  के  बारे  में  ब्यौरा  क्या  और

 ऐसे  प्रत्येक  पोलिटक्निक  में  उपलब्ध  कराई  गई  शिक्षण  श्रथोबश्चालाओं  आदि  के

 बारे  में  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जआानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०पी०
 :  सें  उपलब्ध  सूचना  कै  अनुसार  पिछले  तीन  वर्षों

 के  दोरान  शज्य  सरकार  के
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 अनुमोदन  से  तमिलनाडु  में  प्राइवेट  क्षेत्र  में  73  पोलिटेक्निक  खोले  गये  इस  मंत्रालय  का  इन  पो
 क्निकों  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  क्योंकि  इन्हें  अखिल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद  का  अनुमोदन
 प्राप्त  नहीं  है

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  हारा  कोहल्सਂ  को  सप्लाई

 1060.  क्रो  के०  राममृति  :

 क्या  इस्पात  धो  र  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन  उपभोक्ताओं  जो  1988  तिमाही  के  लिए  पांच  लाख  टन

 हाट-रोल्ड  कोइल्स  की  सप्लाई  हेतु  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  से  पंजीकृत  उनका  कोटा

 सप्लाई  कर  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  द्वारा  उक्त  योजना  अब  वापस  ले  ली  गई
 आर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 :

 इस्पात  झोर  खान  मंत्रो  एम०  एल०  :  1988  की
 तिमाही  में  5  लाख  टन  गर्म  बेल्लित  कॉयल्स  की  मांग  के  मुकाबले  में  1-11-1988  तक  के  पास
 पिछला  स्टाक  लगभग  एक  लाख  टन  का  उसी  अवधि  में  ने  31,500  टन  के  आयात  का
 आडंर  दिया  है

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  की  प्रतिकूल  परिस्थिति  में  उपभोक्ताओं  को  गम  बेल्लित  क्वायलों
 की  सप्लाई  आयात  के  जरिए  देशी  उपलब्धता  बढ़ाकर  करने  की  योजना  के  अन्तगंत  आयात  को  कठिन
 बना  दिया  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कला-महाविद्लालयों  को  सहायता

 1061.  भो  के०  राममति  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  कला-महांविद्यालयों  को  सहायता  देती

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  महाविद्यालयों  के  प्रबन्ध  मंडलों  का  ब्यौरा
 क्या  और

 उक्त  महाविद्यालयों  द्वारा  उस  धनरांशि  के  उपयोग  पर  क्या  नियंत्रण  रखा  जाता  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  एल०पो०
 :  और  विश्वविद्यालय  आयोग  द्वारा  सातवीं  योजना  में  संगीत  और
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 ललित  कंलाओं  सहित  विज्ञानਂ  और  चॉलशिंज्य  विषयों  के  पाठ्यक्रम  अदान  करने  वाले  कासेजों  के
 लिए  4.00  लाख  रुपये  जोर  8.00  लाख  रुपये  के  बीच  वित्तीय  सहायता  प्रवान  की  जाती  कवि
 कालेज  केवल  संगीत  और  ललित  कलाओं  में  पाठ्यक्रम  प्रदान  कर  रहा  है  तो  सहायता  १.0७  कख
 रुपये  तक  सीमित  है  ।  उन्हीं  कालेजों  को  ऐसी  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  जो  विश्वविद्यालय
 अनुदान  आयोग  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  हैं  कौर  सहायता  पाने  के  लिए  उपयुक्त  घोषित  किए  गए
 किसी  भी  कालेज  को  सहायता  के  लिए  मान्यता  प्राप्त  होने  के  वास्ते  मुख्य  आवश्यकताएं  ये  हैं  कि  कालेज
 में  विश्वविद्यालय  डिग्री  प्राप्त  करने  के  लिए  पाठ्यक्रम  होने  यह  किसी  विश्वविद्यालय  से  सम्बद्ध
 होना  चाहिए  और  इसकी  एक  वंधानिक  पहचान  होनी  चाहिए  न्याय  आंदि  या  एक
 सरकारी  कालेज  )  ।  उपयुक्सता  की  घोषणा  के  लिए  स्थायी  सम्बन्धन  एक  ऋतिरिक्त  आब्रश्यकता

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  से  सहायता  प्राप्त  करने  वाले  प्रत्येक  कालेज  को
 समय  पर  खचों  की  प्रगति  के  सम्बन्ध  में  विवरण  प्रस्तुत  करने  और  सनदी  लेखापालों  आदि  द्वारा
 विधिवत  परीक्षित  अपने  लेखे  प्रस्तुत  करने  जहां  जावश्यकता  आयोग  सम्बद्ध  विश्वविद्यालय
 से  अपने  अवुदान  की  उपयोगिता  की  कंच  से  करा  सकता  हे  ।

 नियन्त्रण  पर  सम्मेलन

 1062.  भरी  के०  राममति  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दक्षेस  राष्ट्रों  ढारा  वर्ष  1987  में  विक्का  नियन्त्रण  पर  आयोजित  सम्भेस्तन  में  के
 गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या ्

 (a)  अफ्रोकी*एर्शशिमाई  ग्राम्वैथ  पुननिर्माण  संगठन  ,  नई  दिल्ली  हवस  क्सभिथिका  नियन्त्रण  पर

 हैदराबाद  यें  हाल  ही  में  अस्योजित  अन्त  र्खेष्ट्रीय  कार्य  छाला  दव॒रा  क्या  सिफारिश  की  गई  ओर

 सरकार  द्वारा  सूखा  और  चक्रवात  जेसी  विभीषिकाओं  के  नियन्त्रण  से  संम्बन्धित
 सिफारिशों  पर  कया  अनुवर्ती  कारंवाई  की  गई  है  ?

 कृषि  सस्त्रालय  में  ग्रामोण  विकास  विमाग  में  राज्य  सन््त्रो  जनादंध  पृज्त  :
 रिशों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।

 कायंशाला  की  अन्तिम  रिपोर्ट  और  सिफारिशें  अभी  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।

 आवश्यक  सूचना  एकञ्व  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 क्थिरश्

 दक्षेस  यप्ट्ररें  दस  28  ससित्तस्थर  से  987  सक  िप्ीखिका  पर
 आयोजित  सम्मेलन  में  की  गई  सिफारिशे

 1.  बाढ़  के  सक्तिय  प्रश्मव  भें  आचे  वाले  मैदानी  इलमकों  जेसे  सम्ध्ावित  क्षेत्रों  के
 बारे  में  मानचित्रण  करवा  ओर  उन्हें  मानवीय  आवास  के  लिए  अनुप्रयुक्त  मंडलों  में
 जित  करना  आवश्यक  होगा  ।
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 वनन्त्रशन  और  गहरे  ढलाव  की  वृद्धि  जंसीः  फारिस्थितिक  रूप  से  क्षति  पहुंचाने  वाली
 प्रक्रियाओं  को  नियंत्रित  किया  जाना  चाहिए  ताकि  भूस्खकनः  भौर  भूमि के  बड़े  स्तर  पर
 संचलन  पर  रोक  लगाई  जा

 समुद्रतट  के  किनारे  सभी  जमह  शेल्टर  बेल्ट  तेगार  करने  जंसा  दीर्घावध्धि  उपाय  ही
 वात  के  प्रभाव  को  कम  करने  के  लिए  एक  जाना-माना  व्वरीका  है  ।  इसी  पर  चक्रवात  के
 प्रभाव  को  कम  करने  के  बारे  में  तत्काल  चिन्तन  की  आवश्यकता  है  ॥

 राष्ट्रीय  सरकारों  को  पृ  चेतावनी  प्रणालियों  तथा  तेक्मरी  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  देनी
 क्योंकि  विमत्र  में  क्धीषिका  हानि  से  बक्ाब  में  इनकर  अभाव  ही  कमियों

 में
 से

 एक  मुख्य  कमी  इसी  दिल्ला  में  दक्षेस  राष्ट्रों  में सहमोगः  अत्यश्विक  लाभप्रद  सिद्ध  हो
 ऊँ सकता  है  ।

 एक  से  अधिक  दक्षेस  राष्ट्र  को  प्रभावित  करने  वाली  बक्ढ़  जंसी  विभीषिकाओं  के  बचाव
 के  लिए  राष्ट्रों  के बीच  सहयोग  की  अग्वश्यकतम  है  ।

 हर  क्षेत्र  में  विभीषिका  रोधी  उपायों  के  लिए  स्थानीय  संसाधनों  और  कामिकों  को  जुटाने
 की  शक्तियों  से  युक्त  एक  अधिकारीਂ  होना  यह  नाडल  अधिकारी
 उच्च  स्तरीय  एजेंसियों  और  सरकार  हेतु  सम्पर्क  व्यक्ति  होगा  ।  भारत  में
 नाडल  अधिकारी  इस  संबंध  में  दक्षेस  की  सहायता  वाले  देश  आवश्यक  उपाय
 कर  ।

 विभीषिका  से  बचाव  के  किसी  भी  कायंक्रम  में  निर्णय  दायित्व  तथा  प्राधिकार  को
 सुस्पष्ट  ढंग  से  परिभाषित  किया  जाना  उसका  व्यापक  प्रचार  किया  जाना

 चाहिए  और  समस्त  संगत  निकायों  को  उसे  स्वीकायं  करना  चूंकि  विभीषिकाओं
 के  आने  पर  तत्काल  निर्णय  की  आवश्यकता  होती  अतः  विभीषिका  की  चपेट  में
 आने  पर  आदेश  प्राप्त  करने  तथा  और  स्पष्टीकरण  प्राप्त  करने  का  तो  समय  ही  नहीं
 होता  है  ।  विभीषिका  राहत  नीति  के  कार्यान्वयन  हेतु  आवश्यक  प्रबन्ध  पहले  ही  कर  लिए
 जाने  विभीषिका  नीतिग्रों  को  कार्याल्वित  करने  ओर  प्रक्रियाओं के  संबंध  में
 निर्णय  लेने  को  ग्रथासस्भद्र  सऋ्ल  बताया  जाना  इन  मुण्य  उत्तरदायित्वों  को

 कानून  में  तथा  विभी  षिका-रोधी  योजनाओं  में  परिभाषित  करना  उपयुक्त

 स्थानीय  प्रशासन  को  विभी  षिका  के  आने  पर  राहत  ओर  पुनर्स्थाफ्न  के  कार्य  का  दायित्व

 होता  स्थातीग्र  परित्यथितियों  की  आवृश्यकताओं  का  साम्नना  करने  हेतु  तथा

 राहत  ब्र  पुनर्स्थापन  के  लिए  सामान  ओर  व्यक्तियों  के  रूप  में  आवश्यक  सहायता

 जुटाने  के  लिए.स्थानीय  प्रशासन  पर्याप्त  ढंग  से  सज्जित  होना  चाहिए  ।

 आश्रय  राहत  और  पुनर्स्थापन  के  काम  को  करने  के  लिए  मागंदर्शी  सिद्धांत  तैयार  किये
 जाने  उसी  के  आधार  पर  स्थानीय  अश्वश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उपयुक्त
 कारंबाई  योजना  तैयार  की  जानी

 विभीषिकाओं  के  मौसम  के  प्रारम्भ  होने  से  कुछ  ही  समय  पूर्व  आवश्यक  भ्रनुदेश  जारी
 कर  दिये  जाने  बहुत  ही  पहले  जारी  किये  गए  अनुदेशों को  भूल  जाने  की
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 13.

 14.

 16.

 17.

 सम्भावना  होती  प्रत्येक  वर्ष  विभीषिका  के  मौसम  से  पूर्व  अनुदेशों  को  दोहराना  भी
 आवश्यक  होगा  ।

 जिस  क्षण  प्राकृतिक  आपदा  के  आने  का  आभास  नियंत्रण  कक्ष  के  दृष्टिकोण  को -  न्  हु
 अपनाया  जाना  चाहिए  ।  इससे  राहत  कार्यों  का  प्रभावी  समन्वय  ओर  सूचना का  तत्काल
 सम्प्रेषण  हो  जिससे  संत्रास  से  बचाव  होगा  ।

 अनुभव  से  यह  पता  है  कि  टीका  रोगाणु  नाशन  और  संचार  को  बहाल  करने
 आदि  जैसे  अन्य  तत्काल  उपायों  के  साथ-साथ  क्षतिग्रस्त  मकानों  का  निरीक्षण  और  बहां
 के  निवासियों  को  आवास  के  लिए  असुरक्षित  मकानों  से  निकल  जाने  की  सलाह  देना  भी ”]
 आवश्यक  सभी  ढूर्यों  में  स्थानीय  एजेंसियों  की  भागीदारी  लाभप्रद  हो  सकती

 अनुभव  से  यह  पता  चलता  है  कि  जब  तक  विभीषिकाओं  के  विनाशकारी  लक्षणों  तथा
 संकट  से  बचाव  के  लिए  की  जाने  वाली  कारंवाई  के  बारे  में  जनता  को  जानकारी  नहीं
 दी  जाये  तब  तक  अग्रिम  चेतावनी  प्रभावी  नहीं  होती  विवरणिका
 दृश्य  श्रव्य  चक्रवात  की  तेयारी  की  रेडियो  व  दूरदर्शन  पर  वार्ताओं  और
 चर्चाओं  के  माध्यम  से  जनता  में  चेतना  पैदा  करने  के  कायंक्रम  प्रारम्भ  किए  जाने  की
 आवश्यकता  है  ।

 विभीषिका  का  सामना  करने  के  लिए  उसी  तरह  जन-जागरण  पैदा  किये  जाने  की
 वश्यकता  जिस  तरह  आयोजना  के  पर्यावरणीय  आयाम  के  बारे  में  जाग्रति  पैदा  की
 गई  इसे  वर्ष  में  एक  बार  सुरक्षा  तेयारी  का  दिन  मनाते  हुए  किया  जा  सकता
 इस  मीडिया  रेडियो  व  समाचार  तथा  वार्ताओं  के  माध्यम  से  तथा
 विभीषिका  बचाव  तथा  नियंत्रण  के  काय्यंक्रमों  के  बारे  में  ब्यापक  प्रचार  किया  जानी
 चाहिए  ।

 विशेषतया  औद्योगिक  प्रशिक्षण  पालिटेक्नीक  इंजीनियरी
 विद्यालयों  तथा  प्रौद्योगिकी  संस्थाओं  के  छात्रों  हेतु  विभी  षिका  बचाव  और  नियंत्रण  आदि
 ज॑ंसे  विषयों  को  उनके  पाठ्यक्रम  का  भाग  माना  जाना

 जब  तक  कि  लोग  स्वेच्छा  से  आगे  न  आएं  और
 वे  स्वयं  पुनर्स्थापन  कायं  हेतु  अभिप्रेरित

 न  किये  तब  तक  अधिक  कुछ  भी  नहीं  हो सकता  राहत  और  पुनर्श्थापन  कार्य
 की  सभी  अवस्थाओं  में  स्थानीय  निकायों  के  माध्यम  से  ग्राम  स्तर  पर  सामदायिक
 भागीदारी  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना  इसके  लिए  विभीषिका  की  तैयारी  को
 उपयुक्त  महत्व  दिया  जाना  चाहिए  और  लोगों  को  विभीषिका  जोखिम  तथा  जोखिम
 परिस्थितियों  पर  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करने  के  बारे  में  सचेत  किया  जाना

 प्राकृतिक  विभीषिकाओं  से  पीड़ितों  को  सहायता  ओर  राहत  देने  में  स्वेक्छिक  एजेंसियां
 बेहतर  स्थिति  में  हैं  ।  यह  सुनिश्चित  करना  आवश्यक  है  क्रि  प्राप्त  सहाथता  का  अधिक  _
 तम  इस्तेमाल  किया  तथा  यदि  सम्भव  हो  तो  भविष्य  में  प्राकृतिक  विभीषिका  के
 पुनर्स्थापन  की  रोकथाम  हेतु  स्थायी  सुधार  लाया  जा  सके  ।  इसे  स्थानीय  रोजगार  के हे  केक
 अवसरों के  सृजन  था  उनमें  वृद्धि  करने  तथा  प्रभावित  जनसंख्या  को  आय  को  पूरक
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 22.

 25.
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 बनाने  के  लिए  भी  प्रयोग  में  लाया  जाना  इस  संबंध  में  आश्रय  कार्यक्रम  अधिक

 सहायक  सिद्ध  हो  सकते हैं
 !

 प्राकृतिक  विभीषिकाओं  के  आने  पर  जल  निकासी  प्रणालियों  जैसी

 आवश्यक  सेवाओं  की  सप्लाई  में  व्यवधान  आ  सकता  है  और  संचार  आदि  अस्त-अ्यस्त

 यह  कार्य  अत्यधिक  महत्व  का  है  कि  इन  आवश्यक  सेवाओं  की  योजना  रूपरेखा

 तैयार  करने  और  उन्हें  प्रारम्भ  करने  के  काम  में  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बहुत
 सावधानी  बरती  जाए  कि  जिससे  ध्येय  को  प्राप्त  करने  के  लिए  अपनाये  गये  उपायों

 और  तरीकों  से  प्राकृतिक  विभीषिका  से  हुई  हानि  और  विनाश  से  बचाव  हो  सके  ।

 त्रहां  तक  सम्भव  प्रभावित  जनसंख्या  के  लिए  स्थानीय  सामग्री  तथा  कुशलताओं  को
 प्रयोग  में  लाते  हुए  मूलभूत  आश्रय  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  आपातकालीन  आश्रय
 इस  तरह  से  तैयार  करने  चाहिए  जिससे  अधिकांश  सामान  को  बचा  लिया  जाये  अथबा

 उसे  स्थायी  आवास  हेतु  प्रयोग  में  लाया  जा  सके  ।

 बहत  से  मामलों  में  बिभीषिकाग्रस्त  इलाकों  में  स्थायी  आवास  को  शिफ्ट  करना  आथिक
 दष्टि  से किफायती  नहीं  होता  ऐसी  स्थिति  में  उपलब्ध  केवल  यही  रास्ता  होता  है
 कि  पूर्नानर्माण  किया  जाये  अथवा  विद्यमान  ढांचों  को  सुदृढ़  बनाया  जाये  ।

 जिन  क्षेत्रों  में  प्राकृतिक  विभी  षिका  की  अधिक  सम्भावना  होती  वहां  शक्ति  प्रति  रोधी
 सार्वजनिक  भवनों  का  निर्माण  किया  जाना  जिन्हें  विभीषिका  के  दोरान
 दायिक  आश्रय  के  रूप  में  प्रयोग  में  लाया  जा  सके  ।

 दक्षेस  सदस्य  देशों  क ेबीच  विभीषिका  प्रबन्ध  की  ग/तविधियों  के  समन्वय  के  लिये  दक्षेस
 सचिवालय  में  एक  प्रकोष्ठ  की  स्थापना  करना  वांछित

 किसी  भी  दक्षेस  सदस्य  देश  द्वारा  दक्षेस  प्रबन्ध  के  संबंध  में  विकसित  जानकारी  उपयक्त
 प्रौद्योगिकियों  को  दक्षेस  सदस्य  देशों  के  प्रयोग  हेतु  दक्षेस  सचिवालय  के  माध्यम  से

 षित  किया  जाना

 दक्षेस  सदश्य  देशों  के  प्रतिनिधियों  दो  वर्षों  में  एक  बार  और  बेहतर  हो  कि  जनवरी

 या  फरवरी  दक्षेस  सदस्य  देशों  में  स ेकिसी  भी  एक  देश  में  बैठक  करनी  ताकि

 वे  पहले  के  दो  वर्षों  के  दौरान  की  विभीषिकः  के  बारे  में  विचार-विमर्श  कर  सके  तथा
 सदस्य  देशों  में  विभीषिका  प्रबन्ध  के  संबंध  में  प्राप्त  अनुभव  से  लाभान्वित  हो

 दक्षेस  सदस्य  देशों  को  विभीषिका  प्रबन्ध  से  संबंधित  का्िकों  हेतु  प्रशिक्षण  कार्य क्रम
 आयोजित  करने  चाहिए  ।
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 जदाहरलाल  बेहक  कूषि  झोर  नुस्ंघक्क  संस्थान  को  सके  यई[सस््कहाकतर

 ]

 1063.  डा०  प्रमात  कुसार  स्लिक्र  :

 क्या  क्र  मन्त्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  में  जबलपुर  स्थित  जवाहर  लाल  नेहरू  कृषि  और  अनुसंधान
 संस्थान  को  अतिरिक्त  घनराशि  प्रदान  की

 क्या  उपर्युक्त  संस्थान  के  अन्तर्गत  आने  काले  रायपुर  कृषि  स्कूल  ने  नई|योजनायें  तैथार

 की  और

 यदि  तो  तत्सम्क्न्धी  ब्योरा  कफ  है  ओर  क्या  इनसे  छतवसयढ़  क्षेत्र क़ो  लाभ  हुआ  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  कृषि  भ्रनुसंघान  तथा  शिक्षा  विभाय  में  राज्य  मन््द्रो  हरि  कृष्ण
 जबलपुर  में  इस  तरह  का  कोई  संस्थान  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठठा  ।

 हे  प्रश्न  ही  नहीं

 मध्य  अदेश्ष  में  सके  के  लए  सहायता  देवा  .

 मध्य  डा०  प्रभात  कुआर  मिश्र  :

 क्या  कषि  मंत्री  यह  कताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  के  छत्तीसगढ़  जिले  के  किन-किन  क्षेक्रों  को  वर्ष  1988  में  कम  वर्षा  होने  के
 कारण  सूखे  की  स्थिति  का  सामना  करना  पड़ा

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  मध्य  प्रदेश  को  सूखे  की  स्थिति  का  सामना  करने  हेतु  कितनी
 घनराशि  आवंटित  की  गई  और

 इस  सम्बन्ध  में  राहत-कार्य  कब  तक  प्रारम्भ  किये  जाएंगे  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  रूधि  ्लोर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मन्छरें  श्याम  लाल  :
 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  सूचना  दी.है  कि  रायपुर  और  दुग्नं  जिले  व  राजनन्दगांव  जिले  के  हिस्से  को

 1988  में  कम  वर्षा  के  कारण  सूखे  का  सामना  क़रना

 राज्य  सरकार  ने  सूखा  सहित  प्राकृतिक  आपदाओं  से  निपटने  के  लिए क्यं  1988-89  के
 लिए  4.75  करोड़  रुपये  को  बाबिक  मर्जजन  धनराशि  प्राप्त  की:हे  ।

 के  स्थिति  कप
 अपेक्षाओं  को  देखते  हुए  प्रशमबित  क्षेत्रों  में राहत  कार्य  शुरू  करना  राज्य

 सरकार  की  जिम्मेदारी
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 राष्ट्रीय  सरवारता  मिश्मम  के  अस्तक्षत  अोडियो क्फेट  प्केय  रों
 का  इस्तेमाल

 [  प्रनुवाद  ]

 1065.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :

 श्री  श्रार०  एम०  भोषे  :

 क्या  सानव  सैँंसांधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  क#पा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  प्राधिकरण के  प्रौढ़ों  में  निरक्षरता  की  समस्या  के  समाधान
 के  लिये  वीडियो  कंसेट  प्लेयरों  का  इस्त्ेग्राज  करने  का  भनिभ्चंव  किका  है  और  इसके  लिए  विशेष  साफ्टवेयर
 उपकरण  तैयार  किया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  हुई  प्रगति  और  ऋय  सहित  ब्यौस  क्या  भोर

 वीडियो  कंसेट  प्लेयरों  और  सफ्टवेचश  उच्ककरण  का  खबसे  बधिक  फिस  राज्य  बे  इस्तेमाल
 किया  है  ?

 अप्रभव  संस्प्ण्नत  पविवधस  संजसश्र व  भें  वपका  तप्पर  हंल्फकुति  शिमकों  में  रज्य  भंजो  एल  ode
 :  से  रा्ट्रीय  अस्क्षरूका  मिशन  प्रश्धिकरण  की  कार्मकारी  सशिति  ने  अपनी

 20  1988  को  हुई  बैठक  में  इस  मामले  पर  विचार  किया  था  ।  इसमें  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन
 दस्तावेज  में  किये  गये  प्रबन्धों  को  दोहराया  जिनमें  यह  परिकल्पना  की  गई  है  कि  यह  वीडियो

 कसेट  प्लेयर्स  सहिब  सपरक्षरत्रत्र  दृश्य-श्रव्य  माण्यशों का  प्रतिस्थानी  नहीं  हो  फ़िर  भी  यह  सीखने  के
 कार्यक्रमों  क्री  निरक्षरत्म  उन्मूलन  के  अनुकूल  वातावरण  तेयार  अधिकारियों  के  प्रशिक्षण
 की  कोटि  में  सुधार  के  लिए  आवश्यक  है  |  शिक्षा  ब्रिश्वाग  संसाधच  विकास  में  प्रोढ़
 निरक्षरता  की  समस्या  के  समाधान  के  लिए  वीडियो  कंसेट  प्लेक्स  उपलब्ध  कसते  के  कोई  योजना

 नहीं  है  ।

 बिल्लो  को  सड़कों  प्र  ऊंची  कटरी  कितारों  श्रार्यनर्आाज़

 डा०  शो  ०  विजय  रामा  राव  :

 क्या  खल-सूुश्षख  श्रवियहन  मन्त्री  यह  बतहने  कद  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  के  सुल्का  सम्बन्धी  अध्ययन  दल  ॥992  क ेअ्रतिवेदन  के
 दिल्ली  यालायात  पुलिस  शहरी  सड़कों  पर॑  पटरी  किनारों  के  निर्श्ाण  विशेष  कर  ऊंचाई  के

 सम्बन्ध  में  निर्धारित  सिद्धांतों  का  पालन  नहीं  कर  रही  है  और  ये  किनारे  मोटर  चालकों  के  लिए  बहुत
 ऊंचे  व  खतरनाक  हैं  जो  अब्नने  बाहन  को  इक्से  हर  रखते  हें  ओर  इस  फ्र्कार  आवश्यकत्ता  स ेअधिक  स्थान
 घेरते  और

 यदि  तो  कमा  सभी  वर्तमान  कटरी  किनारों  की  जांच  करके  जहाँ  आवश्यक हो
 वतन  करने

 का  विचार  है  ?

 जस-भूतल  परिवहन  भम्त्रा  लय  के  राज्य  सम्त्री  राजेश  पायलट  )  :  और  दिल्ली
 प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  दिल्ली  ट्रेंफिक  पुलिस

 दूर
 निर्मित  नहीं  किए  जाते  और  भारतीय
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 सड़क  कांग्रेस  द्वारा  निदिष्ट  विशिष्टियों  क ेअनुसार  सड़क  निर्माण  एजेन्सियों  द्वारा  निर्भित  किए
 जाते

 ह॒

 दिल्ली  प्रशासन  के  लोक  निर्माण  विभाग  से  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु कि  कब  मानकों  के  अनुसार
 निमित  कर्बो  का  निरीक्षण  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 दुर्गापुरो  सस््टोल  प्लांट  के  भ्राधुनिकोकर  भ  के  लिए  प्राप्त  प्रस्तावों  फो  जांच

 1067.  श्री  बी०  ओरि्विास  प्रसाद  :

 क्या  इस्पात  भौर  खान  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दुर्गापुर  स्टील  प्लांट  के  आधुनिकीकरण  के  लिये  प्राप्त  प्रस्तावों  की  जांच  का  कार

 पूरा  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  तथ्य  और  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्गत  झोर  ख्लान  मंत्री  एम०  एल०  :  ओर  अन्तर्राष्ट्रीय  पैकेजों  के
 सम्बन्ध  में  प्राप्त  बोलियों  के  मूल्यांकन  का  कार्य  अभी  तक  पूरा  नहीं  हुंआ  10  देशी  पैकजों

 में  के  संबंध  में  बोलियों  के  मूल्यांकन  का  काय॑  पूरा  कर  लिया  गया  है  जिसके  ब्यौरे  निम्नानुसार
 हैं  :--

 क्रम  सुं०  पैकेज  एजेंसी  आशय  पत्र  जारी  मूल्य +  करने  की  तारीख  रुपये )
 ना  सनम  ०

 तक

 जज

 1...  कोक  ओवन  ओर  बी  ०पी०पी  ०

 बैटरी  बओटो  इण्डिया  13-9-88  69.70

 उत्पादन  संयंत्र  कम्प०
 गो०पी०आई०  13-9-88  54.95

 2.  न्यू  एन०डब्ल्यू०एल०आर०  शाप  ब्रेथवेट
 4-2-88  7.36

 3...  लाइम  केल्सिनेशन  प्लांट  बुल्कन  30-6-88  .  23.11

 4...  संयंत्र  जल  आपूर्ति  ई०पी०भआाई०  30-4-88  7.11

 5...  रिपेयर  शाप  तथा  इंस्ट  स्टोर  एच०एस०्सी  ०एल०  30-7-38  2.81

 6.  बोलानी  में  अयस्क  तेयार  करने  एच०एस०्सी०एल०  13-10-88  .  59.36
 का  संयंत्र

 7...  बिजली  वितरण  क्षेत्र  लाइटिय  एच०बी०्बी०  14-10-88  123.50
 तथा  दूरसंचार

 फत्/़॒॒
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 वोधों  के  रोगों

 1068. .  श्री  वी०  तुलसी  राम  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  23  1988  के  एक्सप्रेसਂ  में

 हरियाणा  प्रोजेक्ट  दु  कन्द्रोल  पेस्टਂ  नामक  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इस  योजना  के  परिणाभस्वरूप  कौन-कौन  सी  बीमारियां  और  जीवाणु  नष्ट

 किए  जाएंगे  और  केन्द्रीय  सरकार  का  राज्य  सरकारों  को  कितनी  अनिवायं  सहायता  उपलब्ध  कराने

 का  विचार

 क्या  पौधों  और  फसलों  के  संरक्षण  के  लिये  आंध्र  प्रदेश  को  इस  प्रकार  की  कोई  सहायता

 उपलब्ध  कराई  जायेगी  ।

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  और

 (=)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
 ल्  बोल

 क्षि  भन्त्रालय  में  कृषि  ध्लोर  सहकारिता  विमाथ  में  राज्य  सन्त्रो  श्याम  लाल  :

 हो  ।

 से  हरियाणा  सरकार  ने  सूचना  दी  है  कि  कोई  विशेष  नई  ज॑ंसा  कि
 समाचार  मद  में  प्रकाशित  हुआ  तैयार  नहीं  की  गई  परियोजना  के  फलस्वरूप  केन्द्र  सरकार
 का  हरियाणा  राज्य  सरकार  को  सहायता  देने  तथा  आंध्र  प्रदेश  को  ऐसी  कोई  सहायता  देने  का  प्रश्न

 ही  नहीं  उठता  ।

 बोजों  का  मृल्प

 1069.  भ्री  बो०  तुलसो

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बीजों  विशेषकर  चना  आदि  के  मूल्यों  में  रबी  फसल  की  बुआई  के  समय  से  व॒द्धि
 हो  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  किसानों  के  हितों  की  रक्षा  तथा  सस्ती  दरों  पर  बीजों  की  सप्लाई  की
 व्यवस्था  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 कृषि  सन््त्रालय  में  कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सम्त्रो  इ्याम  खाल  :
 से  यह  जानकारी  इस  मंत्रालय  में  उपलब्ध  नहीं  यह  जानकारी  राज्यों  और  सम्बन्धित

 एजेंसियों  से  एकत्र  की  जा  रही  है  और  प्राप्त  होने  पर  इसे  सभा-पटल  पर  रख  दिया

 r

 201



 लिखिंत  उत्तर  17  8
 ++

 गहरे  सम॒द्र  में  मछली  पकड़ने  के  लिए  संयुक्त  क्षेत्र  को कम्पनियों
 के  कार्य  के  लिए  विशिष्ट  सोमा  संबंधों  प्रतिबन््ध

 आगे मछलियों के  श्री  दोलत  सिंह  जो  जदेजा  :

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  संयुक्त  उद्यम  वाली  कम्पनियों  द्वारा  प्रादेशिक  जल  सीमा  के
 आगे  मछलियों  के  पकड़े  जाने  के  बारे  में  ।  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4783  के  उत्तर
 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गहरे  समुद्र  में  झींगा  मछलियों  को  पकड़ने  के  लिए  संयुक्त  क्षेत्र  की  कम्पनियों  के  कार्य
 के  लिये  विशिष्ट  दूरी  संबंधी  कोई  प्रतिबन्ध  लगाया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  दूरी  अथवा  क्षेत्र  निर्धारण  का  ब्योरा  क्या

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  यदि  कोई  दिशा-निर्देश  जारी  किये  भ्एं  तो  वे  क्या
 क्या  क्षेत्रवार  कोई  ऐसी  नीति  है  जिंसेके  अनुसार  संयुक्त  क्षेत्र

 की  कम्पनिणं  गहरे  समुद्र
 से  झींगा  मछलियां  पकड़  और

 यदि  तो  इस  विषय  को  स्पष्ट  करने  और  विशिष्ट  दिशा-निर्देश  जारी  करने  के  लिये
 क्या  उपाय  किए  जा  रहे

 खाद्य  प्रसंस्करण  उचश्लोग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदोझ  :  और
 संयकत  उद्यम  की  कम्पनियों  के  गहरे  समुद्र  में  मछलियां  पकड़ने  वाले  जलपोतों  को  पूर्वी  तट  में  समुद्री  तट
 से  ।2  नाविंक  मील  ओर  पश्चिमी  तट  में  समुदो  तट  से  24  नाविक  मील  से  आगे  काम  करना  चाहिएं
 और  उन्हें  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  निश्चित  किए  गये  विशिष्ट  क्षेत्रों  के  बारे  में  प्रतिबन्ध  का

 पालन  करना  होगा  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 से  संयुक्त  उद्यम  की  कम्पनियों  सहयोंगे  द्वारा  गहरे  समुद्र में  भछलियां
 पकड़ने  वाले  जलपोतों  को  चलाने  से  संबंधित  शर्तों  के  अनुसार  अधिसूचना  संख्या  30035/28/84-
 एफ०वाई०  दिनांक  4-4-35  में  उल्लिखित  क्षेत्र  संबंधी  प्रतिबंध  लागू  होते  हैं  ।

 फिल्षिग  परमिद्सਂ  हारा  छोटी  कम्पनियों  को  सहायता

 शो  दोलत  सिह  जो  जैदेजा  :

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उश्चयोग  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  प्रक्रियाजन्य  समस्याओं  कां  सामना  करने  के  लिएं  छोंटी  कम्पनियों  को
 फिशिंग  परमिट्सਂ  द्वारा  सहायता  देने  के  लिए  क्पा  कदम  उठाये  गये  और

 लघु  उद्यमि  यों  की  सहांयता  के  लिए  चार्ट  र  को  विभिन्न  शर्तों  में  छूट  प्रदान  करंनें  के  लिए
 क्या  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 खाड़ा  प्रसंस्क  रण  उच्योग  सन्त्रालय  के  र।ज्य  सन््त्रो  जगदोझ  टाईटलर  )  :  और '
 जब

 कभी कार्य विधि विषयक कठिनाइयों को मंत्रालय के ध्यान में लाया जाता है तब मै रीटाइम जोन्ज 20१
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 आफ  इंडिया  आफ  फिशिग  बाय  फारेन  1981  और  उसके  अन्तगंत  बनाए
 गये  नियमों  के  दायरे  के  अन्दर  कठिनाइयों  को  हल  करने  के  लिए  कारंवाई  की  जाती

 मछुझारों  के  लिए  श्रावास  योजनायें

 1072.  श्रो  दोलत  सिह  जो  जदेजा  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :
 )  क्या  राज्य  सरकारों  ने  गत  वर्ष  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकार  को  मछुआरा  राष्ट्रीय  कल्याण

 कोष  से  दिल  पोषित  की  जाने  वाली  मछुआरों  के  लिए  आवास  योजनायें  प्रस्तुत  की
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यं  रा  क्या  है  और  योजना  के  अन्तग्रंत  किन-किन  गांवों  को

 शामिल  किया  गया  और

 इन  योजनाओं  को  मंजूरी  देने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  मानदण्ड  अपनाया  जाता  है  ?

 कृषि  सन््त्रा  लय  में  कृषि  श्रोर  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  पन्त्रो  श्याम  लाल  :

 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  सूची  में  उल्लिखित  राज्य  सरकारों  ने  मछआ  ग्रामों  क ेविकास
 की  योजनाओं  का  विकार  प्रकट  किया  जिनमें  ग्रामों  क ेलिए  आवासीय  इकाइयों  के  निर्माण  का
 प्रस्ताव  भी  शामिल  केन्द्र  सरकार  ने  मछुआ  ग्रामों  के  विकास  की  स्वीकृति  दी  है  जिसके  अनुसार
 प्रत्येक  राज्य  के  आगे  दी  गई  आवासीय  इकाइयों  का  विकास  किया  जाना  है  ।

 केन्द्र  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विभिन्न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  मछआ  समृदाय  की  जनसंख्या  के  आधार  पर  62  मछुआ  ग्रामों  का  विकास
 करने  का  लक्ष्य  निर्घारित  किया

 विवरण

 ऋ०  राज्य का  मछूआ  गावों के  नाम

 1  2
 ना

 3

 1.  |  ज़त्तर  प्रदेश  (I)  कथीशंव

 (II)  भोजपुर

 पिछोरिया

 2...  कर्नाटक  (1)  पंजेहल्ली

 3...  केरल  .  (1)  बिजिज्म  में  गांव

 4...  आंध्र  प्रदेश  (1)  नतुरीपल्ला  पुपालेन

 (IL)  परकालापल्लीपालैम
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 ]  2

 5  मध्य  प्रदेश

 6  उड़ीसा

 7.  तमिलनाड्

 8  असम

 9.  पश्चिम  बंगाल

 10.  गुजरात

 ll.  जम्मू  व  कश्मीर

 12...  मणिपुर

 13.  त्रिपुरा

 14.  गोवा

 17  1988

 3

 (1)  दावा

 (1)  कामती  तवा  )

 (1)  तालपादा  )

 (il)  मोट्टो

 गोखरकुदा

 : (1)  नैनारकुष्पम

 (11)  टी०सी०एस०  पैट्टाई

 कीलाथोत्तम

 (IV)  रतचयापुरम

 (४)  वेल्लाविलई

 किदिरपुखुरी  )

 (7)  राधामजन

 थंकाराकुची

 (४)  गोदाखली  24

 (1)  उत्तरपठाई

 दियोली

 (7)  दुना

 (1)  नानीदोतो

 जाफराबाद

 लहावलपुर

 बरोंग-नोंगमंखोंग

 (7)  राम  नगर

 (7)  द्वरभात

 204
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 इलेक्ट्रिक  झा  फर्नेस  प्रोर  रो-रोलिग  मिल्स

 1073.  डा०  ए०  के०  पटेल  :

 शो  चितामनि  जेना

 क्या  इस्पात झौर  खान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इलेक्ट्रिक  आर्क  फर्नेंस  और  री-रोलिंग  मिल्स  को  हो  रही
 नाइयों  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  और  उसके  क्या  परिणाम
 ?

 डे  इस्पात  झोर  खान  मन्त्री  एम०  एल०  :  और  पिछले  कुछ  वर्षो के
 दोरान  देश  में  कुछ  लघु  इस्पात  संयंत्रों  की  सक्षमता  उनकी  अप्रचालित  प्रोद्योगिकी  के  कारण  प्रभावित
 हुई  है

 लधु  इस्पात  संयंत्रों  ने  भी बिजली  की  कमी  ओर  अन्य  आदानों  की  ऊंची  कीमतों  के  सम्बन्ध में
 अभ्यावेदन  दिया  यह  सूचित  किया  गया  है  कि  पुनंबेलन  मिलों  को  आदान-सामग्री  की  कुछ  कमी
 का  सामना  करना  पड़  रहा

 इकाइयों  को  प्रौद्योगिकीय  रूप  से  कुशल  एवं  अधिक  सक्षम  बनाने  के  लिए  सरकार  ने
 ऐसे  लघु  इस्पात  संयंत्रों  की  विस्तार  करने  की  अनुमति  देने  का  निर्णय  लिया  है  जो  आधघुनिकीकरण  का
 बचन  देते  सरकार  ने  4  1986  से  आयातित  स्क्रप  पर  मल्यानसार  5  प्रतिशत  सी  शुल्क

 भी  कम  कर  दिया  पुनंबेलन  योग्य  सामग्री  की  देशी  उपलब्धता  पुनंबेलन  उद्योग  की  आवश्यकताओं

 को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  समग्र  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  चालू  वर्ष  में  बिलेटों  क ेआयात
 की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  पुनंबेलकों  को  आयात  के  द्वारा  अपनी  आंशिक  आवश्यकताओं  को  पूरा  करना

 राष्ट्रीय  महिला  भ्रायोग  को  सिफ  रिशें

 सानव  डा०  ए०  के०  पटेल  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  महिला  आयोग  ने  क्या  सिफारिशें
 की

 ये  सिफारिशें  सरकार  को  कब  प्राप्त  और

 प्रत्येक  सिफारिश  पर  अब  तक  क्या  अनुवर्ती  कायंवाही  की  गई  है  ?

 सासव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  युवा  कार्य  शोर  खेल  तथा  महिला  झोर  बाल  विकास

 विमागों  में  राज्य  मंत्री  मारप्रेट  :  राष्ट्रीय  स्वरोजमाररत  महिला  आयोग  की

 मुख्य  सिफारिशें  दर्शान  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 ये  सिफारिशें  1988  में  प्राप्त  हुई  थीं  ।

 सिफारिशों  पर  विचार  किया
 जा  रहा  है  ।  है
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 रिपोर्ट  में  की  गई  मुख्य  सिफारिशें  निम्नलिखित  हैं  :

 आंकड़े  एकत्र  करने  के  सभी  प्रयास  महिला  कामगारों  क्री  परिभाषा को  व्यापक  बनाने  वाले

 होने  चाहिएं  ताकि  उसमें  सभी  सामाजिक  तौर  से  उत्पादक  और  पृनरुत्पाटक  श्रम  को
 शामिल  किया  जा  चाहे  वह  श्रम  घर  में  अथवा  घर  से  बाहर  किया  कमंचारी
 के  रूप  में  अथवा  स्वयं  अपने  कार्य  के  रूप  में  किया  हो  ।

 (2)  महिला  मण्डलों  को  सशक्त  बनाये  जाने  की  आवश्यकता  है  जिससे  थि  पूरे  देश  में  एक
 नेटवर्क  उपलब्ध  हो  सके  और  इसके  माध्यम  से  महिलाभों  को  संगठित  किया  जा
 सके  ।

 (3)  परिवार  की  और  राष्ट्र  की  आय  में  महिलाओं  के  अंशदान  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कम  से
 कम  50%  ब्िकाप्नात्मक  योजनाएं  महिला-उन्मुखी  होनी  चाहिएं  ।

 (4)  महिलाकों  को  परिसम्पत्तियों  पर  नियंत्रणाधिकार  मिलना  चाहिए  जिससे  कि  उनकी
 आधिक  स्थिति  दीघंकाल  के  लिए  मजबूत  बन  सके  ।

 (5)  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  में  30  प्रतिशत  आरक्षण  महिलाओं  के  लिए  होना  चाहिए  ।

 (6)  राज्यों  में  महिला  कार्यक्रमों  के  प्रबोधन  भौर  मूल्यांकन  का
 दायित्व  वित्तायुक्तत  के  दर्जे  क ेकिसी  अधिकारी  को  सौंपा  जाना

 (7)  केवल  महिलाओं  के  ही  लिए  एक  वित्तीय  संस्था  स्थापित  की  जिसका  स्वयंसेवी
 एजेंसियों  से कारगर  सम्पक्  हो  ।

 (8)  महिलाओं  के  लिए  ्रिपणन  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  उपभोकता  सहकारी
 सुपर  राजकीय  इम्पोरियम  इत्यादि  ज॑से  वेकल्पिक  माध्यमों  का  पता

 लगाया

 (9)  रोजगार  का  अधिकार  भौलिक  अप्विकार  बत्तया  जाए  और  इसे  समुचित  मजदूरी  के
 अधिकार  से  सम्बद्ध  किया  जाये  ।

 (10)  महिलाओं  सम्बन्धी  काज़ूनों  भोर  के  क्ग्रन्वियनन  क़ी  देखरेख  करने में  समर्थ
 समान-अवसर  आयोग  की  स्थाप्रना.की  जाये  ।

 (11)  त्रिपक्षीय  बोर्डों  की  स्थापना  जिसमें  सरकार  और  नियोक्ताओं  के  प्रतिनिधियों  के
 बराबर  संख्या  में  कामगारों  के  प्रतिनिधि  हों  और  इनमें  महिलाओं  की  संख्या  के

 अनुपात  में  महिक्ताओों  के  फ्रतिनिध्ि  हों  ।

 -
 (12)  कक  केन्द्रीय  कोष  को  स्थापना  करना  जिससे  महिन्नाओं  कल्याण  भोर  सामाजिक

 सुरक्षा  उपाग्रों  को  वित्त  पोषित  किया  जा  सके  ।

 (13)  महिलाओं  के  लिए  बाल  देखभाल  और  सहायता  सेवाएं  उपलब्ध  कराना  ।

 (14)  महिलाओं  को  विकास  की  मुख्य  धारा  में  शामिल  करने  के  लिये  प्रशासनतंत्र  को  सचेत
 ....  करने के

 906



 ;  26  1910  )  लिखित  उत्तर

 राष्ट्रीय  राजमार्मों  के  स।भ-साथ  यात्रियों  के  लिए  सुविधाएं

 1075.  डा०  ए०  के०  पटेल  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कुँपें  करेंगे  कि  :

 उन  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  राज्य  वारं  नांम  तैथां  स्थीन  क्यों  है  जहां  यात्रियो ंके लाभ  के
 लिये  राजमार्गों  के  साथ-साथ  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  और  उनको  चालू  रखने  की  क्या  व्यवस्थां

 यह  योजना  कब  आरम्भ  की  गईं  ओरें

 योंजनां  का  क्यों  परिणाम  रहा  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  से  राष्ट्रीय
 राजमार्गों  के  किनारे-किनारे  राज्य  सरकारों  या  प्राइवेट  पारियों  धारा  अनेक  यात्री-उन्मुखी  विकसित
 मार्गस्थ  सुविधाएं  पहले  से  ही  प्रदान  की  जा  रही  हैं  ।  इनके  बारे  में  मंत्रालय  के  पास  सूचना  उपलब्ध
 नहीं  मंत्रालय  ने  भी  1986  में  हरेक  10५.  कि०मी०  पर  अधिक  यातायात  वाले
 राष्ट्रीय  राजमार्गों  के किनारें-किनारे  प।किंगे  पेय  डामिंटरी/विश्राम

 प्राथमिक  उपचार  टेलीफोन  पेट्रोल  पंप  और  छोटी-मोटी  रिपेयर  शाप  आदि  जैसी  सुविधाओं
 वाली  एक  स्कीम  की  परिकल्पना  की  है  ।  प्रथम  चरण  में  सावंजनिक  क्षेत्र  के  माध्यम  से  नौ  भिन्न-भिन्न
 राज्यों  में  प्राथमिकता  पाने  वाले  नौ  स्थलों  का  चयन  किया  गया  ये  विभिन्न  चरणों  में  हैं  और
 इनमें  से  किसी  भी  कंपलैक्स  ने  अभी  कार्य  करनों  शुरू  नहीं  किया  उसी  प्रकांर  ऐसे  कंपलैक्स  बनाने  के

 लिए  प्राइवेट  उद्यमियों  से  भी  प्रस्ताव  आमंत्रित  किए  गये  जो  विचाराधीम

 हज  यात्रियों  के  लिए  झीरं  अधिक  जहां  की  खरौंक

 1076.  भ्री  राज  कुमार  रॉध  :

 क्या  विदेश्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  हज  सलाहकार  बोर्ड  ने  सरकार  से  यात्रियों  को  हज  यात्रा  पर  ले  जाने  के
 लिये  दो  और  जहाज  खरीदने  का  अनुरोध॑  किंयों

 यदि  तो  इस  पर  सरकार ने  क्या  कायंवाही  की

 विदेश  मन्तालय  में  राज्य  मन््त्रो  के०  के०  :

 सरकार  केन्द्रीय  हज  सलाहकार  बोर  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  की  जांच  कर  रही  है  ।

 नोवहन  उद्योग  को  झारविक  दुष्ट  से  बुन:संक्षम  बनाने  के  उपाय

 [  ध्रमुवाद  ]

 श्रीमती  बसवराजेश्वरी  :

 क्या  जल-भूतल  पररियहुंन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 छू
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 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  अनेक  10  सूत्री  कार्यक्रम  में  नौवहन  उद्योग  को  आशिक  दृष्टि  से

 पुनः  सक्षम  बनाने के  लिए  कुछ  उपायों  का  सुझाव  दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 उनके  मंत्रालय  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  नये  पूंजी  निवेश के लिए  कौन-कौन से  प्रोत्स'हन  देने

 की  सिफारिश  की  और

 उन  उपायों  से  नोवहन  उद्योग  को  कितनी  सहायता  मिलेगी  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  से  नौवहन
 उद्योग  को  बहाल  करने  के  लिए  मंत्रालय  ने  कई  उपाय  किए  इनमें  से  कुछ  ये  हैं  :

 1)  खरीद  प्रक्रियाओं  में  तेजी \

 (11)  क्रास:ट्रेड  के  लिए  जहाजों  की  खरीद  की  अनुमति

 निर्धारित  जरूरतों  से  2:%,  तक  अधिक  जहाजों  की  खरीद  की  अनुमति

 (IV)  जहाज  मालिकों  को  निर्धारित  जरूरतों  का  उल्लेख  किए  बिना  भारतीय  शिपयाडों  को
 आड््डर  देने  की  अनुमति

 (४४)  रिक  नौवहन  कम्पनियों  का  पुनर्वास  करना  जिसमें  कई  राहतें  शामिल

 (५॥)  भारतोय  नौवहन  को  कार्गो  सहायता  प्रदान

 पैरी  पैशू  दायित्व  में  संशोधन  करना  ।

 2.  नौवहन  उद्योग  में  पूंजी  आकर्षित  करने  के  लिए  वित्तीय  प्रोत्साहन  तैयार  करने  और  उसके
 बारे  में  सुझाव  देने  के  लिए  इस  मंत्रालय  द्वारा  गठित  एक  विशेषज्ञ  दल  ने  भारतीय  आयकर  अधिनियम
 के  प्रावधान  के  तहत  उद्योग  को  दी  जाने  वाली  विभिन्न  रियायतों  की  सिफारिश  की  जिनमें  घारा  80

 सी  सी  की  सुविधाओं  का  विस्तार  नौवहन  कम्पनियों  द्वारा  भुगतान  किया  जाने  वाला  लाभांश
 कर-म॒क्त  होना  घारा  80  आर  आर  ए  का  लाभ  आदि  शामिल

 सिचाई  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  कुझों  को  खुदाई

 1078.  क्लीमतो  बसव  राजेश्वरो  :

 क्या  छृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सिंचाई  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  16  लाख  कुओं  की  खुदाई  हेतु  एक  व्यापक  कार्यक्रम
 तैयार  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यह  कार्यक्रम  किसानों  तथा  खाद्य  उत्पादन  में  वृद्धि करने  में  किस  सीमा  तक  सहायक
 होगा  ?

 gfe
 कृषि  भस्तालय  में  क्षि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्र  द्याम  लाल  :

 1:  88-89  के  दौरान  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  कृषि  उत्पांदन  बढ़ाने  के  लिए
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 छोटे  और  सीमांत  किसानों  की  सहायता  को  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के
 अन्तगंत

 6  ल
 रस

 अन्तगंत  6  लाख

 नलकृपों/खोदे  गए  कुओं  और  मिलियन  वेल्स  स्कीम  के  अन्तगंत  2.11  लाख  कुओं  का  निर्माण  करने

 एक  व्यापक  कायंक्रम  तेयार  किया  गया

 छोटे  ओर  सीमान्त  किसानों  की  सहायता  और  मिलियन  वैल्स  स्कीम  के  अन्तगंत  विशेष
 खाद्याम्न  उत्पादन  कार्यक्रम  के  लिए  उथले  नलकूलों/खोंदे  गए  कुओं  के  आबंटन  को  दर्शाने  वाला  एक
 विवरण  संलग्न

 फसल  पद्धति  में  फसल  सघनता  में  बढ़ोतरी  करके  और  उन्नत  आदानों
 के  उपयोग  द्वारा  खाद्य  उत्पादन  कम  से  कम  दुगना  करने  के  लिए  उथल  नलकूप/खोदे  गए  कुएं  छोटे
 ओर  सीमान््त  किसानों  को  सिंचाई  जल  की  सप्लाई  सुनिश्चित  कराने  के  साधन  हैं  ।

 विवरण

 के  दौरान  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  छोटे  और  सीमांत  किसानों को
 सहायता  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  और  मिलियन  वेल्स  स्कीम  के

 अंतर्गत  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम  के  लिए  निर्माण

 किए  जाने  वाले  उथले  नलक्पों/खोदे  गए  कुएं  ।

 राज्य|संघ  शासित  क्षेत्र  छोटे  और  सीमांत  किसानों  की  मिलियन  वैल्स
 की  योजना  के  अन्तगंत  विशेष  खाद्यान्त  स्कीम
 उत्पादन  कार्यक्रम  के  लिये  उठथले  नलकप

 खोदे  गए  कुएं

 2  3

 1.  आंध्र  प्रदेश  41392  25500

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  न  352

 3.  असम  8148  _

 4.  बिहार  106576  25000

 5.  गोआ  न  395.

 6.  ग्रुजरात  2160  12000

 7.  हरियाणा  13400  जज

 8.  हिमाचल  प्रदेश  न  1000

 9.  जम्मू और  कश्मी  र  न८  1500

 10.  कर्नाटक  30000  4000

 11.  केरल  न

 4
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 1  2  3

 12.  मध्य  प्रदेश  30000  31000

 13.  महाराष्ट्र  26073  23000

 14.  मणिपुर
 न  400

 15.  मेघालय  --  —

 16.  मिजोरम  _  --

 17.  नाग्रालेंड  490

 18.  उड़ीसा  48236  25000

 19.  पंजाब  न  —

 20.  राजस्थान  ज+  20000

 21.  सिक्किम  गा
 न

 22.  तमिलनाडु  13400  5000

 23.  त्रिपुरा  1000

 24.  उत्तर  प्रदेश  91 2175  20000

 25.  पश्चिम  बंगाल  61274  151.00

 26.  अण्डमान  ओर  निकोवार  द्वीप  समूह  ज+  बज

 27:  चण्डीगढ़  नप  39

 28.  दादरा  और  नगर  हृ॒वेली  --  126

 29.  दिल्ली  --

 30.  दमन  ओर  दीव  —  80

 31.  लक्ष्यद्वीप

 32.  पांडिचेरी  --

 अखिल  भारत  592834  210792

 भारतोय  तट-रेखा  पर  विदेक्षो  जलमानों  का  परिचालन

 _  >  1079.  श्रीमती  बसवराजेश्यरो  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 210
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 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  भारतीय  तट-रेखा  पर  विदेशी  जलयानों  कै  परिचालन  के  सम्बन्ध
 में  नई  नीति  की  घोषणा  की  और

 यदि  तो  इसकी  मुख्य
 बातें  क्या  हैं  ?

 -
 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राजेश  :

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बन्द  रगाहों  पर  टमिनलਂ

 1080.  श्रोमतो  बसवराजेश्व  री  :

 क्या  जल-मूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बन्दरगाहों  पर  टर्मिनलਂ  स्थापित  करने'के  लिए  कितनी  राशि  आवंटित  की

 गई

 क्या  बन्दरगाहों  पर  टर्मिनलਂ  स्क्षपित  करने  की  वंमान  नीति  के  बारे  में  कोई
 रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  थ्यौरा  क्या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मम्त्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  राजेश  :  सातवीं
 वर्षीय  योजना  में  विभिन्न  पत्तनों  पर  कन्टेनर  टॉमिनल  विकसित  करने  के  लिए  93.33  करोड़  रुपए  तथा
 न्हावा  शेवा  पोर्ट  क ेविकास  के  लिए  402  करोड़  रुपये  के  परिष्यथ  का  प्राक्धाम  है  जिसमें  तीन  कंटेनर
 बर्थ  और  दो  बल्क  कार्गों  बर्थ  शामिल  है  ।  अलग-अलग  परिधोजनाओं  की  लागत  में  बढ़ोतरी  की  दृष्टि
 से  उपरोक्त  प्रावधानों  में  छ्ंशोधन  हो  सकता

 (@)  और  सरकार  को  पत्तनों  पर  कंटेनर  टमिनल  खयाने  की  मौजूदा  नीति  पर  कोई
 विशिष्ट  स्थोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  सातक्ं  पंचबर्फ़ीेय  योजना  के  लिए  कामंदल  की  रिप्रोर्ट  में  न्हावा  शेवा
 प्रो  के  नये  फ़तच  के  अलावा  मद्भस  ओर  कलकत्ता  पत्तन  पर  कंटेनर  टर्मिनल  विकसित
 करने  तथा  कंठेवर  दैंडालिम  सुविश्वाओं  करे  सुदुढ़  किए  जाने  की  सिफारिश  को  गई  थी  ।

 उड़ोसा  में  गाँबों  को  जोड़ने  वालो  सड़कों  का  निर्माण

 1081.  श्री  हरिहर  सोरन  :

 बांजिं  मम्त्री  यह  बताने की  कृषा  करेंगे  कि  :

 इड़ीसा  में  सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  अब  तक  गांवों  को  जोड़ने  वाली  सड़कों के
 निर्माण  के  लिए  वंवार  कितनी  घनराशि  मंजूर  की  गई  और

 उड़ीसा  में  गांवों  को  जोड़ने  वाली  बनाई  जा  रही  सड़कों  का  ब्योया  क्या

 कृषि  सन््त्रालय  में  प्रामोण  विकास  विमाग  ओें  एछग़  घन््हो  (  थते  अताद  व  शुआारी  (5)  ग्रामीण

 सड़कों  का  निर्माण  का  मुख्य  रूप  से  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  एन०  के  एक  भाग  के
 रूप  में  किया  जाता  जिसके  लिये  राज्यਂ  योजनाओं  से  उपलब्ध  कराई  जाती  सातदीं

 sg  स्
 था



 लिखित  उत्तर  17  1988

 योजना  के  दौरान  अब  तक  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  उड़ीसा  में  ग्रामीण  सड़कों  के  लिए
 उपलब्ध  कराई  गई  निधियां  नीचे  दर्शाई  गई  हैं  :--

 रुपये  में  )

 1985-86  11.37

 1986-87  9.50

 1987-88  10.50

 1988-89 9  12.00

 इस  प्रकार  की  सूचना  इस  मन्त्रालय  में  नहीं  रखी  जाती  है  ।

 प्राम  पंचायतों  के  कार्यकरुण  को  सक्षम  बनाना

 1082.  श्री  रास  प्यारे  पनिका

 क्या  कृषि  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ग्राम  पंचायतों  ओर  उससे  सम्बन्धित  संस्थाओं  के  कार्यंकरण  को
 सक्षम  बनाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्या  सरकार  का  इन  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  को  सरल  बनाने  के  लिए  उचित  विधायी
 उपाय  आरम्भ  करने  का  भी  विचार  और

 यदि  तो  इन  विधायी  उपायों  को  कब  से  आरम्भ  किया  जायेगा  ?

 कृषि  सन्त्रालय  सें  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्री  जनादन  पुजारी
 ):

 जी  हां  ।  सरकार  भ्राम  पंचायतों  के  कार्यकरण  को  सक्षम  बनाना  चाहती  इस  मामले  पर
 1987  से  1988  के  दोरान  जिलाधिकारियों/जिलाघीशों  की  प्रतिक्रियाशील  प्रशासन

 पर  आयोजित  पांच  कायंशालाओं  में  विचार  विमर्श  किया  गया  आयोजना  तथा  पंचायती
 राजਂ  कार्यशाला  की  रिपोर्ट  पर  30  1988  को  हुए  मुख्य  सचिवों  के  सम्मेलन  में  भी  विचार
 किया  गया  मुख्य  सचिवों  के  सम्मेलन  में  दी  गई  सिफारिशों  पर  भुख्य  मंत्रियों  के  सम्मेः  ननन/राष्ट्रीय
 विकास  परिषद  में  चर्चा  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 से  इन  मामलों  पर  उपयुक्त  मंचों  पर  बिचार-विमशं  हो  जाने  के  पश्चात् तथा  उन
 चर्चाों  से  प्राप्त  निष्कर्षों  के आधार  पर  ही  विचार  किया  जा  सकता  है  ।  न

 धाम  के  पेड़  लगाता

 1083.  श्री  राधाकांत  डिगराल  :

 कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  क्या  सरकार  ने  अधिक  क्षेत्र  में  आम  के  पेड़  लगाने  के  लिए  कदम  उठाये  और

 212
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  तथा  उड़ीसा  में  कुल  कितने  क्षेत्र  में  आम  के  पेड़
 लगाये  गए  हैं  ।

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  प्रोर  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  लाल  :
 और  आम  लगाने  के  अन्तगंत  क्षेत्र  को  बढ़ाने  के  लिए  कई  कदम  जेसे  अच्छी  किस्म  की  पोध

 सामग्री  का  उत्पादन  और  कृषि-तकनीक  पर  प्रदशन  ं  को  वित्तीय  सहायता
 प्रदान  रियायतीं  कीमत  पर  आदानों  को  सप्लाई  आदि  कदम  उठाए  गए  हैं  ।  बूंवि  आम  एक  ऐसी
 फसल  है  जिसके  लिए  भविष्यवाणी  नहीं  की  जा  सकती  है  इश्षलिए  उड़ीसा  में  आम  लगाने  के  अन्तगंत
 क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  सरकारी  अनुमान  उपलब्ध  नहीं  1986-87  में  उड़ीसा  में  आम  के
 अन्तगंत  89,253  हैक्टेयर  क्षेत्र  का  कच्चा  अनुमान  लगाया  गया

 उड़ोसा  में  केन्द्रीय  सहायता  से  सट्क  पुलों  का

 1084.  श्री  राधा  कान्त  डिगाल  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  केन्द्रीय  सहायता  से  इस  समय  कोन से  प्रमुख  सड़क-पुल  निर्माणाघोन

 इन  पुलों  की  अनुमानित  निर्माण  लागत  कितनी  है  और  इस  प्रयोजन के  लिए  कितनी
 घनराशि  आवंटित  की  गई  है  और  अब  तक  कितनी  घनराशि  दी  गई  और

 इन  पुलों  का  निर्माण  पूरा  होने  की  निर्धारित  तिथि  क्यः  है  ?

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  राजेश  से
 अन्तर्राज्यीय  और  आध्िक  महत्व  की  स्कीम  के  तहत  उड़ीसा  में  केन्द्रीय  सहायता  से  निम्नलिखित  पुल
 निर्माणाधीन  है  :--

 पुल  का  नाम  अनुमानित  स्वीकृत  समापन  की
 लागत  शेयर  लक्ष्य  तिथि

 रुपए )

 घेनकेनाल-कामख्यानग  र  रोड  पर  652.55  150.06  6/1990
 ब्राह्मणी  नदी  पर  पुल

 2.  कोरापुट  जिले  में  257.31  108.00  6/1989
 गुनपुर-रायगोडा  सड़क  पर
 घारा  नदी  पर  पुल

 घनराशियां  पूरे  राज्य  के  लिए  आबंटित  की  जाती हैं  न  कि  किसी  एक  काय॑  के

 ह

 पिछले तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त दो कार्यों सहित अंतर्राज्यीय और आधिक महत्व की स्कीमों के लिए राज्य सरकार को निम्नलिखित घनराशियां रिलीज की गई :-- न लाख रु० -- लाख रु० 8 न 80.00 लाख ₹० हु हैः
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 खब्ख  प्रसंस्करण  उद्योेषों  के  उत्तायकों  का  निर्यात

 1085. 5.  श्रो  झानस्व  पाठक  :

 क्या  खास  प्रसंस्करण  उल्लोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृप्रा  करेंगे  कि  :

 क्या  खाद्य  प्रसंकरण  उद्योगों  का  मुख्य  लक्ष्य  अपने  उत्पादों  का  भिर्धात  करना  तथा  औौर
 अधिक  विदेशी  मुद्रगर  अजित  करना  और

 यदि  ठो  इनके  उत्पादों  का  कितना  प्रतिशत  भाग  निर्यात  किया  जायेग्रा  ?

 खाद्य  प्रसंस्क रण  उद्योग  मम्श्रालय के  राज्य  जगदोश  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 झिल्षा  के  स्तर  में  सुधार

 1086.  शत  वर्शसहुराजਂ  वाडियर  :

 कसा  मानव  धंसाथम  विक्लास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग्रे  कि  :

 क्या  शिक्षा  के  स्तर  में  वांछित  सुधार  अभी  तक  कार्यान्वित  नहीं  हो  पाया

 यदि  तो  उसके  लिए  कौन-से  तत्व  जिम्मेदार  और

 शिक्षा  के  स्तर  में  खुघार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उखने  का  विचार  है  ?

 मानव  संसाधन  विकात  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  ली  हल  ०पी  ०
 :  से  विभिन्न  स्तरों  पर  शिक्षा  के  स्तर  में  सुधार  करने  के  लिए  अनेक  योजनाएं  और

 कार्यक्रम  या  तो  आरम्भ  कर  दिए-गए  हैं  या  उन्हें  जारधम्भ  करने  का  प्रस्ताव  इस  प्रकार  के  कार्यक्रम
 शैक्षणिक  संस्थाओं  में  अवस्थापमा  सम्बन्धी  सुविधाओं  के  अध्ययन  के  पाठ्यक्रमों  की  संरचना
 ओर  पाद्यचर्या  का  अध्यायकों  की  अहंताओं  ओर  उनके  प्रशिक्षण  में  विकासात्मक
 आवश्यकतानों  का  अध्ययन  करने  के  लिए  पाठ्यक्रमों  की  प्रासंगिकता  का  पुरानी  प्रथाओं  का

 आधुनिकीकरण  और  उनको  समाप्त  करने  आदि  से  संबंधित  इन  कार्यक्रमों  को  शिक्षा  के  स्तरों  पर
 प्रभाव  डालने  के  लिए  कुछ  समय

 राष्ट्रीय  कृषि  संचार  परियोअनाਂ

 भो  श्रोकांत  बस  नरासह  राज  वाडियर  :

 क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपत  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  कृषि  संचार  प्रियोजनस  को  किल-न्िन  खकफों  में  कर्मान्वल  किया  जा

 रहा परियोजनः के मुख्य उद्देश्य क्या कफ अंतर्राष्क्रेक विकास एसो सियेशन इस करियोजना को सहायता दे रहा और शव
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 न्नज्न्ज्ज्ज्क़्च  ्  न

 यदि  तो  अब  तक  दो  गई  सहांगत्  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  कृषि  श्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सम्त्रो  लाल

 राष्ट्रीय  कृषि  संचार  राष्ट्रीय  कृति  विस्तार  परियोजना  के  अंतगंत  कायं  रत  केन्द्र  क्षेत्र
 की  विशेष  उप-परियो  जना  इस  परियोजना  को  कृषि  मंत्रालय  द्वारा  क्रियास्क्ति  किया  जा  रहा

 राष्ट्रीय  कृषि  संचार  परियोजना  का  उद्देश्य  केन्द्र  स्तर  पर  कृषि  सूचना  सेवा  सम्बन्धी
 कार्यकलापों  को  मजबूत  विस्तार  से  सम्बन्धित  प्रशिक्षण  ओर  दोरा  प्रणाली  को  सूचना  संबंधी

 सहायता  उपलब्ध  कराना  तथा  केन्द्र  स्तर  पर  राब्य  कृषि  विभागों  के  संचार  माध्वरमों  को  सूचना  सामग्री
 उपलब्ध  कराना  तथ्य  राज्य  बरकाउें  के  क्षूबना  सं  चा  रकों  को  प्रश्षक्षण  देना  है  ।

 हां  ।

 1986-87  के  दोरान  6.03  लाख  1987-88  के  दौरान  8.02  लाख  रुपये  तथा
 1988-89  के  दोरान  1988  तक  9.03  लाख  रुपये  की  सहायता  दी  गई  ।

 से  र-कानूनो  रूप  से  सछलो  पकड़ता

 1088.  बोलत  सिह  जो  लदेजा  :

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  बहुउद्वेश्यीय  मछली  पकड़ने  वाले  जलपोतों  के  संबंध  में  विभिन्न  पहलुओं  का  अध्ययन
 करने  के  लिए  गठित  कार्यकारी  दल  द्वारा  श्रस्तुत  रिपोर्ट  अभी  भी  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  इस  रिपोर्ट  के  कब  तक  कार्यान्वित  किए
 जाने  की  सम्भावना  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मर्ख्रालय  के  राज्य  स्त्री  अमदोक्ष  टाईटलर  )  जी

 सभी  तटवर्ती  राज्य  सरकारों  ओर  संघ  शासित  प्रदेशों  से  रिपोर्ट  पर  अपने-अपने  टिप्पण
 भेजने  कै  लिए  अनुरोध  किया  गया  जैसे  ही  उनके  टिप्पण  प्राप्त  हो  जाते  हैं  बसे  ही  रिपोर्ठ  में  की  गई
 सिफारिशों  पर  निर्णय  ले  लिया  जायेगा  ।

 दिल्लो  परिलिक्षण  तिग्  की  ध्न्तर्राज्योय  बस  सेवाएं

 1089.  श्री  पो०  एम०  शईद  :

 क्या  जल-सूलल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  दिल्ली  परिवहन  निग्रम  ने  हाल  ही  में  अपनी  अन्तर्राज्यीय  बस  सेवाओं  में  सुधार  लाने
 लाने  के  लिए  कुछ  उपाय  किए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 दिल्ली  परिवहन  निगम  ने  गन्तव्य  स्थानों  के  नाम  दर्शाते  हुए  अपनी  बस  सेवाओं  को
 किन  राज्यों के  साथ  जोड़ा  और

 क्या  अन्तर्राज्यीय  बस  सेवाणं  आवक  रूप  से
 साभप्रद

 पाई  गई  हैं  ?
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 उत्तर  17  1988
 अब

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  र/जेश  :  और
 अन्तर्राज्यीय झूटों  पर  समुचित  प्रशासनिक  नियंत्रण  रखे  जाने  की  दृष्टि  से  अन्तर्राज्यीय  प्रचालन  को

 एक  महा  प्रवन्धक  के  नियंत्रणाधीन  रखा  इसके  इन्द्र  प्रस्थ  जहा ंसे  पहले  सभो
 अन्तर्राज्यीय  रूट  शुरू  हुए  वहां  मीड़-भाड़  कम  करने  और  लम्बी  दूरी  के  रूटो ंको  नियमितता  को
 कारगर  बनाने की  दृष्टि  से  19- 1  0-8  8  को  बन्दा  बहादुर  मार्ग  पर  एक  अतिरिक्त  अन्तर्राज्वीय  डिपो

 स्थापित  किया  गया  है  ।

 राज्यवार  गन्तव्य  स्थान  दर्शाने  वाली  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 अन्तर्राज्यीय  सेवाओं  से  होने  वाली  आय  से  उनकी  प्रचालन  लागत  कवर  हो  जाती

 विवरण

 4-11-88  8  की  स्थिति  के  अनुसार  दिल्ली  परिवहन  निभम  के  अन्तर्राज्यीय  रूट

 राजस्थान  :

 1.  दिल्ली  अलवर

 2.  हि  न  खेतड़ी

 3  कि
 न  झंझनू

 4.  कि  न-+  जयपुर  कोटपुतली )

 5.  कि  न  अजमेर

 6.  कि  ने  शाहपुर

 7.  मर  ता  कोटपुतली

 8.  भर  ज+  श्री  हनुमान  गढ़  )

 9. फ् ने भरतपुर न बालाजी | न महावीर जो श श्री गंगा मालोटी ) | न जयपुर अलवर ) सध्य प्रदेश दिल्ली न ग्वालियर जम्भू् एवं कश्मोर .. दिल्ली न
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 पंजाब

 1.  दिल्ली

 2.  के

 3.  फ

 4.  किन

 5.  कि

 6.  कि

 7.  कि

 8.  कि

 9.  कि

 30.  कि

 11.  लिन

 12.  कि

 13.  नि

 हिमाचल  प्रवेश

 ]  दिल्ली

 2.  क

 3.  कि

 4.  मन

 5.  कह

 6.  श

 7.  हे

 हरियाणा

 दिल्ली

 2.

 3.  ३०

 4.  ग

 5.  मन

 लिखित  उत्तर

 बंगा

 बेला

 चंडीगढ़

 तलवारा

 कपूरथला

 लुधियाना

 माछीवारा

 भटिद्या

 पटियाला

 घूरी

 होशियारपुर

 अमृतसर

 पठानकोट

 मंडी

 कालका/|शिमला

 चितपूरनी

 बेजनाथ

 धर्मशाला

 चम्बा  पठानकोट

 हमीरपुर

 रेवाडी

 जींद

 यमूना  नगर

 कुरुक्षेत्र|पाउहा

 होडल
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 चोहना/गरुडगांव

 बहादुरगढ़

 बादली
 *

 फरीदाबाद

 फरीदाबाद

 गुड़गांव

 अनंगपुर

 दशहरा  ग्राउन्ड  )

 अनंगपुर

 वृष्दावन

 आगरा  मथुरा

 गोवद्धंन

 मथुरा

 मुरादाबाद
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 13.

 14.

 15.

 16.

 17.

 18.

 19.

 20-

 21.

 22.

 23.

 24.

 25.

 26.

 27.

 28.

 29.

 30.

 31.

 32.

 33.

 34.

 35.

 36.

 37.

 38.

 39.

 40.

 दिल्ली

 मेनपुरी

 नजीबाबाद

 टनकपुर

 कोटद्वार

 लखनऊ

 गाजियाबाद

 किसनपुर  बराल

 आगरा  वाया  हाथरस

 लिखित  उत्तर
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 लिखित  उत्तर

 41.

 42.

 43.

 44.

 45.

 46.

 1090.  भो  श्रोकांत  दत्त  नरसिहराल  वाडियर  :

 क्या  क्षि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 केन्द्रोय  टमिनल

 17  नंव  198

 रामनगर-साहिबाबाद

 हिंदुस्तान  लीवर  लिमिटेड

 दादरी

 विजय  नगर  )

 हल्द्वानी  वाया

 शिकोहाबाद

 भारतोय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  क्रोर  प्रस्तर्राष्ट्रीय  विकास  सम्बन्धो
 संपुक्त  राष्ट्र  एजेंसी  हारा  संयुक्त  झ्नुसंधान  परियोजना

 हं विविधध  [2  र्क्ाा  भर
 एजेंसी  ्

 आई  ०स्री  ए०आर०
 अंतर्राष्ट्रीय

 क्या
 भारतीय

 कृषि  अनुसंधान  परिषद  (  आई०सी०ए०आर०  )  और  अंतर्राष्ट्रीय  विकास
 सम्बन्धी  संयुक्त  एजेन्सो  एस०  ए०  आई०  डी०  )  ने  आनुवंशिक  स्रोतों  के  बारे  में  एक  सयुक्त
 परियोजना  आरम्भ  की

 की

 यदि  तो  इस  परियोजना  की  लागत  कितनी  है  और  यह  परियोजना  कब  तक  आरम्भ

 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  कृषि  विश्वविद्यालयों  में  ऐसी  परियोजनाएं
 आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  हेतु  चुने  गये  कृषि  विश्वविद्यालयों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 क्रषि  मम्त्रालय  में  कृषि  प्रनुसंघान  तथा  शिक्षा  विभाग  में  राज्य  भम्जो  हरि  कृष्ण  क्षास्त्रो  ):
 हां  ।

 इस  प्रायोजना  पर  इक््क्रीस  मिलियन  छः  सौ  साठ  हजार  अमरीकी  डालर  21,660,000
 अमरीकी  की  लागत  आयेगी  ।  इस  प्रायोजना  पर  1989  से  काम  शुरू  होने  की  संभावना

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सेससे  पारादोप  फास्फेट  लिमिटेड  के  कार्यालय  को  मई  विल्लो  से
 स्थानास्तरित  करना

 1091.  भीसतो  लयम्ती  पटनायक  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  राज्य  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार  से  मैसस  पारादीप  फास्फेट  लिमिटेड  के
 निग्रमित  कार्यालय  को  नई  दिल्ली  से  भुवनेश्वर  स्थानान्तरित  करने  का  अनुरोध  किया
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 कया  उवंरक  विभाग  ने  इस  प्रस्ताव  की  जांच  कर  ली  और

 यदि  तो  कम्पनी  का  निग्रमित  कार्यालय  कब  तक  भुवनेश्वर  स्थानान्तरित  हो
 ?

 कृषि  सन्त्रालय  में  उदं रक  विभागों  में  राज्य  मम्त्री  झार०  :  से
 :  प्रस्ताव पर  ध्यानपू्वंक  विचार  करने  के  बाद  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  मेससं  पारादीप  फास्फेट  लि०के

 निगमित  कार्यालय  को  फिलहाल  भुवनेश्वर  में  स्थानांतरित  न  किया  जाये  ।

 उर्दू  को  बढ़ावा  देने  सम्बन्धो  ब्यूरो

 1092.  श्री  सेयव  श्ाहबुद्दीत  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कुपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वित्तीय  वर्षों  के  दौरान  उर्दू  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  ब्यूरों  न ेकितनी  धनराशि
 व्यय  की  है  और  वर्ष  1988-89  के  लिये  बजट  में  इस  प्रयोजन  ऐतु  कितनी  घनराशि  का  भ्रावधान
 किया  गया  है  तथा  व्यय  के  मुख्य  शीर्षों  के  अन्तगंत  नियत  की  गई  घनराशि  का

 ब्योरा  क्या

 1988  की  स्थिति  के  अनुसार  ग्रेड-वार  और  काय॑  के  अनुसार  कितने  पद  मंजूर
 किये  गये

 ।  1988  ओर  1  1988  की  स्थिति  के  अनुसार  ऐसे  कितने  पद  रिक्त

 ओोर

 वर्ष  1987-88  के  दोरान  ब्यूरो  के  प्रमुख  कार्य  और  वर्ष  1988-89  के  लिए  उनकी

 मुख्य  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  संत्रो  एल०पी०
 :  व्यय  की  मुख्य  मदों  के  अन्तगंत  विस्तृत  ब्योरे  संलग्न  में  देखे  जा  सकते

 1  1988  तक  की  यथा  स्थिति  के  अनुसार  73  पद  संस्वीकृत  किये  गये  थे  ।  ग्रेड़ों
 तथा  कार्य-वर्णन  के  ब्यौरे  संलग्न  में  देखे  जा  सकते

 1-4-1988  की  यथा  स्थिति  के  अनुसार  18  पद  रिक्त  थे  तथा  1-10-1988  को  20

 पद  रिक्त थे  ।

 वर्ष  1987-88  के  दोरान  तरक््की-ए-उर्दू  ब्यूरो  के  प्रमुख  कार्य  तथा  वर्ष  1988-89  के
 लिये  प्रमुख  योजनाओं  के  विवरण  नीचे  दिये  गये  हैं  :

 ब्ष  1987-88

 --.  तरकक््की-ए-उदूँ  बोर्ड  स्थायी  समिति  और  विषय  पेनलों  की  बंठक  आयोजित  को

 गई

 -->  .  42  पुस्तकें  प्रकाशित की  गई

 चार  पुस्तक  प्रदर्शनियां  आयोजित  की  गई

 लगभग  3.50  लाख  6०  की  लागत  की  बेची  गई  थीं  ।
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 $?  1988

 वर्ष  1988-89  88-89

 >>
 सभी  राज्य  उर्दू  अकादधिकों  को  स  मन्वय  समिति  की  बेउकें  तुई

 के  अछवापन  की  समल््याओं  पर  एक  सेमिनार  तथा  उर्दू  के  माध्यभन से  वे
 निक  ज्ञान  के  प्रसार  पर  एक  और  सेमिनार  आयोजित  किया  गया

 शब्दावली  सर्मतियों  को  कर  बंठकें  हुई  थीं  ।

 तोन  सुलेखन  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  किये  गये  थे  ।

 उर्दू  विश्वकोष  के  कार्य  की  समीक्षा  आरम्भ  की  गई  थी  ।

 उद्ं  टेलीप्रिटर  को  देश  में  तंयार  करने  के  लिये  तथा  स्तालिक  स्वरूप  वाले  संगणक
 के  क्रय  के  लिये  कार्य  वाही  आरम्भ  की  गई  ।

 तरक््की-ए-उदूं  ब्यूरो  का  शाखा  कार्यालय  माह  1988  में  स्थापित  किया
 गया  का  ।

 तरकक््की-ए-उर्दू  बोर्ड  तथा  स्थायी  समिति  की  बेठके  आयोजित  की

 सभी  राज्य  उर्दू  अकादमियों  की  समन्वय  समिति  की  बेठक  आयोजित  की  गई

 चार  पुस्तक  प्रदर्शनिग्रां  आयोजित  को  गई

 दो  सुलेखन  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  कर  दिये  गये

 22  पुस्तक  प्रकाशित  की  गई

 तीन  शब्दावली  समिति  की  बैठक  आयोजित  की  गयीं  ।

 समोक्षा  श्रमिति  को  र्पोर्ड  मंत्री  जी  को  प्रस्तुत  की-मई  थी  ।

 एक  विशेषज्ञ  समिति  ने  उर्दू  ठेल्पप्रिटर  ओर  उर्दू  संबणक  की  खरीद  के  सम्बन्ध  में
 प्रस्तावों  को  अंतिम  रूप  बिया  ।

 अनुसंधान  पत्िक्य  )  के  प्रथम  अंक  को-चऋलू  वित्त  वर्ष  के  दोसान
 शित  करने  के  लिये  तकनीकी  शब्दावली  के  लिये  3  शब्द  संग्रहों  क ेसाथ  मुद्रण  कार्य
 भी  आरम्भ  कर  दिया  गया
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 26  1910  लिखिंत

 रा  कृषि  उत्पाद  के  मल््यों  में  गिरावट  को  रोकर  के  लिए  अमल  को  देढेगं
 का

 घैटेन

 क्या  झी  जो०  एस०  बासवराजू

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  कृषि  उत्पादों  के  मूल्यों में  अंसाधोरंण  गिरावट  को  रोकने.तथा
 खरीफ  की  भारी  फसल  होने  के  कारण  इसके  निर्यात  की  सम्भावनाओं  को  पता  लगाने के  लिए  देंस
 सदस्यीय  समिति  का  गठन  किया

 यदि  तो  समिति  के  मुख्य  काय॑  क्या  और

 इस  समिति  के  से  क्षि  उत्पाद  के  स्लयों  पर  नियंत्रण  रखने  तथा  अधिक  खरीफ
 फसल  का  निर्यात  करने  में  कितनी  सहायता  मिलेगी

 क  3916  o>  fe  कल
 कृषि  सन््त्रालय  में  कृषि  भर  सहकारिता  विभ/म  में  राज्यਂ  मस्त्री  इयाम  लाल  वादव )  :

 हां  ।
 eh  #  है  .  ot

 )  और  समिति  समय-समय  पर  :--

 (i)  फसल  अस्भावनाओं  को  तथा  उपलब्ध  मृदा  भंडारण  तथा  भूजल
 उर्वरक  तथा  अन्य  महत्वपूर्ण  आद्राऩों  उृजिततृम  उपमोग  करके

 2800

 को
 तम  करने  के  लिए  कार्यक्रमों/योजनाओं  को  शुरू  करने  तथा  इसके  लिये  कि  वाले
 उपायों  को  ;

 कटा
 र्प  पश्चात

 के  मौसमों  में
 ६

 उत्पाद  की  कीमतों  में  किसी  अनावश्यक  गिरावट  की
 रोकने  के  लिए  आवश्यक  उप  ;

 ६  ई  a  हचत
 किसानों  की  उपद्य  के  लिए  पंयप्ति  कीमत  सुनिश्चित  करने  के  लिए  बाजार  समर्थन
 क्रियाओं  के  प्रबोधन  को  ;

 (४५)  काम  उत्पादों  का  मूल्य  बढ़ाने  के  लिए  उपायों  तथा

 (५४)  कर्षि  निर्योत  संवर्धन  के  उपायों  को  पुनरीक्षां  करेगी

 मत्स्यन  में  मारत-सोबियत  सहयोग
 Theme  ge

 1094.  भ्री  एस०  बो०  सिशनाल  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सोवियत  सरकार  भारत  के  साथ  मत्स्यन  बसे  जग  मत  में
 सहर्ोर्ग  हरे  ईतु  सहमत

 हो  गई
 ह

 #.।  15६  65  ८  कं  [2]  >  क्ष  6  के  पक
 सीमित  फ़ंफ्की

 a5

 हि
 यदि  तो  क्या  एक  उच्च  स्तरीय  दल  ने  सितम्बर  198  £  में  सीविंयेत  पंप  की  केत्री

 थी
 167६  ज्कैः  93  ;  ayy  F  प्रद्ध  है

 हा  आन्सिम किन-किन  मुख्य  बातों  पर  विचार  किया  गया  और  क्या  हस  पीर  मे  कई  रूप  से
 समझोता  हो  गया

 231



 लिखित  उत्तर  17  1988
 के  £

 कृषि  मंत्रालय
 सें  कृषि  स््रोर  सहकारिता  विभाग  में  रोज्य  मंत्री  श्याम  लाल

 सोवियत  सरकार  ने  मत्स्यन  के  क्षेत्र  में  भारत  के  साथ  सहयौोंग॑  करः  न  हेतु  हैचिं  दिखाई

 से  1988  में  भारत  के  प्रतिनिधिमंडल  कें  दौरे  के  समय  सोचियत  संघ  के

 साथ  एक  नयाचार  पर  हस्ताक्षर  किये  जिसमें  मत्स्यन  भी  सहयोग  के  लिए  प्रस्तावित  नये

 क्षेत्रों  में  शामिल  किया  गया  है  ।

 भुवनेश्वर  में  टिन  धातु  परियोजना  को  स्थापनां

 1095.  श्रोमतो  जयम्ती  पटनायक  :

 क्या  इस्पात  ध्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उड़ीसा  के  भवनेश्वर  में  एक  टिन  घातु  परियोजना  स्थापित  करने  की

 स्वीकृति  प्रदान  कर  दी
 '

 ज््न्ष  ध्न्

 क्या  पुरातत्व  विभाग  की  आपत्तियों  के  वहां  परियोजना  को  स्थापित  नहीं  किया

 गया

 (a)  यदि  ती  या  उड़ीसा  सरकार  मे  इस  परियोजना  को  भुवनेश्वर  के  स्थान  पर  कटक

 जिले  के  चौडवार  में  स्थापितं  करने  के  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का
 विचार  है  ?

 इस्पात  झोर  खान  मंत्री  एम०  एस०  फोतेक्र  :  उड़ीसा  में  पुरी  जिले  की  तहसील

 भुवनेश्वर  में  200  टन  टिन  धातु  के  वाधिक  उत्पादन  के  लिए  उड़ीसा  के  मैसस  इंडस्ट्रियल  प्रमोशन  एंड
 इन्वेस्टमेंटे  कांर्पोरिंशन  कीਂ  आशयपत्र  जारी  फकिका  गया  था  ।

 से  मैससे  इपीकोल  ने  अपने  प्रोजेक्ट  को  भुवनेश्वर  तहसील  से  चोद्धार
 तहसील  में  स्थोर्नांतरित  कंरने  का  आवेदन  क्योंकि  राज्य  प्रवृषण  निवरण  एवं
 नियन्त्रण  बोडं  ने  पुरातत्व  महत्व  के  ,  स्मारक़ों  के  त्यर॒  मृव॒तेशवर  निकट  इस  प्रोज़ेक्ट  को  चलाने  के
 प्रति  आपत्ति  की  स्थान  परिवर्तन  की  अनुमति  1988  में  दी  जा  चुकी  है  ।

 ,

 »  4b  फ््का  ह
 उबरक  के  उपभोकता  मल्य  निर्धारण

 1096.  भी  एस०  बो०  सिदनाल

 क्या  क्रषि  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्ष्या  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  ने  उबंरक  के  उपभोक्ता  मल्य  निर्धारित  किये  जाने  की

 शिफारिश  थी  .  जिससे  संयंत्र
 .
 पोषकों  के  इस्तेमाल  में  श्रति  वर्ष  दस  प्रतिशत  की  विकास

 दर  प्राप्त  की

 जा  सकेगी

 कया  समिति  ने  लिए  राजसहायता  किये  जाने  का  भी
 विरोध  किया है Pe  Ch  कक  TIBET  «0  te  &

 मम
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मरत्नालय  में  कृषि  ्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  भन््त्री  श्याम  लाल  :

 हां  ।

 और  राजसहायता  के  बारे  में  समिति  ने  यह  महसूस  किया  है  कि  भारतीय  क्ंषि  की
 संरचनात्मक  पद्धति  में  उवंरक  के  लिए  राजसहायता  बन्द  करने  अथवा  उवं  रक  के  लिए  राजसहायता  में

 वास्तविक  रूप  से  कमी  करने  से  इसका  कृषि  उत्पादन  पर  गम्भीर  प्रभाव

 मारत  झोर  बंगलादेश  के  बीच  नदी  जल  विवाव

 1097.  भ्री  जो०  एस०  बासवराजू  :

 क्या  विदेज्ञ  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगलादेश  ने  भारत  और  बंगलादेश  के  बीच  नदी  जल  विवाद  को  संयुक्त  राष्ट्र  आम

 सभा  में  उठाकर  इसे  अन्तर्राष्ट्रीय  रूप  देने  की  कोशिश  की

 यदि  तो  बंगलदेश  द्वारा  संयुक्त  राष्ट्र  में  कौन-कौन  भी  प्रमुख  आपत्तियां,उठाई  गई  ;

 और

 इन  पर  भारत  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश्ञ  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  नटवरसह  )  :  हां  ।

 और  बंगलादेश  में  प्राकृतिक  आपदाओं  संबंधी  समस्याओं  के  अल्प  मध्य
 कालिक  ओर  दी्घे  कालिक  समाधान  से  संबंधित  जिस  प्रस्ताव  पर  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  द्वारा  विचार
 किया  गया  था  उसमें  निहित  उन  तत्वों  को  लागू  करने  का  अनु रोध  किया  गया  था  जो  भारत  और
 देश  के  बीच  द्विपक्षीय  बातचीत  के  अधीन  आने  वाले  मामलों  से  संबंधित  हमने  यह  स्पष्ट  कर  दिया
 था  कि  हमें  यह  स्वीकायं  नहीं  भारत  की  चिन्ता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रस्ताव  में  संशोधन  किया
 गया

 छोटे  झोर  सोमानत  किसानों  को  उथले  झ्ोर  खुदे  कंभ्रों  कਂ  वितरण

 1098.  भ्री  भ्रश्नोक  शंकर  राव  चव्हाण  :

 क्या  छुषि  मन्त्री  यह  बताने  की  क्लपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  छोटे  और
 सीमान्त  किसानों  को  उथले  और  खुदे  कूओं  के  वितरण  के  लिए  एक  कार्य  योजनः  को  अन्तिम  रूप  दिया

 और

 यदि  तो  महाराष्ट्र  राज्य  के  लिये  ऐसे  कितने  नलकूपों  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया
 है  और  वे  कब  तक  स्थापित  किये  जायेंगे  ?

 कृषि  सन््त्रालय  में  कृषि  भ्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  श्याम  लाल  यावव  ):
 ओर  महाराष्ट्र  सरकार  को  विशेषृखाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम  के  लिए  छोटे  तथा
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 सीमान्त  किसानों  की  जोतों  पर  1988-89  के  दोरान  26073  कूओंके  निर्माण
 किये  जाने  की  स्वीकृति  दी  गई

 खाद्य  संसाधन  एककों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  राज्यों  को  दिए  गए  सुझाव

 1099.  श्री  बी०  तुलसोराम  :

 क्या  शाद  प्रसंस्क  सश्व॒  उल्केठ्न-मंवी  जताते  कुप्रा  रंगे  सके  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  राज्यों  में  खाद्य  संसाधन  एककों  को  बढ़ावा
 देने  के  लिए  चंगी  की  दरें  और  खाद्य  एककरें  में  बिक्री  कर  कम  किये  जाने  सहित  अनेक  उपाय  करने  की

 कहा

 यदि  तो  इस  संबंध  में  राज्य  सस्कारों  क्री  क्या  प्रक्तिक्रिया  ओर

 सरकार  ब्राह्मा  हसके  फलस्त्ररुप  होने  वाले  राजस्व  के  प्लाटे  को  पूस  करने  के  नलए  राज्य

 सरकारों  को  क्या  वित्तीय  सहायता  दिये  जाने  का  क़ित्रिक्र  है

 खाद्य  असंस्करण  उ्योग्रे  सरत्र/ल्ग  के  आाज्य  अल््को  ((  करे  शक्दीक  .:  से

 राज्य  सरकारों  से  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  के  विकास  से  संबंधित  यतिविधियों  का  समन्वय  करने  तप्ना
 कार्य  योजना  तेयार  करने  के  लिए  नोडल  एजेंसियां  गठित  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  है  4
 आशा  है  कि  राज्य  सरकारें  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  का  विकास  करने  के  लिए  किये  वित्तीय  उपायों

 सहित  आवश्यक  उपाय  करेंओ।॥  राज्य  सरकारों'मे  मुचितफ्षिया  है  क्रि  उनके  राज्यों  में  ऐसी
 तो  गठित  कर  ली  गई  था  उनका  गठन  किया  जा  रहा  है|  इसके  बाद  पारस्परिक  कारंवाई  निकट

 भविष्य  में  की  जाएगी  ।

 बरहोन  में  संयंत्र  को  स्थापना

 1100.  श्री  को»  तुसतसप्षेस्नसत  :

 क्या  क्रषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  मंखस्  इटली  ने  बसहीज  में  एक  उंस्क  संमंत्र  की  स्थापना  करने  के  लिए
 भारतीय  उवंरक  कम्पनियों  के साथ  सहयोग  करने  की  पेशकश  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  उ्व रक  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  श्रार०  प्रभु  और
 मैससं  स्नैम  प्रोगेटी  ने  भारत  की  एक  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनी  के  सहयोग  से  बेहरीन  तथा  कुछ  अन्य

 खाड़ी  देशों  में  309  मिलियन  अमेंरिकी  डालर  की  अनुमानित  लागत  पर  एक  गैस  पर  आधारित

 जनयुक्त  उवंरक  परियोजना  स्थापित  करने  के  लिए  1986  में  एक  पूव॑-सम्भाव्यता  अध्ययन
 भेजा  था  ।  स्नेम  प्रोमेटी  से  अनुरोप्र  किया  ग़क्मा.है  कि  वे  एक  अम्रस्तृत  ्म्भप्रव्यता  भेजें  जिसकी
 प्रतीक्षा  की  जा  रही
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 बड़ों  कदियों  को  सोलल्यताਂ

 1101.  थी  संयद  शाहबुद्दीन  :

 श्रो  शांति  धारोवाल

 क्या  जसःभूतल  परिवहन  मंत्तीਂ  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 बेब
 न  गंगा  और  ब्रह्मपुत्र  सहित  बड़ी  नदियों  के  कौन-कौन स ेक्षेत्र  नौगम्यता

 इन  क्षेत्रों  में  इस  समय  उपलब्ध'अन्तर्दें शीय  फरिवहनत  सेवा  का  ब्योरा  क्या

 किन-किन  क्षेत्रों  को  नौग्रम्यता  योग्य  बनाने  की  प्रक्रिया  चल  रही  इन
 परियोजनाओं  को  पूरा  करने  की  निर्धारित  तारीख  क्या  और

 ऐसी  परियोजनाओं  हेतु  !  988:89  कें  लिए  प्रावधान  है  ?

 जल-भ्तल  परिव्रहन  मंऋलक  के  राज्य  -
 मंत्रो  राजेझ  :  और  गंगा

 ओर  ब्रह्मपुत्र  को  छोड़कर  सभी  बड़ी  नदियों  पर  विस्तृत  सर्वेक्षण  पूरा  नहीं  हुआ  है  ।  गंगा  नदी पर
 सर्वेक्षण  से  पता  चलता  है  कि  हल्दिया  और  पटना  के  बीच  अबाध  नौचालन  संभव  है  और  पटना  तथा
 इलाहांबाद  के  बीच  निवमितਂ  नदी  सेवਂ  चलाने  के  लिए  एक  पहल्कलट  परियोजना  अध्ययन  का  कार्य  चल
 रहां  ब्रह्मपुश्र'नदी'धुत्री  ओर  सेदिया  के  बीच  नौंगेम्य  है

 केन्द्रीय  अंतर्देशीय  जल  परिवहन  निगम  कलकंत्ता  हल्दिया|कैलकत्ता  और  '  के  बींच
 गंगा  नदी  पर  और  कलकत्ता  और ः  पांड  :  )  |करीश्वगंज:'के  बीच  -  ब्रह्मपुत्र  नदी  पर  तथा  सुदरबंस
 के  रास्ते  कुशियारा  तक  कार्गो  सेवा  प्रचालित  कर  रहा  असम  राज्य  का  अंतर्देशीय  जल  परिवहन
 विभाग  भी  ब्रह्मपुत्र  की  अपस्ट्रीम  के  कुछ  खण्डों  में  कार्थो'सेंवार  चलाता

 और  नोगम्य  खण्डों  का  पता  लगाने  के  लिये  भारतीय  अंतर्देशीय  जलमाग्ग
 करण  द्वारा  चालू  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  गोदावरी  कदियों  विस्तृत  जलीय  सर्वेक्षण
 करने  की  योजना  है  ।  भारतीय  अभ्तर्देशीय  जलमार्ग॑  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  वर्ष  9
 के  दौरान  इस  प्रयोजन  के  लिए  सर्वेक्षण  पर  वे  40.00  लाख  रुपये  खर्च  करेंगे  ।

 नेहरू  युवा  केस

 श्री  संयद  शाहबुद्दीन  :

 क्यक  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (  ज्यवार  नेहरू  युवा  केन्द्रों  तथा  उप-केन्द्रों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  बिहार  में  ये  किन
 स्थानों  पर-स्थित

 वर्ष  1988-89  के  बजट  में  इस  संस्था  के  लिगे  कुल  कितनी  धनराशि  रखी  गई  है  तथा
 वर्ष  1987-88  में  कुल  कितनी  अनुदान-सहायता  दी  गई  एवं  कितनी  धनराशि  खर्  की

 वर्ष  1987-88  के  वास्तविक  व्यय  का  ब्योरा  क्या  है  तथा  वर्ष  1988-89  के  चालू  वर्ष
 में  प्रमुख  शीर्षों  में कितनी  गई

 न्ः
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 वर्ष  1988-89  के  लिए  शासी-निकाय  द्वारा  क्या  कार्यक्रम  स्वीकृत  किया  गया
 और

 (=)  शासी  निकाय  के  सदस्यों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 सानव  संस।धन  विकास  मंत्रालय  में  यवा  कार्य  झश्लोर  खेल  तथा  महिला  झोर  बाल  विकास
 विभागों  में  राज्य  मंत्रो  सारप्रेट  :  से  (3)  नेहरू  युवा  केन्द्र  संगठन  जो  हाल  ही
 में  सरकार  द्वारा  स्वायत्त  संगठन  के  रूप  में  स्थापित  किया  गया  ने  वष॑  1987-88  8  के  दौरान  चरणों
 में  सभी  विद्यमान  नेहरू  युवा  केन्द्रों  को  ले लिया  था  ।  कई  नये  नेहरू  युवा  केन्द्र  भी  अब  संगठन  द्वारा

 शुरू  किए  गये  हैं  और  इस  समय  कार्य  कर  रहे  केन्द्रों  की  कुल  संख्या  334  इन  केन्द्रों  के  राज्यवार
 ब्यौरे  संलग्न  में  बिहार  जिलों  के  नाम  जहां  नेहरू  युवा  केन्द्र  कायं  कर  रहे  संलग्न

 में  योजना  की  उक्त  केन्द्रों  को  स्थापना  करने  की  परिकल्पना  नहीं  है  ।

 2.  वर्ष  1988-89  के  नेहरू  युवा  केन्द्रों  के सामान्य  कार्यक्रमों  और  स्थापना  खर्चों  के
 लिए  8.10  करोड़  रुपये  का  बजट  प्रावधान  किया  गया  है  ।  वर्ष  1987-88  के  नेहरू  युवा
 संगठन  को  स्थानान्तरित  किये  गये  नेहरू  युवा  केन्द्रों  के  सामान्य  कार्यक्रमों  और  स्थापना  पर  ख  के  लिए
 लगभग  3.50  करोड़  रुपये  का  सहययक  अनुदान  दिया  गया  था  ।

 y

 3.  वर्ष  1988-89  के  नेहरू  युवा  केन्द्रों  द्वारा  किए  जा  रहे  कायंत्रमों  में  अन्य  बातों
 के  साथ-साथ  युवा  नेतृत्व  प्रशिक्षण  सांस्कृतिक  तथा  मनोरंजक  काय॑
 शिविर और  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  शामिल्र  हैं  ।

 4.  नेहरू  युवा  केन्द्र  संगठन  के  शासी  बोर्ड  का  गठन  निम्नलिखित  है  :

 (i)  युवा  कायंत्रम  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  पष्यकष

 )

 सरकार  द्वारा  नामित  लोक  सभा  से

 (iii)  सरकार  द्वारा  नामित  राज्य  सभा  से

 एक  संसद  सदस्थ  द्त्

 (५)  सरकार  द्वारा  नामित  संस्कृति  के  क्षेत्र  में

 हे

 सदस्य

 (५)  नेहरू  युवा  केन्द्र  संगठन  का  महानिदेशक  सदस्थ-सचिव

 )
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 नेहरू  युवा  केन्द्रों  के  राज्यवार  ब्यौरे

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  का  नाम  इस  समय  चल  रहे  नेहरू  युवा
 केन्द्रों  की  संख्या

 ५  ररररररररररर3डरख़

 आन्ध्र  प्रदेश  20

 असम  9

 बिहार  33

 गुजरात  8

 हरियाणा  12

 हिमाचल  प्रदेश  12

 जम्मू  ओर  काश्मीर  1

 कर्नाटक  13

 केरल  9

 मध्य  प्रदेश  30

 महाराष्ट्र  11

 मणिपुर  6

 मेघालय  3

 नागालैंड  5

 उड़ीसा  12

 पंजाब  12

 राजस्थान  27

 सिक्किम

 तमिलनाडु  16

 त्रिपुरा  3

 उत्तर  प्रदेश  56
 ह

 हे
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 लिखितस््ते  हू
 1988

 2  3

 22.  पश्चिम  बंगाल  17

 23.  अरूणाजज्न/प्रद्देशः
 3

 24...  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  2

 25...  चंडीगढ़  1

 26.  दिल्ली  3

 27.  गोवा

 28...  दमन  और  दोव  २

 29.  लक्षद्वीप  1

 30.  पाण्डिचेरी  2

 3.  मिजोरम  2

 32.  दादर  ओर  नागर  हवेली  1

 कुल  :  334

 बिहार  के  जिलों  की  मूची  जहां  नेहरू  युवा  केन्द्र  का  कर  रे  हैंਂ

 »  पश्चिमी  चम्पारन

 »  भागलपुर

 »  भोजपुर

 »  सरन

 »  दरभंगा

 »  धनबाद

 «  कटिहार

 .  रांची

 .  मुंगेर  .

 10.  मुजफ्फरपुर

 11.  पूर्वी  चम्पारन  )

 12.  बिहार  शरीफ

 13.  प्लामऊं

 14.  गया

 15.  पटना

 16.  पुणिया

 17.  रोहताश

 18.  सहरसा
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 one  27.  स्ंथांल  परणनाक्ष  )

 :0.  गिरीडीह  28.  सिहभूम

 ग्रोपालगंज  29.  सोढान

 22.  बेगूसराय  30.

 23.  वेशाली  )  औरंग्राबाद

 24.  साहिबगंज  32.  ग्रुमला

 25.  गोड्डा  33,  नवाडा

 26.  मधुबनी

 जल  संरक्षण  को  द्  ष्टिसे  कषि  के  लिए  अर्वा  के  पानो  के

 मष्डारण  हेतु  वित्तीय  सहायता

 श्री के०
 एन०  प्रघान  :

 कक््या-छुथि'मंत्री  यह  बताने  की  क्षप्ता  करेंगे

 कया  महत्वपूर्ण  कत्रों  की
 और  विशेष  ध्यान  देने  की  दुँष्टि  से  पेय  जल  संबंधी  प्रोद्यॉगिकीय

 मिशंन  कै  अन्तगंत  मिनी  मिंशन  जिंलों  के  लिए  परियोजनाओं  हेतु  शत-प्रतिंशत  सहायता  केन्द्रीय  सरकार

 प्रदान

 क्या  जल  संरक्षण  की  दृष्टि  से  कृषि  के  लिए  वर्षा  के  पाक्ली  के  भण्डारण  हेतु  प्रावधान

 मिनी  मिश्नन  जिलों  की  परियोजना  का  अभिन्न  अंग  और

 यदि  तो  वर्षा  कै.पानी  की  भण्डारण  क्षमताओं  के  निर्मोण  पर  होने  वाले  व्यय  को
 मन्जरी  नहीं  दिए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विमाग  में  राज्य  मंत्री  :

 राष्ट्रीय  पेयजल  मिशन  के  अन्तग्ंत  मिनी  मिशन  परियोजना  क्षेत्रों  के  लिए  राज्य  सरकारों  से
 प्राप्त  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्टों  फर  आधारित  केम्द्रीध  संरुक्षार  द्वारा  स्पीकृत  गंस्िविधियों  योजनाओं
 के  लिए  पूर्ण  केन्द्रीय  सहायता  का  निधियों  की  सम्रग्र  उपलब्धठ्य  को  देखते  हुए  अनुमोदित
 योजनाओं  और  गतिविधियों  कै  स्वरूप  पर  निर्भर  करता  प्रत्येक  भिनी  मिशन  जिले  के  लिए  3-5
 करोड़  रुपये  की  सहायता  राज्य  द्वारा  बिना  किसी  बराबर  के  अंशदान  के  मुहैया  कराई  जाती  शेष
 योजन्/भों  राज्य  क्षेत्र  के  न्यूनत्थ  आवश्यकक्म  कार्पक्रम  जौर  केन्द्रीय  प्राय्फैंजित  त्वरित  ब्राभीण  जल
 सप्लाई  कार्यक्रम  जिनको  राष्ट्रीय  पेयजल  मिशन  के  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  सामंजस्य  करना
 की  साधारण  योजना  कायंत्रमों  के  कार्यान्वित  किया  जाता  है  ।

 जल  संरक्षण  के  लिए  वर्षा  के  पानी  के  एकन्रीकरण  डांचे  के  लिए  प्रावधान  को  कुछ  राज्यों

 द्वारा  विस्तृत  प॑रियौजना  कै  एक  भाग  के  रूप  में  शामिल  किया  गया  है  जबकि  कुछ  अन्य  मामलों
 में  शास्ट्रीम  पेग्जल  किसने  के  आभ्रीप्रा  ऋूमिहोस  औरम्टी  क्टेके  के  अन्तर्गत  थिंत्त पोषित
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 करने  के  लिये  वर्षा  के  जल  एकत्रीकरण  ढांचों  और  जल  संरक्षा  के  लिये  योजनाएं  अलग से  प्राप्त

 हुई  हैं
 ।

 जल  एकत्रीकरण  ढांचों  और  जल  संरक्षण  की  स्वीकृत  योजनाओं  की  लागत  राष्ट्रीय
 पेयजल  मिशन  की  निधियों  में  से  स्वीकृत  की  जाती  कोई  ऐसा  मामला  नहीं  है  जिसमें  अनुमोदित
 योजनाओं  की  लागत  को  स्वीकृत  न  किया  गया  हो  ।

 पश्चिम  तट  नहर  को  राष्ट्रीय  जलमार्ग  घोषित  करना

 1104,  श्रो  पो०  ए०  एन्टनी  :

 क्या  जल-भतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  पश्चिम  तट  नहर  को  राष्ट्रीय  जलमार्गं  घोषित  करने  के  इस  संबंध  में  किये

 गए  जलमाप  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  तथा  तकनीकी-आर्थिक  सम्भाव्यता  अध्ययनों  से  नोवहन  की  सक्षमता  की

 पुष्टि  हुई  और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  राष्ट्रीय  जलमार्ग  घोषित  किया  जाएगा  ?

 खल-भूतल  परिवहन  सन््त्रालय  के  राज्य  मन््क्री  राजेझ  पायलट  )  :  राइट्स  और  डच
 शिष्टमण्डल  जैसे  विशेषज्ञ  दलों  द्वारा  पश्चिमी  तट  केनाल  के  विभिन्न  खण्डों  पर  अध्ययन  किया  गया
 है  ।  जबकि  पश्चिमी  तट  केनाल  का  कोचीन  क्वीलन  खण्ड  नोचालन  के  लिए  उपयुक्त  फिर  भी
 क्वीलन  की  डाउन  स्ट्रीम  के  आगे  कोचीन  की  अपस्ट्रीम  तक  के  अन्य  खण्डों  में  नियमित  वाणिज्यिक
 नौचालन  की  सीमित  गुंजाइश  ऐसी  स्थिति  खासकर  कतिपय  खण्डों  पर  आवश्यकता  से  कम  चौड़ाई
 और  गहराई  के  कारण

 भारतीय  अन््तर्देशीय  जलमागं  प्राधिकरण  कोचीन  और  क्वीलन  के  बीच  के  खण्ड को
 राष्ट्रीय  जलमा्गं  घोषित  करने  के  लिए  विभिन्न  प्राधिकरणों  के  परामर्श  से  आवश्यक  प्रस्ताव  तैयार  कर
 रहा  इस  समय  कोई  निश्चित  समय  सीमा  नहीं  बत।ई  जा  सकठी  ।

 कोचोन  बंदरगाह  के  लिए  नये  निकष  ण  पोत

 1105.  क्रो  पी०  ए०  एन्टनो  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोचीन  पत्तन  न्यास  के  सभी  निकर्षण  पोत  खराब  हैं  ओर  वे  काम  पर  नहीं  लाये  जा
 सकते

 यदि  तो  क्या  कोचीन  पत्तन  न्यास  को  नये  निकषंण  पोत  दिए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव
 और

 यदि  तो  तश्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  (क):जी,  नहीं  ।
 ओर  पत्तन  के  ड्रेजरों  क ेअतिरिक्त  डी  ०सी०आई०  के  धड्रेजरों  से  पत्तन
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 न  जल  जज

 की  कुल  निकर्षण  जरूरतें  पूरी  की  जाती  हैं

 नए  ग्रेब  हापर  ड्रेजर  की  संस्वीकृृति  दी  है

 महाराष्ट्र  को  राहत  कार्यों  हेतु  सहायता

 ।  सरकार  ने  1,500  घन  मीटर  हापर  क्षमता  वाले  एक
 जो  निम्रण्धघीन

 1106,  श्रां  भ्रार  ०  एम०  भोये  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  महाराष्दु  सरकार  ने  इस  मानसून  के  प्रसाधित  क्षेत्रों  से ंराहत  कार्य  आस्भ्भ  करने  हेतु
 50  करोड़  रुपये  की  तदर्थ  सहायता  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या  है  और  उस-छर  -  केन्द्रीय  सरकार  की  प्रतिक्रिया

 क्या

 कृषि  फतलय  में  कुषि  भोद  सहकारितिः  विशास  में  सज्य  मनन्भी  स्थान  लाल  :
 महाराष्ट्र  सरकार  ने  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  जिसमें  बाढ़  णह॒त  कार्यो  के

 लिये  50.00  करोड़  रुपये  की  तदर्थ  सहायता  सहित  174.96  करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  मांगी
 गई

 एक  केन्द्रीय  दल  राज्य  के  बाढ़  से  प्रभावित  क्षेत्रों  का  अपना  दौरा  पहले  ही  पूरा  कर

 चुका  है  ।  इस  दल  की  रिपोर्ट  पर  विचार  करने  के  उपरांत  क्थाफिक्ष  प्रक्रिवा  केअनुक्कर  केन्द्रीय  शहायता

 मंजूर  की  जायेगी  ।

 एल्पसिनियम  धिल्लियों  का  शावात

 1107,  श्री  एच०  जी०  रामल  :

 क्या  इस्पात  झौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  ने  देश  सें
 मिनियम  सिल्लियों  की  कमी  को  देखते  हुए  खुला  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  इसके  आयात  करने  की

 अनुमति दी  है  1

 इस्पात  झौर  खान  मंत्रो  एस०  एल०  1988-89  के  प्राथमिक

 एल्यूमिनियम  का  देशी  उत्पादन  अनुमानित  मांग  के  बराबर  होने  की  आश्ा  है  ।  में  किसी
 संभावित  वृद्धि  को  पूरा  करने  की  दृष्टि  एल्यूमिनियम  तथा  एल्यूसिवियम  छडों  को  1988
 से  खुले  सामान्य  लाइसेंस  )  के  अन्तगंत  कर  दिया  गया

 प०

 ]

 कुमा रो ममता  वनर्जो  )  :  सुप्रिया  की  हत्या  के  बारे  में  हम  केन्द्रीय  जांच  ब्यूट्रो  द्वारा
 जांच  चाहते  हैं  )

 श्र
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 देवी  लाल  की ग्रैंड-डाटर-इन-ला  का  जैसे  मर्डर  किया  उसके  लिए  हम  सी०  बी०  आई०  की

 इन्क्वायरी  के  लिए  श्री  बूटासिह  जी  के  घर  पर  गये

 [  भ्नुवाद  ]

 बगर  पोस्टमार्टम  किए  वे  शव  का  किस  प्रकार  दाह-संस्कार  कर  सकते  हम  केन्द्रीय  जांच
 ब्यूरो  द्वारा  जांच  चाहते  हैं  ।  हम  न्याय  चाहते  हम  गृह  मंत्री  का  वक्तव्य  चाहते  हैं  ।
 उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?  शव  का  बयेर  पोस्टमार्टम  के  कैसे  दाह  संस्कार  कर  दिया  गया  ?  यह  एक
 अप्राकृतिक  मोत  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बंठ  जाइये  ।

 श्री  श्राशुतोष  लाहा  :  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  आपने  श्री  बूटासिह  के  वक्तव्य
 को  कायंवाही  वृत्तांत  स ेनिकाल  दिया  है  ?  इसे  कायंवाही  वृत्तांत  से  नहीं  निकाला  जाना
 चाहिये  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  देखिये  ।

 )

 झध्यक्ष  महोदय  :  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ।

 ]
 अगर  आपने  मेरी  बात  नहीं  सुननी  है  तो  ठीक

 )

 पोसतो  गीता  मुखर्जों  :  इस  प्रश्न  पर  इतनी  उत्तेजना  दिखाने  के  लिए  मैं  महिला
 सदस्यों  को  बधाई  देती  लेकिन  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  एक  कांग्रेसी  विधान  सभा  सदस्य  के
 परिवार  में  लड़कियों  की  शिशु  हत्या  के  मुद्दे  पर  तथा  हाल  ही  में  एक  कांग्रेसी  महिला  द्वारा  सती  का
 समर्थन  करने  पर  वे  चुप  क्यों  रहीं  ।  इसलिए  इन  मुद्दों  को  पार्टियों  की  सीमा  से  परे  रखा  जाना  चाहिये ओर  इसे  सभी  समान  रूप  से  उठाएं  ।  )

 भरी  सेफुद्दीन  सोज  :  रशूदी  के  बसिसਂ  उपन्यास  पर  रोक  लगाने  के
 लिए  मैं  भारत  सरकार  को  बधाई  देना  चाहता  )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कुछ  कहना  चाहता  हैं  ।  आप  नहीं  सुन  रहे  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?

 )

 -  ओभ्तो  सुन्दरबतो  नवल  प्रमाकर  :  सी०  बी०  आई०  को  इंक्वायरी  कराने  में
 क्या  एतराज  है  ?  )
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 कुमारी  ममता  बनर्जो  :  उसका  पोस्ट-मार्टम  भी  नहीं  ऐसे  ही  जला  दिया  है  बाडी

 हमें  जस्टिस  चाहिए  ।  )
 प्रध्यक्ष  महं।दय  :  आप  मेरी  बात  सुनिए  ।  ऐसा  करने  से  गाड़ी  नहीं

 श्रोमतो  सुन्दरवतो  नवल  प्रमाकर  :  अध्यक्ष  हमने  आज  लिखकर  भी  दिया

 )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  यह  बतायें  कि  मैं  क्या  मजाल  रखता  हूं  आर  करने  का  ।  सवाल  यह
 पैदा  होता  है  कि

 tse

 )
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  जहां तक  कन्या की  बात  है  ।

 ]
 यह  पार्टीबाजी से  दूर  है  ।

 उसमें  पार्टीबाजी  का  सवाल  नहीं  आपने  हमेशा  सदन में  इसको  किया

 (  ध्यवधान  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  बात  सुनिये  भगवन  ।  अगर  धींगा  मस्ती  करते  से  काम  चलेगा  तो  चला
 लीजिये  ।  मैं  अन्दर  चला  जाता  हूं  ।  बात  तो  काम  करने  से  हिसाब  से  चलेगी  ओर  कानून के
 हिसाब से  चलेगी  |  मैं  आपके  जजबातों  को  जानता  हूं  ।  किसी  तरीके  से  किसी  कन्या  को  कहीं कोई  कष्ट
 होगा  तो  आपको  भी  कष्ट  होगा  ।  गीता  जी  रोज  आती  हैं  ओर  आप  भी  आते  हमने  इस  सदन
 में  इसको  उठाने  की  हमेशा  कोशिश  को  है  और  यह  चाहा  है  कि  इस  तरीके  से  ही  काम  लेकिन
 विधान  की  बात  आ  जाती  है  और  रूल  की  बात  आ  जाती  है  ।  आप  अपना  रिप्रेजेंटेशन  इनको
 जैसा भी  स्टेट  गवनंमेंट  को  मैं  कैसे  कह  सकता  हूं  ।

 [  भ्रनुवाद  ]

 भोमतो  जयन्तो  पटनायक  )  :  हमें  बहुत  संदेह  क्योंकि  श्रीमती  सुप्रिया  के
 वैवाहिक  जीवन  को  अभी  सात  व  भी  नहीं  हुए  इसलिये  सम्भवतः  यह  दहेज  का  मामला हो  सकता

 हम  चाहते  हैं  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  इस  मामले  को  जांच  )

 ]

 अ्रध्यक्ष  महोवय  :  मैंने  आपकी  बात  सुन  ली  है

 [  प्रनुवाद ]
 कुमारों  ममता  बनर्जो  :

 यह  एक  अत्यन्त  महत्ववरूर्ण  विषय  क्योंकि  मृत  शरीर  का
 पोस्ट  मार्टम  किये  बिना  ही  दाह  संस्कार  कर  दिया  यह  अप्राकृतिक  मृत्यु  का  मामला  हम
 चाहते  हैं  कि  केन्द्रीय जांच  ब्यूरो  इसकी  जांच  (  व्यवधान )

 है
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 ]

 श्रोमतो  पटेल  रसाबेन  रामजो  माई  सावनणि  :  अध्यक्ष  बूटाः  सिंह  जी  से

 कहिये  कि  वह  इसका  जवाब  दें  ।

 कुमारी  समता  बनर्तों  :  जंसाकि  दो  दिन  बोफोस  पर  डिस्कशन  हुआ  है  वसा  डिस्कशन

 इस  पर  भी  होना  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठोक  है  ।  आप  बोल  चुके  ।

 )

 प्रो०  संफुद्दीन  सोज  :  सलमान  रसूदी  की  पुस्तक  वर्सिसਂ  पर  रोक  लगाने  के  लिए  मैं
 भारत  सरकार  को  बधाई  देता

 हूं
 ।  मैं  इस  पुस्तक  पर  पूर्णतया  रोक  लगवाना  चाहता  यदि

 इस  पुस्तक  की  काफो  प्रतियां  चोरी  छिपे  आयात  हो  गई  तो  यह  बहुत  खतरनाक  होगा  ।  )
 श्री  ज्ञाताराम  नायक  )  :  कल  श्री  बूटा  सिंह  भाषण  दो  घ॑ट  तक  बाघा

 डालने  के  लिए  मैंने  श्री  जयंपाल  रेह्टी  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  हनन  का  नोटिस  दिया  मैं  चाहता  हूं
 कि  इन  सदस्यों  के  सुनने  से  पूव॑  आप  विशेषाधिकार  हनन  के  नोटिस  पर  अपना  निर्णय  दें  ।  ये  सदस्य
 ऊटपटांग  आरोप  लगाएँगे  इसलिए  हम  चाहंते  हैं  कि  विशेषांघिकार  हनन  पर  आप  अपना  निर्णय  दें  ।

 )

 |
 कुमारी  ममता  ख्ज  :  यह  पोग्लटिकल  बात  नहीं  सर  ।  इस  पर  ढिल्कशन  एलाऊ  कीजिए  ।

 यह  महिलाओं  की  बात  है  |  महिलानीं  केਂ  ऊपर  अत्थाचार  हो  रहे  हैं  ।  (  ब्यक्थ/न )

 भ्रध्यक्ष  बहोढय  2  ऐसा  आप  लिखकर  मुझे  भी  दे  मैं  इनको  भेज  दूंगा  ।  आपकी  बात

 सुनी  गई  ।

 के

 अभ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिखकर  मुझे  भो  दे  दीजिये  ।  मैं  इनको  फारवर्ड  कर  दूंगा  ।

 )
 !

 भ्रध्यक्ष  :  मैं  बोल  दूंगा  ।  कर  दूंगा  ।

 1
 ]

 शो  झ्राशुतोष  लाहा
 :  अध्यक्ष  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  क्य

 आपने  श्री  बूटा  सिंह  के
 वक्तव्य  को  कायंवाही  वृत्तान्त  में  से  निकाल  दिया  इसे  कार्यवाही  वत्तान्त  से  नहीं  निकालना

 )
 प्रो०  संफुदोन  सौज  :  मैं  रशूदी  के  ब्सिसਂ  पर  पूर्ण  रोक  चाहता  हूं  क्योंकि

 अर्थात  धर्मनिरपेक्षता  थे  श्र यह  हमारे  रहने  के  ढंग  [  धर्मनिरपेक्षता  के  लिए  खतरनाक है  ।  इसलिए  मैं  इसे  चोरी  छिपे-लाने
 तथा  इस  पुस्तक के

 वितरंण  पर
 पूर्ण  रोक  चाहता  मैं  चाहता  कि  इस  करे

 आश्वासन दें  ।  )
 पद

 ह  कि

 इस

 रे  मे  पृह
 सनकी  हमें
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 |

 कुपारी  ममता  बनओं  :  हाउस  में  महिलाओं  के  ऊपर  डिस्कशन  होगा  चाहिए  ।  हम  लोगों

 को  सी०  बी०  आई०  इन्क्वायरी  चाहिये  ।  *  '

 ब्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  सुनते  तो  हैं  कहीं  ।  हर  चीज  रूल  के  हिसाब  से  ही  आगे  भी

 )
 मैंने  महिलाओं  पर  अत्याचार  पर  चर्चा  की  अनुमति  दी

 ]

 आपने  सारों  ने  मिलकर  किया  आप  हिसाब  से  कोई  मुझे  रेजोल्यूशन  दें  या  मोशन  दें

 जिसको  मैं  डिस्कश  करा  सक्  तो  मैं  कर  सकता  हूं  ।  कोई  इण्डीडिजुअल  मैं  ले  नहीं
 उसकी  बात  कर देते  आप  अपनी  पिटोशन  दे  मैं  इसको  भेज  दूंगा  ।

 ]
 और  आप  ऐसा  कर  सकते  अबने  ऐस+  किस  ध्मी  है  ।

 श्री  इब्नज्ञोत  गुटु्त  रह्मट  )  :  उन्हें  मह  मंत्री  कर  चले  रात  करना  स्डाहिए  #  )

 गृह  मस्ती  बूटा  लिह  )  ः  आज  सूबह  उन्होंने  मेरा  घेराव  किया  और  मुझे  एक
 झापथन  दिया  ।

 अध्यक्ष  हो वय  :  फिर  आप्र  यहां  कसे  प्रहुंचे  ।

 सरव।र  बूटा  सिह  :  महोदय  उनके  आने  के  बाद  मैं  आया  तो  यही  -  कर
 सकता हूं  कि  यदि

 आप  चर्चा  की  अनुमति  देते  हैं  तो  मैं  तथ्य  सभा  के  सम्मुख  रख  सकता  )

 प्रो०  मु  बं  छब्के  :  में  नियम  376  के  आन्तबंतर  कहमा  चाहता  बेरा  व्यवस्था का
 को  कार्यश्राह्ी  कृश्तांत  से/संवंधित  भिग्रश्ध  329  के  सक्रिपान्त्मनਂ  के  करे

 आज  जब  मैंने  कल  की  कार्यवाही  का  अध्ययन  किया  तो  पाया  कि  कार्यवाही  पष्ठ  2455
 .*  दी  हुई  फिर  यह  कार्यवाही  पृष्ठ  2508  से  श्री  इन्द्रजीत  ग्रुप्त  के  भाषण  से  शरू  होती  है

 ओर  कल  श्ञाम  हमारी  बंठक  स्थक्षित  होने  के  क्नथ  समाप्त  -  होती  है  ।  मैंने  इसे  पृष्ठ  2455  के  बाद  पाया
 अर्थात  जब  श्री  बूटा  सिह  अपना  भाषण  जारी  रखने  के  लिए  खड़े  हुये-**  )  मुझेसुनिए  4  मै
 व्यवस्था  का  प्रश्न  उठा  रहा  हूं  महोदय  उन्हें  मेरे  के  प्रश्न  क्  प  का  लगाना
 चाहिए  ।

 को  शांता  रामਂ  नायक  :  मैंने  आपको  नोटिस  दिया  आपने  मुझे  नहीं  जबवि
 आप  उन्हें सुन  हैं  ।  )

 प्रो०  मधु  दंडबते  :
 मेरी  बात  व्यवस्था  का  प्रश्न सुनने  में  क्या  नुकसान  है  ?

 अध्यक्ष  आहीदव  :  प्री  फैसरਂ  साहिब
 '**

 हे

 24:
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 प्रो०  मधु  दंडवते  :  कृपया  मुझे  अपनी  बात  पूरी  करने  व्यवस्था  का  प्रश्न  करने  के  बाद  ही
 निर्णय  होता

 झ्रध्णक्ष  महोदय  :  यह  विनिर्णय  नहीं है  !

 श्रो  पो०  एम०  सईद  :  उन्हें  व्यवस्था का  प्रश्न  उठाने दें  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  यही  मैं  कह  रहा  हूं  ।  यह  प्रश्न  आपको  नहीं  करना  क्या  आप  यहां
 आते  हैं  तो  फिर  पूछ  सकते  हैं  ?

 )

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  आप  वहां  जाइए  ताकि  हम  बाहर  जा  सके  ।

 हो  पो०  एम०  सईद  :  हर  रोज  आप  बाहर  जाते  हैं

 झहध्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था  का  प्रश्न  सभा  में  उस  समय  चल  रहे  कार्य  के  सम्बन्ध  में
 ही  पूछा  जा  सकता  है  ।  वया  इस  समय  सभा  के  सम्मुख  यह  कांय॑  है  ?

 प्रो०  मधु  दण्डवर्त  :  जो  कुछ  आप  कह  रहे  हैं  वह  भी  कार्य  ही  यह  किस  प्रकार
 वाही  वृत्तांत  में  शामिल  होगा--वह  भी  कार्य  का  ही  भाग  अतः  मैं  इस  सभा  की  निरन्तरता  की  बात
 कर  रहा  किसी  विशेष  मुद्दे  की  नहीं''*  )  लेकिन  मुझे  इसका  उल्लेख  करने  दें  ।  बाद  में  आप
 इसे  नगण्य  करार  कर  सकते  मैंने  पाया  कि  पृष्ठ  2455  से  2507  तक  जब  श्री  बूटा  सिंह
 बोले  तो  सब  कुछ  इस  के  साथ  हटा  दिया  गया  है  :  के  लिए  कृपया  अनुपूरक  मांग  में
 पृष्ठ  2455--  2506  देखिए  ।”  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  पहले  जब  सचिवालय  में  कम  समय
 रहा  है  तो  एक  विशेष  सीमा  तक  हमें  कायंवाही  वृत्तान्त  देते  हुए  कहा  जाता  है  कि  आगे  का  कायंवाही
 ब॒तान्त  कल  अनुपूरक  में  दिया  यहां  पर  कल  शाम  तक  की  सम्पूर्ण  कायंवाही

 श्री  बूटा  सिंह  के भाषण  तक  की  कायंबाही  श्री  बूटा  सिंह  का  पूर्ण  भाषण  यहां  नहीं  है  ।  मैं
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  आपने  वास्तव  में  श्री  बूटा  सिह  के  सारे  भाषण  को  कायंवाही  वत्तान्त  से
 निकाल  दिया  है  या  केवल  इसका  कुछ  भाग  द्वी  निकाला  मैं  यह  स्पष्टीकरण  चा  ह्ता  हूँ  ।

 )

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  पहली  बात  तो  यह  है  कि  सभा  के  सम्मुख  वह  काय॑  है  जो  कायं-सूची  में
 ओर  यह  यहां  नहीं  है  ।

 प्रो०  मष  दंडबते  :  सनत्रावधि  के  दोरान  हम  इसे  हमेशा  ही  उठा  सकते  हैं  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  जो  मुद्दा  आपने  उठाया  है  वह  विचाराधीन  है  ।

 श्री  इम्परजोत  गुप्त  :  कोई  आपत्तिजनक  कायंवाही  वृत्तांत  का  अध्ययन  करके  यह  देखना  होगा
 कि  क्या  इसमें  कुछ  उन  असंसदीय  है,उपाध्यक्ष  महोदय  ने  निर्णय  किया  था  कि'**

 जो०  अध्  दंडवले  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  पूरे  भाषण  को  कार्यवाही  से  निकाला  गया  है
 या  इसका एक  भाग  ।
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 श्रध्यक्ष महोदय  :  हमें  देखना  है  कि  क्या  कोई  भाग  असंसदीय  है  और  फिर  उपाध्यक्ष  इसका
 निर्णय

 प्रो० मघ्  दंडवते  :  मैंने  एक  नोटिस दिया  है  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  किसलिए  ?

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  परसों  मैंने  अपने  भाषण  के  दोरान  आपसे  यह  अनुमति  मांगी  थी  कि  मैं  सभा
 पटल  पर  कुछ  दस्तावेज  रखना  मैंने  सभी  दस्तावेजों  को  प्रमाणित  करके  उन्हें  आपके
 पास  भेजा  बोफोर्स  से  सम्बन्धित  इन  पत्रों  कों  सभा  पटल  पर  रखने  के  लिए  क्या  आपकी

 अनुमति  है  ?

 श्रध्यक्ष  महोदय
 :  नियम  353  के  अनुसार  क्या  प्रमाणित  है  **

 प्रो०  मधु वं  इवते  :  मैंने  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसे  मुझे  दे  सकते  यह  मेरे  विचाराधीन  होगा  ।

 प्रो०  सघ्  बंड्वते  :  मैंने  यह
 कर  दिया  मैं  सभी  नियमों  का  अनुसरण  करता  हूं  ।

 12.18  झ०  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 नेशनल  झल्पुमोनियम  कम्पनी  लिसिटेड  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण  को  समोक्षा
 झोर  वाथिक  प्रतिवेदन

 इस्पात  श्रोर  थाने  मंत्री  एम०  एल०  :  महोदय  मैं  कम्पनी  1956
 की  घारा  की  उपधारा  अन्तगंत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  श्रति  (  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण )  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 )  नेशनल  अल्युमीनियम  कम्पनी  भुवनेश्वर  के  वर्ष  1987-88  के  का्यंकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 नेशनल  अल्युमी  नियम  कम्पनी  भुवनेश्वर  का  वर्ष  1987-88  का  वाधिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  देखिए  सर्या  एल०टी  ०--6718/88  ]

 वाणिज्य  पोत  परिवहन  1958  के  भ्रस्त्भंत  वालनिज्य  पोत  परिवहन
 प्रदूषण  उपकर  लेबो  )  1988  से  युक्त  प्रघिसूचनता

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  मैं  वाणिज्य  पोत

 परिवहन  1953  की  धारा  458  की  उपघारा  (3)  के  अन्तगंत  वाणिज्य  पोत  परिवहन
 प्रदूषण  उपकर  1988,  जो  22  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना
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 राजेश  पायलट  ]

 संख्या  सा०  का०  नि०  809  में  प्रकाशित  हुए  की  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  सभा
 पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखो  गई  ।  वेखिए  संक्या  एल०टो  ०--6719/88  ]

 श्रो०  सफुद्दीत सोज
 :  मैं  स्टेनिक  विस  पर  पूरी  तरह  प्रतिबन्ध  चाहता

 हूं  ।  क्योंकि  मुझे  है  कि  बहुत  सी  किताबें  गे  र-कानूनी  ढंग  स ेऔर  चोरी-छिपे  आयात  जायेंगी  ।.

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपकी  बात  हो  गई  साहब  ।  मैंने  कह  दिया

 )

 प्रो०  सेफुहीन  सोज  :  भारत  सरकार  को  इसके  प्रकाशन  और  वितरण  पर  प्रतिबन्ध  लगाना

 चाहिए  और  सुनिश्चित  करें  कि  यह  चोरी-छिपे  न  यह  पुस्तक  भारत  की  एकता  और  अखंडता

 के  लिये  हानिकारक  यह  हमारी  धर्मनिरपेक्षता  के  लिये  बाधक  हो  सकती  मैं  चाहता  हूं  इस
 सम्बन्ध में  एक  वक्तव्य  दिया  )

 ग्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कानून  का  क्रियान्वयन  पूरी  तरह  लागू  होता  आंशिक  रूप  से
 लाभ  नहीं  किया  जाता  ।  जब  इस  पर  प्रतिबन्ध  है  तो  पूरी  तरह  से  प्रंतिबन्ध  हो  ।

 वचून  का  मसल  कानून

 ]

 प्रो०  संफुद्रीन  सीज  :  पुस्तक  के  चीरी-छिपे  आभे  का  खतरा  है  ।

 शो  इस्त्रजोत  गुप्त  :  श्री  सोज  प्रतिबन्ध  लगाई  गई  पुस्तक  को  क्यों  पढ़  रहे  हैं  ?

 :  ज्ऐे०  सेखुहल्न  खोज  :  क्योंकि  कह  देश  को  एकता  व्पैर  अखंडता  के  लिए  लिए  हानिकारक  है  तो

 हम  ध्यापक  रूप  से  प्रतिबन्ध  लगाना  चाहते  हैं  ।  )

 गृह  सन््त्रो  बूटा  :  वह  **कम्पनी  में  बेठे  हैं  इसलिए  वह  प्रतिबन्धित  पुस्तकों  को

 पढ़  रहे  )

 झध्यक्ष  महोदय  :  यह  असंसदीय  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं

 हा ऑओ
 क्क्म-न  न््पपपप9प"प59॥हतपतणैपप

 ३०  अध्यक्षपीठ  के  आदेशानूसार  कार्यवाही  बृशॉत'से  निकाल  गया  ।
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 ऋऋोऋिोोिोऋत

 ओ  बलवन्त  सिह  राम्वाजिया  :  स्पीकर  मैंने  एडजनंमेंट  मोशन  दिया
 पंजाब  **

 अध्यक्ष  नहरेदक  ::  करेंगे  ।  दे  मैं  देखूंगा  4

 [  प्रनुवाद  ]  .

 सरदार  बूटा  सिह  :  अध्यक्ष  प्रो०  मधु  दंडवते  ने  जो  कुछ  कहा  है  और  आपने  जो  कुछ
 टिप्पणी  की  उस  पर  मुझे  कुछ  कहना  मेरा  भाष्ण  इस  सदन  कार्यवाही  का  एक  हिस्सा  है***

 )  मुझे  इस  सदन  को  है  कि  कल  मैंने  जो  कुछ  कहा  था  मैं  उस  पर  दृढ़  आप  अपना

 निर्णय ले  सकते  हैं  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  वह  अपनी  कात  पर  दृढ़  आप  उस  पर  दृढ़  नहीं  रह  सकते  ।
 आप  कायंवाही  वृत्तांत  से  निकाल  सकते  )

 झभ्रध्यक्ष  महोदय  :  हमें  अपनी  वात  पर  दृढ़  रहना  है  ।

 संसवोय  कार्य  मन््त्री  तथा  सूचना  शोर  प्रस्तरण  मन्त्री  एच०.के०  एल०
 :

 मैं  कुछ  कहना  चहता  हूं  ।  आप  पहले  ही  टिप्पणी  कर  चुके  मैं  आपकी  टिप्पणो  को  स्वीकार  करता
 श्री  बूटा  सिह  ने  अपनी  स्थिति  बताई  इस  मूद्दे  पर  श्रਂ  दंडक््ते  द्वासा-उठाई  गए  आपत्ति पर

 मैं  हैरान  इस  सदन  में  कई  बार  सत्ता  के  मंत्रियों  प्रधान  मंत्री  थी  पर  प्रत्यक्ष और
 अप्रत्यक्ष  रूप  से  विभिन्न  तरीकों  से  लांछन  लगाये  गये  श्री  दंडवते  ने  विरोध  पक्ष  के  तथा  अपनी
 तरफ  से  एक  भी  शब्द  को  निक़ालने  के  लिए  नहीं  कहा  है  ।  वह  उस्र  सबको  भूल  जाते  हैं  ।  )

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  अपनी  टिप्पणी  करने  से  पहले  मुझे  कुछ  कहने  दीजिये  ।  कल
 जब  श्री  बटा  सिंह  ने  अपना  भाषण  दिया  था  तो  मैं  उपस्थित  था  ।  एक  या  दो  लोग  कुछ  फ़ुसफुसा  रहे

 उन्होंने  कोई  स्पष्ट  और  सही  आपत्ति  नहीं  की  ।  )

 श्री  एस०  जवषाल  रेड्ढो  :  नहीं  हमने  अनेक  आफफत्तियां  की

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  उन्होंने  आपत्ति  नहीं  **  सरदार  बूटा  सिह  उच्च  न्यायालय
 से  केवल  उद्धृत  कर  रहे-थे  मैं  गलत  कहता  हूं  तो  उसे  सही  किया  जा  सकता  है--और  उन्होंने
 ऐसी  कोई  बातें  उद्धुत  की  थीं  जो  पहले  ही  से  रिकार्ड  में  मुझे  ऐसा  कुछ  भी  आपत्तिजनक  नहीं
 लगा  जो  विपक्ष  को  उत्तेजित  करें  और  वह  अध्यक्षपीठ  से  इसे  कार्यवाही  से  निकालने  के  लिए
 मैं  नहीं  जानता  कल  की  कार्यवाही  से  यह  कंसे  रह  गया  मुझे  अफसोस  है  केबिनेट  मंत्री  के  बारे  में
 ओर  वह  भी  गृह  मंत्री  के  बारे  में  यह  बात  पहली  बार  हुई  है  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  अब  मुझे  कुछ  बातें  कहनी  हैं  ।  अब  इघर  देखिये  ।  प्रश्न  यह  यह  आपका
 सदन  यह  सदन  लोगों  की  इच्छाओं  का  प्रतिनिधित्व  करता  है  यह  किसी  एक  ध्यक्ति  का  सदन
 नहीं  मुझे  आपको  बताना  है  कि आप  सब  सामूहिक  रूप  से  इस  सदन  के
 शिष्टाचारों  और  नियमों  के  संक्ष रक  मैंने  सदन  में  कई  बार  बहुत  जोर-शोर  वाले  वक्तव्य  सुने

 ऐसा  मैंने  दोनों  पक्षों  क्री ओर  से  होते  हुए  देखा  है  और  हम  इस  सदन  की  कार्यवाही  को  किसी  तरह
 चला  सके  मेरे  विचार  से  भविष्प  में  हम  सबको  मिलकर  बैठना  होगा  और  कुछ  ऐसा  करने  का
 प्रयास  करेंगे  जो  हम  सबके  लिए  नेतिक  रूप  से  जरूरी  हैजिर  प्रे

 कि  सुचारू  रूप  से  कार्य  किया  जा
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 सके  ।  कार्य  को  करने  का  यही  तरीका  हमें  इन  बातों  के  बारे  में  सामूहिक  रूप स ेविचार  करना

 ऐसा  सदन  के  सब  पक्षों  की  तरफ  से  होना  यह  केवल  एक  बात  नहीं  है  जिसे  हम  इस
 या  उस  तरह से  व्यक्त  कर  सके  |  लेकिन  मैं  इस  महान्  सदन  से  सामूहिक  रूप  से  अपील  करता  हूं  कि
 भविष्य  में  जब  हम  इकट्ठे  हों  तो  हम  सभी  नेताओं  की  बैठक  करेंगे--मैं  सभी  को  बुलाना  चाहता
 तब  हम  निश्चित  करेंगे  कि  क्या  करना  है  ओर  क्या  नहीं  करना  अपने  द्वारा  बनाये  गये  नियमों
 का  पालन  कंसे  करना  मेरे  विचार  से  हमें  इसी  भावना  से  कार्य  करना

 )

 श्रो  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  आपने  मुझे  अनुमति  दी  है**ਂ  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  कया  समस्या  है  ?

 )

 झो  एस०  जयपाल  रेह्टी  :  मैं  एक  बहुत  विनम्र  सदस्य  हूं  ।  आपने  मुझे  अनुमति  दी  है  और  दूसरे
 व्यक्ति  मुझसे  पहले  ही  बोलने  लगे**ਂ  )

 भ्रध्यक्ष  :  कोई  समस्या  ?

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  मैंने  श्री  शान्ताराम  नायक  से  कहते  हुए  सुना  है  कि  उन्होंने  मेरे
 विरुद्ध  विशेषाधिकार  का  श्रस्ताव  का  नोटिस  दिया  मैं  इस  प्रस्ताव  के  बारे  में  जानना  चाहता
 हूं  ।  )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  नहीं  ।  आप  चिन्ता  क्यों  करते  हैं  ?  मैं  कैसे  जान  सकता  हूं  ?  यह  मुझे
 अभी  प्राप्त  हुआ  मैं  उसे  देखूंगा  ।  फिर  मैं  बताऊंगा  ।

 )

 भ्रो  सेफुद्दीन  चौघरी  :  मैंने  इस  गम्भीर  स्थिति  की ओर  आपका  ध्यान  आकर्दित  करने
 के  लिए  एक  नोटिस  दिया  है  जो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  के  लोगों  का  अपमान  किये
 जाने  से  उत्पन्न  हुई  वित्त  मंत्री  ने  हमारे  मुख्य  मंत्री  की  बैठक  बलाई  गई
 पर  अंतिम  समय  में  जब  योजना  को  शुरू  करना  था  -  यह  बैठक  रह  कर  की  गई  थी

 )  आप  वित्त  मंत्री  से एक  विवरण  देने  के  लिए  कहिये  ।  (  व्यवधान  )

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  यह  बाद  में  बुलाई  रह  करने  का  अर्थ  हमेशा के  लिए  रह  करना

 )
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 26  1910  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  (--  जारी )

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 )

 महापत्तन  न्यास  1963  अ्रादि  के  प्रन्तगंत  भ्रघिसूचनाएं

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राजेश  :  श्री  नामग्याल की
 ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  संभः  पटल  पर  रखता  हूं  —

 (1)  महापत्तन  न्यास  1963  की  घारा  124  की  उपधारा  (4)  के  अन्तगंत
 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क  रण  )  :--

 सा०  का०  नि०  712  जो  17  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  कलकत्ता  पत्तन  कमंचारी

 1988  अनुमोदित  किये  गये

 सा०  का०  नि०  886  जो  30  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  कोचीन  पत्तन  कमंचारी  भविष्य

 संशोधन  1988  अनुमोदित  किये  गये  हैं  ।

 सा०का०नि०  900  जो  5  1958  58  के  भारत  के  राजपत्र  में
 शित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  विशाखापत्तनम  कमंचारी  )  संशोधन

 1988  अनुमोदित  किये  गये  हैं  ।

 सा०  का०  नि०  917  जो  9  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  कमंचारी
 डॉक  काम्पलैक्स  के  वरिष्ठता  और  पहला  संशोधन

 1988  अनुमोदित  किये  गये  हैं  ।

 सा०  का०  नि०  973  जो  30  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  कांडला  पत्तन  कमंचःरी  निवृत्ति

 प्रसुविधा  1988  अनु  मोदित  किये  गये  हैं  ।

 सा«  का०  नि०  1007  जो  13  19६8  के  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  न्यू  मंगलोर  पत्तन  कमंचारी  )

 संशोधन  1988  अनुमोदित  किये  गये  हैं  ।

 सा»  का०  नि०  887  जो  30  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  न्यू  मंगलोर  पत्तन  न्यास  का

 संशोधन  1988  अनुमोदित  किये  गये

 प्रन्थालय  में  रखो  देलिए  संख्या  एल०  |

 (2)  डॉक  कर्मंकार  का  1948  की  धारा  के

 गंत  डॉक  कर्मकार  का  विनियम्
 )  संगोधन  1988,  जो  26

 251



 समिति के  लिए  निर्वाचन  17  1988

 राजेश  पायलट ]

 1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  948  में  प्रकाशित

 हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल  ०[ंटो  |
 न्अन्न्न्«क  ना  अमन  अनमननन

 भ०

 प्राक्कलन  समिति

 विवरण

 श्री  श्राशुतोष  लाहा  )  :  )  मैं  एक  गृह  संत्राल्लय  स्वयंसेवी  संयठन  क ेसंबंध  में  प्राककलन
 समिति  के  पैंतालीसवें  प्रतिवेदन  लोक  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही से
 न्धित  प्राककलन  समिति  लोक  के  कावनतवें  और  )  पयंटन
 उड़ीसा  में  पर्यंटन  के  संबंध  में  प्राककलन  समिति  के  बयालीसतवें  प्रतिवेदन  लोक
 पर  सरकार  द्वारा  की  कार्यवाही  से  सम्बन्धित  प्रावककलन  समिति  लोक  के
 छप्पनवें  फ्रतिवेदन  के  अध्याय  एक  में  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कायंवाही  और
 अध्याय  पाँच के  संबंध  में  अन्तिम  उत्तर  दर्शानेववाले  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  सभा  पटल
 पर  रखता  हूं  ।

 12:24}  झ्०*प०

 संर्मिति  के  लिए  निर्वाचन

 प्रौद्योगिकी  संस्थान  परिषद

 ऐसी  रीति  रे के  अनुसरण  में  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जंसा  कि  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधिनियम  की  धारा
 31  (5)  के  अन्तगंत  स्थापित  परिंषद  के  सदस्यों  के  रूप  कार्य  करने  हेतु  अपनेਂ  में  से  दो  सदस्य
 चित  करें  ।/”

 अध्यक्ष  महो  शय  :  प्रश्न  यह  है  :  -

 प्रौद्योगिकी  संस्थान  1961  की  घारा  31  (2)  (  के  अनकरण  में
 इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जंसा  कि  अध्यक्ष  निर्देश  उक्त  अधिनियम  की  धारा
 31  (5)  के  अन्तगंत  स्थॉपित  परिषद  के  सदस्यों  के  रूप  में  कायं  करने  हेतु  अपने  में  से  दो
 सदस्य  निर्बाचित  करें  ।”'

 न  स्वीक्षत  हुआ  ।

 सर
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 26  1910  )  नियम  377  के  अधीन  मामले

 12.25  म०  प०

 कार्य  मन्त्रणा  समिति

 प्रतिवेदन

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  ्रौर  प्रसारण  मंत्रों  एच०  के०  एल०  भगत  )  :  मैं  प्रस्ताव
 करता  हूं  :

 यह  सभा  16  1988  को  सभा  में  प्रस्तुत  किये  गये  कार्य  मन्त्रणा  समिति
 के  प्रतिवेदन  स ेसहमत  है  ।””

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  16  1988  को  सभा  में  प्र/तुत  किये  गये  कार्य  मंत्रणा  समिति
 के  प्रतिवेदन  स ेसहमत है  ।”

 प्रस्क  सखी कृत  तुझ्ा  ।

 श्रो  बाजू  बन  रियान  :  कल  रात  त्रिपुरा  में  माक्संवादी  कम्युनिस्ट  पार्टी  के  एक
 विधायक  पर  हमला  किया  गया  था**

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  क्या है
 ?

 श्री  सेफुद्रीन  चोधरो  :  ज़िपुरा  में  क्थक्यकों'पर  हमला  किया  जा  रहा

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  राज्य  का  मामला  है  इसलिए  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।  वहां  राज्य
 कार  तथा  विधान  सभा  वे  इसे  देखेंगे  ।

 )

 है  ।  :  मैं  किसी  राज्य  सरकारसे  भेदभाव  नहीं  मैं  कुछ  नहीं  कर

 12.26  म०  प०

 निया  3:7  के  अधीन  मामले

 उड़ोसा  में  खुर्बा  रोड  पर  एक्सप्रेस  रेलग(ड़ियों-को  रकव/मे
 जाने  की  भ्रावश्यकता

 शी  सोमनाथ रथ
 :

 सण्डलगीय  कक्ैलवे
 खुर्दा  रोड
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 नियम  377  के  अधीन  मामले  17  1988

 सोमनाथ  रथ  ]

 कल्लीकोट  रेनवे  स्टेशन  गंजम  तथ्ग  पड़ौसी  जिले  फूलबानी  का  प्रवेश  द्वार  है  जहां  कोई  रेलवे  लाइन  नहीं

 इस  रेलदे  स्टेशन  से  हजारों  श्रमिक  तथा  अन्य  यात्री  मद्रास  तथा  देश  के  दूसरे  भागों  में

 जाते  गंजम्त  इस  क्षेत्र  के  लाखों  श्रमिक  पश्चिम
 आन्भ्र  तमिलनाड  आदि  में  काम  कर  रहे  हैं

 12.27  भ

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पोठासोन  हुए  |

 केवल  यही  रेलवे  स्टेशन  ऐसा  है  जो  आस्का  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  से  जुड़ा  यह  बड़े

 दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  इस  रेलबे  स्टेशन  पर  कोई  एक्सप्रेस  गाड़ी  नहीं  रुकती  ही राकुण्ड  एक्सप्रेस
 भी  इस  महत्वपूर्ण  रेलवे  स्टेशन  पर  नहीं  रुकती  है  जो  कि  भुवनेश्वर  से  बेलगांव  तक  सवारी  गाड़ी  बन
 जाती  लोगों  ने  अधिकारियों  के  इन  निर्णयों  के  विरुद्ध  7  1988  को  क्.ल्लीकोट  रेलवे
 स्टेशन  के  सामने  धरना  दिया  ब्रिटिश  शासन  के  दौरान  हावड़ा-मद्रास  मेल  समेत  सभी  गाड़ियां
 इस  स्टेशन  पर  रुका  करती  थीं  जिसे  बाद  भें  बन्द  कर  दिया  गाड़ियों  के  न  रुफने  के  कारण  इस
 रेलवे  स्टेशन  की  आय  में  पर्याप्त  रूप  से  कमी  आई  आम  म
 किसानों  तथा  व्यापारियों  की  सुविधा  तथा  इस  क्षेत्र  के  विकास  के  लिये  रेल  मंत्रालय  से  मेरा  अनुरोध

 है  कि  इस  रेलवे  स्टेशन  पर  45  अप  तथा  46  डाउन  कोस्ट  908  डाउन  अप
 हावड़ा  47  अप  तथा  48  डाउन  ही  राकुण्ड  एक्सप्रेस  और  19  आप  तथा  20  डाउन  कोणा्क
 एक्सप्रेस  रोकने  के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाए  जाएं  ।

 ट्यूब्स  प्राइवेट  लि०  सम्बन्धी  सामलेਂ  में  उच्चतम  न्यायालय
 के  निर्भय  को  घ्यान  में  रखते  हुए  प्रोध्ोगिक  नीति  में

 परिवर्तन  किया  जाना

 [  हिन्दो  ]

 क्रो  सदन  पांडे  :  उपाध्यक्ष  देश  के  ओद्योगिकीकरण  में  सब  से  बड़ी  बाधा
 सार्वजनिक  और  निजो  क्षेत्र  में  स्थापित  बड़े  और  छोटे  उद्योगों  के  बीमार  होने  से  पहले  सरकारी  नीति
 के  पालन  करने  वाले  सरकारी  तंत्र  का  समय  से  ध्यान  न  देना  बन्दी  की  स्थिति  में  आने  पर  सबसे
 अधिक  प्रभावित  वर्ग  श्रमिकों  द्वारा  आंदोलन  करने  पर  ही  सरकारी  तंत्र  द्वारा  ध्यान  दिया  जाता
 यद्यपि  इस  पर  काबू  पाने  के  लिए  सरकार  न  पुनर्वास  बोड्  जेसे  अनेक  कदम  उठाये  लेकिन  इनमें
 ऐसे  व्यक्तियों  को  नियुक्त  किया  जाता  है  जिन्हें  बीमारी  के  कारणों  तथा  निवारणों  का  ज्ञान  शून्य  के
 बराबर  होता  फलस्वरूप  पुनर्वास  हेतु  बंकों  तथा  अन्य  वित्तोय  संस्थानों  द्वारा  लगाई  गई  पूंजी  के

 ड्बने  की  नोबत  तो  आती  ही  है  साथ  ही  जो  पूंजी  ओद्योगिकीकरण  के  लिए  अत्यन्त  आवश्यक  है  वह
 भी  डूब  जाती  है  ।  दूसरा  कारण  सरकारी  तंत्र  द्वारा  श्रमिक  वर्ग  को  प्रबंध  में  भागीदारी  देने  के  लिए
 तैयार  न  होना  है  ।  जब  श्रमिक  वर्ग  बीमार  उद्योगों  का  संचालन  अपने  हाथ  में  लेना  चाहता  है  तो  उसकी
 मांग  को  ठुकरा  दिया  जाता

 बड़ी  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  बम्बई  में  कमानी  ट्यूब्स  प्राइवेट  लिमिटेड  के  श्रमिक  संगठन
 को  सर्वोच्च  न्यायालय  द्वारा  म्याय  प्राप्त  हुआ  है  और  श्रमिकों  द्वारा  गठित  सहकारी  समिति  को  उक्त
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 उद्योग  के  संचालन  का  भार  प्राप्त  हुआ
 किया

 मेरा  अनुरो  ध  है  कि  कमानी  ट्यूब्स  के  मामले  में  सर्वोच्च  न्यायालय  द्वारा  लिए  गये  निर्णय
 की  पृष्ठ  भूमि  में  देश  की  वर्तमान  औद्योगिक  नीति  में  उपयुक्त  संशोधन  किया  जाये  ताकि  उत्तर  प्रदेश  में

 गोरखपुर के  खाद  कारखाने  तथा  देश  के  अन्य  भागों  में  रुग्ण  कारखानों  को  सुचारू  रूप  से  चल!या  जा
 सके  ।

 महानगरों  में  गन्दी  बस्तियों  में  रहने  वाले  लोगों  को  प्राथमिक  सुविधाएं
 प्रदान  को  जाना  तथा  वहां  पर्थावरण  सम्बन्धो  सुधार

 के  लिए  कदम  उठाए  जाना

 तथा  वित्तीय  संस्थानों  ने  सहायता  देना  भी  स्वीकार ग्फ  थ्  ञ्ञ  ञ्र  ट्रा

 डा०  चनआरझ्ेक्षर  त्रिपाठो  :  देश  ऐ  विभिन्न  महानगरों  में  गन्दी  बस्तियों  की
 संख्या  में  निरंतर  वृद्धि  हो  रही  है  ।  नगरों  की  गन्दी  बस्तियों  में  रहने  वालों  की  संख्या  वर्ष  1981  में
 तीन  करोड़  बीस  लाख  से  चार  करोड़  के  बीच  आंकी  गई  थी  ।  प्रायः  यह  देखा  गया  है  कि  छोटे  नगरों  में

 गन्दी  बस्तियों  में  रहने  वालों  की  संख्या  कम  और  महानगरों  में  अधिक  होती  बम्बई  में  गन्दी  बस्तियों
 में  रहने  वालों  की  संख्या  सबसे  अधिक  33  लाख  है  जबकि  इसकी  तुलना  में  कलकत्ता  में  32  लाख
 दिल्ली  में  26  लाख  और  मद्रास  में  13  लाख  नग्ररों  का  मास्टर  प्लान  बनाते  समय  सेवा  कर्मियों  के

 लिए  स्थान  आरक्षित  नहीं  किए  जाते  फलस्वरूप  गरीब  लोगों  को  विवश  होकर  श्ञुग्गी  क्षोंपड़ी  में

 रहना  पड़ता  है  जहां  पर  न  ही  सफाई  का  बन्दोबस्त  होता  है  और  न  ही  अन्य  जन  सुविधाओं
 कलककत्ते  की  ब  बम्बई  की  दिल्ली  की  श्ुग्गी  क्षोपड़ी  और  मद्रास  की  चेरिया  ऐसे
 स्थान  हैं  जहां  चारों  ओर  गन्दगी  फैली  है  और  मूल  जनसुविधाओं  जैसे  सफाई  एवं  गलियों  में
 प्रकाश  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  प्रारम्भ  में  गन्दी  वस्तियों  की  सफाई  के  लिए  छठी  पंचवर्षीय  योजना

 में  150.45  करोड  रुपये  का  प्रावधान  किया  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  यह  राशि  269.45
 क्  रोड  रुपये  कर  दी  लेकिन  गन्दी  बस्तियों  की  संख्या  बढ़ती  गई  और  आज  भी  महानगरों  में  हर  ओर
 गन्दी  बस्तियां  दिखाई  पड़ती  हैं  ।

 मैं  मांग  करता  हूं  कि  महानगरों  में  वर्थावरण्ट  सुधार  के  लिए  कोई  प्रभावी  कदम  उठाए
 जाएं  ताकि  वहां  रहने  वाले  लोगों  को  दूषित  वातावरण  में  रहने  से छुटकारा  मिल  सके  और  लोग  राहत
 की  सांस  ले  सकें  ।

 पंजाब  में  भ्राई  बाढ़  से  प्रभावित  हुए  राजस्थान  के  गंगानगर  जिले  के
 लोगों  को  प्रतिपूर्ति  राशि  विये  जाने  को  प्रावदयरुता

 श्री  बोरबल  :  पंजाब  के  बाढ़  के  पानी  ने  राजस्थान  के  पीली
 सूरतगढ़  ओर  अनूपगढ़  के  क्षेत्रों  को  जलमग्न  कर  दिया  पंजाब  की  बाढ़  से  राजस्थान  को  सबसे
 बड़ा  नुकसान  पंजाब  स्थित  हरिके  इंदिरा  गांधी  फीडर  और  सरहिन्द  फीडर  में  दरार  पड़  जाने
 से  हुआ  है  जिसके  कारण  गंगा  नगर  और  इंदिरा  गांधी  नहर  की  पूरी  व्यबस्था  लड़खड़ा  गई  |  इस  भयंकर
 तबाही  को  देखते  हुए  भारत  सरकार  को  चाहिए  कि  जैसे  पंजाब  व  हरियाणा  में  नुकसान  का  मुआवजा
 दिया  गया  है  उसी  हिसाब  से  गंगानगर  जिले  के  लोगों  को  दिया  क्योंकि  इसो  पानी  से  नुकसान
 पंजाब  हरियाणा  में  हुआ  था  और  इसी  फ्लड  से  गंगानगर  में  हुआ  ।  पंजाब  हरियाणा  में  भारत  सरकार
 ने  करोड़ों  रुपया  लोगों  को  मुआवजा  दिया  लेकिक्लू  गंगानमर  जिले  के  बाढ़  पीड़ितों  को  अभी  तक
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 कुछ  भी  नहीं  दिया  गया  है  ।  इसके  का  रण  लोगों  में  रोष  है  ||

 भारत  सरकार  से  मांग  करता  हूं  जानमल.फ़ुसल  व  मकानात्र  और  ट्यूबब्रेल  के

 हुए  नुकसान  को  इसी  हिसाब  से  गंगानगर  के  लोगों  को  मुअ्रावजा  दिया  जाये  ।

 समेकित  प्राम्रोण  विकास  कार्यक्रस  के  भ्रस्तगंत  दिये  गये  ऋणों  को

 वसलोे  स्थगित  .  किये  जाने  श्रावश्यकृता

 श्री  हरोश  रावत  :  उपाध्यक्ष  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  लोगों  को
 आशिक  रूप  से  ऊपर  उठाने  में  आई०आर०डी०पी०  के  तहत  वितरित  ऋणों  ने  बहुत  बड़ी  भू  मिक्रा  अदा
 की  है  परन्तु  यह  का्यं  क्रम  उम्मीद  के  अनुरूप  सफ़ल  नहीं  हो  इसका  कारण  कार्यक्रम  से  संबद्ध
 सरकारी  तंत्र  में  समर्पण  की  भावना  का  होकखा  तथा  लाभार्थियों  को  प्रशिक्षित  करने  में
 सामाजिक  कार्यकर्ताओं  द्वारा  रुचि  नहीं  लिया  रहा

 अषेल्षित  मदद  व  अक्म  के  अध्मव  में  इस  कार्य  क्रम  के  तहत  प्राष्त  ऋणों  कड़े  दुस्पयोग  हुआ ।  अब
 इन  लाभाधियों  से  बड़े  पैमाने  क्सूजियां  को  जा  रही  लोगों  को  जेल  भेंजा  जर  रहा  फ्लस्क्रूप
 कार्य  कम  का  वास्तक्कि  उद्देश्य  प्राप्त  होने  क ेबजाक  नकारात्मक  प्रभाव  पड़  रहा

 मेरा  भारत  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  इस  कार्यक्रम  के  लाभाथियों  व  सामाजिक  लाभ  के
 हित  में  समस्त  आई०आर  ०  ऋणों  को  तत्कालिक  प्रभाव  से  माफ़  कर  दिया  जाए  ।

 बिहार  केਂ  हक  तीथस्थम  क्षेत्रਂ  का  विकास  किये
 जाने  की  श्रावश्यकता

 क्री  राम  वहम्ुर  विह  :  उपाध्यक्ष  किसी  भी  तीथंस्थल  को  चले  जाइये  वहां
 लगता  है  कि  सारा  देश  एक  कहीं  कोई  भेद  भाव  नहीं  वहां  जाने  के  ब्षद  अनेकता  में  एकता  दिल्लाई
 पड़ती  है  ।  वहां  प्रेरणा  मिलती  है  कि  हम  अनेक  होते  हुए  भी  एक  इसीलिए  स्व०  डा०  राम  मनोहर
 मोहिया  ने  कहा  भा  कि  देश  के  तीर्दुस्थलों  को  आकर्षक  बनाओ  ।  लेकिम  दुर्भाग्य  है  किःतीर्थस्थलों  को
 आकर्यक  बमतने  की  बात्त  तो  रही  जो  तीथंस्थलर  हैं  बे  रोज-रोज  हो  रही  दुदंशा  पर  आंसू
 बहा  रहे  हैं  ।

 इसी  तरह  का  एक  तीश्ष॑स्क्ल  है  क्हिर  का  क्षेत्रਂ  जिसका  आधुनिक  नाम  है
 जहां  प्रतिवर्ष  कातिक  पूणिमा  को  लाखों  लोग-गंडक  स्नान  करने  एवं  भगकान  शंकर  एवं  विष्णु  की  पूजा
 करने  आते  हैं  ।  यह  मेला  एशिया  प्रसिद्ध  पशु  मेला  जो  एक  माह  तक  रहता  हरिहर  क्षेत्र  में

 स्थापित  भगवान  शंकर  एवं  विष्णु  को  मूर्तियों  की  भी  विशेषता  है  कि  एक  ही  पत्थर  पर  एक  ही  मूर्ति
 ऐलसी  बनाई  गई  है  कि  उसी  में  दोनों  की  मूर्तियां  दिखाई  पड़ती  इस  तरह  कीं  मूति  देश  में  कहीं
 वूसरी  जगह  नहीं  है  ।  इससे  जाहिर  होता  है  कि  यह  स्थान  हिम्दू  धर्में  के  दो  सम्प्रदायों  शेव  एवं  वेष्णव
 का  समभ्यय  स्थल  यह  वहीं  स्थान  है  जहां  महाभारत  काल  में  गज  और  ग्राह  की  लड़ाईਂ  हुई
 थी  जिसमें  दुष्ट  ग्राह  का  नाश  हुआ  था  ।  यह  स्थाम  वाममार्णथियों  का  भी  साधना  स्थल  इस  तीथथ॑
 स्थल  पर  जाने  से'भ्रे  रणा  मिलतीं ਂहै  संवर्धम  सभन््वय  ग्राह  जेसे  दुष्ट  प्रवृति  के  नाश
 भाईचारे  की  एवं  अनेकत्त  में  एकता  लेकिन  खेद  है  कि  इस  तरह  का  पौराणिक  हिंदुस्तान

 की  सभ्यता  एयं  संस्कृति  का  धरोहर  है  अपमी  दुर्दंशा  पर  आंसू  बहा  रहा  इसलिए मैं  चाहता
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 हूं  कि  सरकार  विशेष  ध्यान  देकर  का  विकास

 प्लोरस्या  से  झ्ागरा  तक  बरास््ता  फिरोजाबाद  गेस
 पाइप  लाइन  बिछाई  जाना

 फ्री  यंग  एम  )  :  उप्राध्यक्ष  कतंमान  में  अ्ग्रग़्रा  जिले  औद्योगिक
 क्स्कस  तसनमहल  के  ्रदृष्रण  की  आशंका  से  क्षवरुद्ध  फिरोजझ्कझद  में  कोग्रजे  की  के  कारण

 पर्स्नब्  रफत्मवूष्रण  को  सम्रस्या  अयावह  है  |  कोयले  के  प्रग्योग्र  से  द्रातावरण  तो  ही  इसके
 अतिस्ित  कहां  कम्स्खनों  में  कार्य स्त  श्रस्तिकों  तथ्य  जतसाधारण  के  स्वास्थ्य  प्रर  कुप्रश्नाव  प्री  प्रढ़ता  है  ।
 सौभाग्य  से  एच०बी०जे०  गैस  पाइप  लाइन  के  स्रम्नीप  से  द्रोकर  सलेसपुर  के

 लिए  जा  रही  है  ।  ज्ञात  हुआ  है  कि  ओरेय्या  स ेफिरोजाबाद  तक  भी  गैस  पाइप  लाइन  को  लाने  के  लिए
 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  सौ  करोड़  रुपए  की  योजना  बनाकर  केन्द्रीय  सरकार  की  भेज  दी  इस  पाइप

 लाइन  को  फिरोजाबाद  से  अम्गरा  तक  लाने  के  लिए  दस  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त्र  धनरक्षश  का  व्यय
 इस  महत्वाकांक्षी  योजना  से  जहां  आगरा  तथा  फिरोजाबाद  के  पर्यावरुश  श्रदूषण  की  समस्या

 का  निराकरण  होगा  बहु  दूसरे  अपर  ऋागरा  क्िस्तज  उल्केर  खड़ेले  जावे  को  क्षमक्षावना  बढ़
 आयेगी  और  फ़िरोज्जवाद  को  वतंमाव  भ्री  सुधर  जग्नेशी  |  बस  प्रकहरप  लाइन  के  क्परोक़त
 श्रस्ताव  को  अविजम्ब  किम्रन्त्रित  कराने  को  व्वकस्ता-को  ऋए  ।

 स०प०

 नियम  के  अधोन  चर्चा

 भ्रिस्साय  कोर  सेविहर  पजदूरोें  को  मसमें  (---  नाखे  )

 )
 उपाध्यक्ष  महो वय  :  अन  सभा  किसानों  कमा  खेलिहर  मज़्टूसें  की  मांगों  पर  आगे  चर्चा  ऋरम्भ

 PRT  कठ्रेग्री जो  3  1988.  को  श्र  स्री०  जंग्रा  रेड्डी  ने  उठायीं

 शो  सोमनाथ  रण  :  उपाध्यक्ष  मैंनेसोचा  था  कि  भाननीय  विपक्षी  सदस्य

 इस  विषय  के  बारे  में  बोलेंगे  क्योंकि  यह  बड़ा  महत्वपूर्ण  मामला  परत्तु  उन्होंने  बोट  क्लब  पर
 त्रित  हुए  किसानों  पर  अधिक  जोर  देश  फी  महान  नेता  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  को  श्रद्धांजली
 अपित  करने  के  लिए  जो  विश्पल  रेली  हुई  श्री  उसमें  लए  म्रीड्लंत  तथा  छोटे  किसान  जिससे  यह
 स्पष्ट  हो  भ्रम्त  भ्रा  कि  सेस  किसके  साथ  हैं  ।

 यदि  विपक्ष  सरकार  की  नीति  से  सहमत  नहीं  है  तो  उसे  सरकार  की  नीति  की

 करने  का  अधिकार  परन्तु  बहुत  से  मुद्दों  पर  सभा  के  बाहर  जो  कुछ  बोला  ज़ाता  ज्से,सभा  में

 कतई  प्रमाणित  नहीं  किया  जाता  लोकतंत्र  में  विपक्षी  सदस्यों  को  उद्देश्यपूर्ण  ढंग  स ेबोलना  चाहिए  ।

 सन््हें  लमख्यों  लोमें  को  स्क्रति  को  न्युप्ा रते  के  लिए/कार्दुक्रमों  को  क्रिन्नन्कित  किये  जाने के  करे  में  बोलना

 257 ॥
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 सोसनाथ  है

 विचाराघीन  मामले  के  बारे  में  मैं  सम्मानित  सभा  को  बताना  चाहता  हूं  कि  प्रधान मंत्री  श्री
 राजीव  गांधी  के  नेतृत्व  वाली  सरकार  ने  दूसरी  हरित  क्रांति  की  नींव  डाली  आपको  इसको
 कर  इसकी  प्रशंसा  करनी  चाहिए  तथा  यदि  आप  इसके  परिणाम  देखेंगे  तो  आपको  आश्चयं

 पहली  हरित  क्रांति  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  नेतृत्व  में  1960  में  शुरू  हुई  जनसंख्या  में  वृद्धि
 के  बावजूद  भी  खाद्यान्नों  के  मामले  में  देश  आत्मनिरभंर  हो  गया  था  परन्तु  धान  और  गेहूं  का  उत्पादन
 स्थिर  रहा  तथापि  उत्पादन  बढ़ाने  के लिए  कदम  उठाये  गये  इस  वर्ष  खाद्याननों  का  उत्पादन
 166  मिलियन  टन  के  निर्धारित  लक्ष्य  से  अधिक  होगा  तथा  आगामी  वर्ष  के  लिए  निर्धारित  175

 मिलियन  टन  का  लक्ष्य  भी  प्राप्त  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 सरकार  ने  अत्यधिक  वर्षा  वाले  क्षेत्र  की  तरफ  ध्यान  देने  के  लिए  कदम  उठाये  किसानों  को
 आवश्यक  सुविधाएं  बरबादी  रोकने  तथा  रोजगार  देने  के  लिए  एक  पृथक  खाद्य  प्रसंस्करण  मंत्रालय
 का  गठन  किया  गया  है  ।

 किसानों  को  समय  पर  बैक  से  पर्याप्त  ऋण  देने  क ेलिए  कदम  उठाये  गये  इस  सम्बन्ध  में
 मैं  मंत्री  महोदय  को  बताना  चाहता  हूं  कि किसानों  को  ऋण  समय  पर  मिलना  यदि  उन्हें  ऋण
 समय  पर  नहीं  मिलेगा  तो  इसका  व्यर्थ  उदाहरण  के  यदि  किसानों  को  उबंरक  के  लिए

 जाने  वाला  ऋण  फसल  को  कटाई  के  समय  दिया  जायेगा  तो  इसके  उल्टे  परिणाम  होंगे  ।

 के  गठन  से  किसानों  को  ऋण  देने  में  काफी  मदद  मिली  है  परन्तु  मैं  यह  स्पष्ट  करना
 चाहता  हूं  कि  किसानों  को  ऋण  समय  पर  दिया  जाना  चाहिए  ।

 सरकार  ने  फसल  बीमा  चालू  कर  दी  अभी  यह  केवल  कर्जंदारों  के  लिये  हैं  परन्तु  इसे  दूसरे
 किसानों  के  लिए  भी  लागू  किया  जाना

 कृषि  के  विकास  के  लिए  पानी  की  सप्लाई  सबसे  महत्वपूर्ण  आदान  देश  की  सिंचाई
 क्षमता  का  यथा  शीघ्र  विकास  किया  जाना  यदि  सिंचाई  क्षमता  समय  से  पूरी  नहीं  होगी तो
 मूल्य  बढ़  जाएंगे  और  यह  वर्षों  तक  अधूरी  पड़ी  इसलिए  सरकार  को  सिंचाई

 दलदल  तथा  बंजर  भूमि  के  विकास  पर  अधिक  जोर  देना  चाहिए  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  तक  68  मिलियन  हेक्टेयर  भूमि  के  लिये  सिंचाई  क्षमता  थी
 ओर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इसमें  प्रतिवर्ष  2.5  मिलियन  हेक्टेयर  या  13  मिलियन
 यर  बढ़ाने  का  विचार  किया  गया  परन्तु  यह  सुनिश्चित  किया  जाना  चाहिए  कि  ये  लक्ष्य  प्राप्त  हो
 जाएं  तथा  भूमि  जल  पर  अधिक  जोर  दिया  जाना

 हु

 किसानों  को  उचित  मूल्य  पर  उवंरक  सप्लाई  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  उवंरकों  की  बिक्री
 के  लिए  भारी  राज  सहायता  दे  रही  चालूं  वर्ष  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  ने  उवंरकों  पर  3000
 करोड़  रुपये  की  राज  सहायता  दी  परन्तु  यह  देखने  की  आवश्यकता  है  कि  यह  राजसहायता  किसान
 तक  पहुंचे  ।  राजसहायता  का  काफी  बड़ा  भाग  उन  लोगों  को  नहीं  मिलना  चाहिए  जिनके  निजी  उद्योग

 इससे बात  की  आवश्यकता

 किसानों  को  बढ़िया  किस्म  के  बीजों  की  सप्लाई  के  लिये  राष्ट्रीय  बीज  निगम  तथा
 विद्यालयों  समेत  दूसरी  संस्थाएं  अच्छी  किस्म  के  बीजों  का  उत्पादन  कर  रही  इस  सभा  में  अनेक

 ह
 2$8  हु
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 बार  कहा  गया  है  कि  किसानों  को  घटिया  किस्म  के  बीज  दिये  जाते

 श्री  एच०  ए०  डोरा  )  :  अनेक  बार  ही  नहीं  बल्कि  लगभग हर  बार  घटिया  किस्म

 के  बीज  दिए  जाते  हैं  ।

 श्री  सोभनाथ  रथ  :  इसलिए  इस  पहलू  पर  अधिक  जोर  दिया  जाना  चाहिये  तथा  आश्वासन
 दिया  जाना  चाहिये  कि  समूचे  देश  में  किसानों  को  बढ़िया  किस्म  के  बीज  समय  पर  दिये  जाएंगे  ।  इसके
 लिए  हमारे  पास  देश  के  विशिन्न  भागों  में  पर्याप्त  भंडारण  सुविध।एं  होनी  चाहिये  ताकि  किसानों  को

 ऐसे  बीज  समय  पर  दिये  जा  ऐसे  भंडार  एक  विशेष  स्थान  पर  ही  नहीं  होने  चाहिए  क्योंकि  इससे
 इसके  परिवहन  में  अधिक  समय  लगेगा  ।

 सरकार  ने  लाभकारी  अथवा  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  किये  कृषि  मूल्यों  के

 लिए  लागत  और  मूल्य  आयोग  पहले  से  ही  कार्य  कर  रहा  है  ।  इस  आयोग के  बारे  में  यह  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  कि  किसानों  को  न्यूनतम  मूल्य  मिलता  सरकार  ने  किसानों  के  तीन  प्रतिनिधियों  की  नियुक्ति
 की  है  और  किसानों  के  इन  प्रतिनिधियों  की  राय  को  महत्व  दिया  जाना  केवल  नाममात्र  के

 लिए  इनकी  नियुक्ति  नहीं  की  जानी

 खाद्यान्नों  या  उत्पादों  की  खरीद  इस  तरीके  से  की  जानी  चाहिये  कि  किसानों  को  म  जबूरी  में
 फसल  न  बेचनी  पड़े  ।  उदाहरण  के  प्रधान  मन्त्री  ने  पंजाब  में  देखा  कि  बाढ़  से  खाद्यान्न  बदरंग  हो
 गये  किसानों  ने  उनसे  इसका  उल्लेख  किया  मेरे  विचार  से  सरकार  यह  देखने  के  लिए  आवश्यक

 जैसाकि  प्रधानमन्त्री  ने कहा  और  सरकार  उनके  उत्पादों  को  इस  प्रकार  से  खरीदेगी

 यदि  सरकार  विशिष्ट  कटम  उठाए  तो  विशेषतः  कृषि  मजदूरों  की  आथिक
 स्थिति  को  सुधारा  जा  सकता  है  अंतर्राष्ट्रीय  मंचों  पर  हमारे  प्रधानमन्त्री  ने पहले  ही  कहा  है  कि  देश  के
 लगभग  90  प्रतिशत  मजदूर  असंगठित  क्षेत्र  में  कृषि  मजदूर  निश्चित  रूप  से  असंगठित  क्षेत्र  में  हैं  तथा
 उन्हें  न्यूनतम  मजदूरी  नहीं  दी  जाती  है  ।  यद्यपि  न्यूनतम  मजदूरी  राज्यों  को  देनी  चाहिए  परन्तु  केन्द्रीय
 श्रम  मन्त्री  को  राज्यों  के  श्रम  मंत्रियों  को  बताना  चाहिए  तथा  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  कृषि  क्षेत्र  में
 कार्य  कर  रहे  मजदूरों  को  न्यूनतम  मजदूरी  दी  जाये  ।  श्रम  मंत्रालय  की  संसदीय  सलाहकार  समिति  में
 भी  दो  समितियों  का  गठन  किया  गया  है--एक  क्षषि  मजदूरों  के  लिए  तथा  दूसरी  कृषि  मजदूरों  के
 अलावा  अन्य  मजदूरों  के  लिए  जो  कि  असंगठित  क्षेत्र  में  उन्होंने  दो  रिपोर्ट  दी  नि:सन्देह  एक
 आयोग  भी  क्या  इन  रिपोर्टों  पर  जो  कि  बहुत  महत्वपूर्ण  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  विचार
 किया  जा  सकता  हैं  कि  असंगठित  क्षेत्र  में  कायंरत  मजदूरों  को  केवल  न्यूनतम  वेतन  ही  नहीं  मिलेगा  बल्कि
 वो  सब  भी  मिलेग्रा  जो  कि  उनके  लिए  न्यूनतम  आधार  पर  आवश्यक  जिन  दिनों  रोजगार  कम  होता
 है  तब  उन+  कुटीर  उद्योगों  में  या  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  अन्त्गंत  रोजगार  दिया  जाना
 ये  सब  मजदूरों  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  आवश्यक

 यदि  कोई
 हमारे  खेतीहर  मजदूरों  की  स्थिति  के  बारे  में  चितित  हैं  तो  वे  हमारे

 प्रधानमंत्री  हैं  ।  में  उनको  उद्धरित  करता  हूं  :

 हमारे  देश  की  रीढ़  भारत  की  शक्ति  उसके  किसानो  में  है  ।  भारत  ने

 किसानों  द्वारा  स्वतन्त्रता  संग्राम  में  शामिल  हीने  ब  उसे  समर्थन  देन ेके  बाद  ही  स्वतन्त्रता  आ्रप्त
 की  आज  भारत  की  आशिक  प्रगति  किश्क्रुनों  पर  निर्भर  करती

 239
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 सोमनाथ

 पंडित  जी  ने  कहाँ  कि  कृषि  परिवर्तन  उद्चोंगीं  में  परिवर्तन  से  अधिक  जरूरी  है  ।
 हम  आज  भी  यही  कर  रहे  हैं  ।  आर्थिक  प्रगति  के  लिए  हमारी  योजनाओं  में  कृत्य को  सर्वोच्च
 प्राथमिकता  दी  जममी

 भ्रो  मनोज  पोर्ड  :  मॉननीय  उपाध्यक्ष  मैं  अपने  वक्तव्य  को  किसानों  की

 समस्याओं  और  उनके  निरॉ्क  रण  के  ऊपर॑  मेरे  जो  सुझाव  उन्हीं  तक  सौंमित  रखने  कौं  कोशिश

 भारतवषं  में  हमारी  कुल  आबादी  यदि  हम  78  करोड़  की  ता  उसमैं  54'  करोड़  किसान  हैं  और

 इस॑  54  करोड़  में  करीज  36  एग्रेकल्क्रल  लेयर  330  म्मिलयने  हैक्टेबर  टोटल  भूमि
 क्ष  में  हैਂ  जिखेनें  से  75  मि०है०  ड्राई  लेंड  हैं  जिसकके  केस्ट  लैंड  भी  कह  सकते  हैं  ।

 कृषि  के  लिए  जो  भूमि  उपलब्ध  वह  टोटल  लगभग  140  मिलिथन  हैक्टेयर  है
 जिसमें  इरीगेशन  की  जेंसाँकि  अर्भी  हमारे  माननोंय  संदेस्य  नें  मात्र  64  मिलियन

 हैक्टेयर  में  हमने  क्रिएट  की  यूटीलाइजेशन  की  जब  हम  बांत॑  करतें  तों  वह  और'भों  कम  किसानों

 की  जो  म॒ख्य  समस्यो  है  कह  इनबघुट  से  सम्बन्धित है  और  इनपुट  के  अल्मवा  जो  कई  धारणाएं  हमारी
 बनती  उनमें  खासकर  सक्ेह  के  सम्बन्ध  में  जो  काले  यहां  कहीं  गई  हैं  और  बहुल  अच्छे  रूप  में  उसे  प्रस्तुत
 भी  किया  गया  कह  फाउन्डेशन  सशेड  कमी  हे  ।  यह  फाउन्डेशन  सीड  की  ब्त्  आज  फ्रश्नकाल  में  उठाई

 भी  गई  थी  फाउन्केशन  सीछ  जब  हम  गूनिवर्सिटीज  को  देते  तो  हम  यह  भी  जयनते  हैं  कि  इसको  देने  के

 बाद  यूनिवर्सिटीज  में  इस  फाउन्डेशन  सीड  की  क्या  स्थिति  होती  पिछले  दो-तीन  वर्षों  खासकर

 बिहार  की  जो  एग्रीकल्चर  यूनिवर्सिटीज  उसके  सम्बन्ध  मैं  दो  शब्द  यहां  कहना  चाहूंगा  ।  वहां
 फाउन्डेशन  सीड  की  मल्टीप्लॉई  करने  कौ  जो  पद्धति  कह  देंखभें  में  तो  बड़ीं  अच्छी  लेकिन  जो

 फाईंड  सीौड  यूंनिवर्सिटीज  से  निकैलेतें  उनको  स्टैंड  डइजेशंस  जी  यूनिर्कासटीजਂ  में  होता  है  वह  फील्ड  में

 अंकर  उतनी  नहीं  होता  वहीं'पर  99  ब्रंतिशतਂ  यदि  ज्मनिशर्ने  संटिफाइंड  सीड  का  तो  खेत  में

 जाकर  वह  60--65  प्रतिशत  से  ज्यादा  नहीं  तो  इस॑  प्रकोर  35--40  प्रतिशत  का  जा  नप

 इसका  सींधा  अंसर  किसानों  प॑र  पुँता  चूंकिਂ  सॉटिफॉाइडਂ  सींड  को  दाम  मिनिमम  सपोर्ट  प्रोइंसंसे
 करीब  5  गुना  हैं  और  इस॑  तरह  यंदि  हंम  यह  जो  आज  प्रश्न  कौल  में  मार्नेनीय  मंत्री  ने  दिया

 है  कि  नो  प्रार्फिट  नी  लांस  पर  किंसानों  को  बीज  दियी  केरतें  हैं  तो  मैं  इस  बात  को  नहीं  मानता  ।  जब  हम
 नौ  लास  और  ना  प्रांफिंठ  की  बीत  करतें  हैं  तों  मिनिम॑म  संपौर्ट  प्राइस  से  किसी  भी  कीमत  पर  4--  गुना
 दाम  सौंड  का  नहीं हो  इसे  रूप  में  किंसीन  के  सांथ  बेइन्साफी  हो  रहीं  मेरी  यह  धारणा  है
 कि  मिनिमम  संपोर्ट  प्राइस  से  सौंड  का  दाम  50  प॑रसैट  सें  ज्योदी  नहीं  होनी  चाहिए  |  अगर  मिनिमम
 सपोर्ट  प्राइस  |  रुपया  है  तों  सीड  का  दम  डेढ़  रुपए  से  ज्यांदां  नहीं  होना  मेंरा  यह  भी  मानना

 हैं  कि सीड  की  उसकी  उपलब्धता  समय  पर  यहें  भौ  आवश्यक  हैं  लेकिन  उसका  दाम  कभी
 ४।मिनिमम  सपोर्ट  प्राइस  के  ड्योढ़े  से  ज्यीर्दा  नहीं  होनां  चाहिएँ  ।

 हम  सौंड  के  इभ्फोंट  की  बांतें  करने  कह  हमारी  आवेश्यकतर  है  कि  हम  सौंडे  इम्पोर्ट
 मैरी  इसमें  कोई  दूसरी  घारणा  नहीं  लेकिन  सबसे  महत्वपूर्ण  कात्त  यह  हें  कि  हम॑  अपने  किसान  के  घर
 में  प्रोड्यूस़  किया  हुआ  सीड  उसी  ऐरिया  के  फामंर  को  दें  क्योंकि  सबसे  मुख्य  बात  सीड  के  जमिनेशन  में

 ब्लोयल  की  ड्ोती  उसका  बहुत  असर  होता  है  4  सौयल  मैनेजमेंट  इस  रूप  में  हमारे  प्रदेशों  में

 मैं  हरियाणा  ओर  फंजाथ  के  किसानों  की  तो  धन्यंगाद  ही  लेकिन  जब  इस  देश  में
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 बंठकर  हम  सिर्फ  हरियाणा  और  पंजाब  के  फामंर  की  तरह  ही  सारे  देश  के  फार्मर  कत्रे  माक  लेते हैं  तो

 यह  भी  बहुत  दुख  की  बात  है  क्योंकि  हरियाणा  और  पंजाब  के  फामंर  ही  सारे  देश  के  फार्मर  नहीं हैं  ।

 हमारें  जो  दूसरे  प्रदेशों  के  किसान  भाई  हैं  उनकी  स्थिति  को  हम  मद्दे  नजर  नहीं  रघ्  मेरा  कहना
 कि  आंध्र  बिहा  मध्य  पश्चिम  बंगाल  और  उत्तर  प्रदेश  में  जो  फार्मर  की  कंडीशन

 है  वह  पंजाब  और  हरियाणा  के  फार्म  र  से  कहीं  बदतर  हर  प्रदेश  कीं  समस्याएं  अलग-अलग  हमने
 देखा  है  कि  सौंयल  मनेजमेंट  के  संवैध  में  किसी  भी  प्रदेश  में  बहुत  काम  नहीं  हुआ

 जब  तक  हम  सोयन  मंनेजमैंट  फर  पूरा-पूरा  ध्यान  नहीं  तब  तक  हाई  ईल्ड  का  सीड  देने  से
 भी  कोई  फायदा  नहीं  होने  जा  रहा  इस  पर  ज्यादा  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  कि  हमारे  सोक््ल  में
 किस-किस  चीज  की  कहां-कहां  कमी  है  ?

 हमारी  जो  यूनिवर्सिटीज  उनके  कार्य-कल+प  से  भी  मैंचहुत  संतुष्ट  नहीं  हो  पा  रहा  अमर
 इनका  सनन््तोषजनक  कामं-कलफप  रहता  और  सोयल  कम  जहां-जहां  कह  हैं  अगर  कर  फ्ाक्लीं  त्तो
 अज  हाई  ईल्डिग  वे  राइटी  होने  के  बाद  हम  200  और  2  5  मिलियन  टन  अनाज  फेंदा  करने  में  कहीं
 भी  कमजोर  नहीं  होते  ।  यह  खुशी  की  ब्सत्र  है  कि  इरा  सल  170  मिलियन  टन  अनाज  छोने  को
 उम्मीद  कर  रहे  हैं  लेकिन  हम  इस  देश  में  200,  225  मिलियन  टन  के  आसपास  अनाज  फेदा  कर  सकते

 मैं  आज  की  परिस्थिति  में  यह  कहमा  चाहता  यह  बहुल  महरक्पुर्ण  सौयल  मेनेजमेंट  पर

 पूरा-पूरा  ध्यान  राज्य  सरकारों  को  देना  चाहिये  और  केन्द्रीय  सरकार  को  यहां  से  मोनिर्टारिग  करनी

 चाहिए  कि  राज्य  सरकारों  ने  सौयल  मैनेजमैंट  के  लिए  क्या  चीज  की

 एक  महत्वपूर्ण  बात  ओर  है.कि  हमारे  यह  पंस्टीक्षाइड्स  और  इनसेकटीससइड्स  का  दाम  कम
 होता  है  ।  मैं  पूरी  जिम्मेदारी  के  साथ  कहना  चाहता  हूं  कि  जिस  चीज  का  दाम  केन्द्रीय  रूरकार  के  बजर
 में  कम  होता  वह  किसानों  को  नहीं  मिल  इनसेकटीसाइड्स  ओर  पंस्टीसाइडस  नी  इस्रमें
 शामिल  इस  पर  दाम  कम  हुये  हैं  लेकिन  भाज  भी  खक्सकर  मैं  अपने  बिहार  की  बात  क*त्त  कहां
 इसके  दामों  में  कोई  कमी  नहीं  झे  पाई  ।  क्योकि  इतनी  एजेन्स्रेज  बीच  में  पड़ी  हुई  हैं  कि  ने  अपन्प-अफना
 कमीशन  ले  ही  लेते  हैं  और  उसके  बाद  किस्तन  को  जो  द्वाम  मुहैया  होता  है  वह  करीब-करीब  कही  पड़ता
 हैं  और  केन्द्रीय  बजट  का  असर  हमारे  ऊंपर  नहीं  पड़ता  ।  इस  पर  ध्याभ  देने  का  अअवश्यकता  है  ।

 फर्टीलाइजर  के  बारे  में  जो  3  हजार  करोड़  की  सब्सैडी  को  बकत  कहे  यई  मैं  एक  बात  कहना
 चाहता  हूं  कि  भारतवर्ष  का  किसान  भीख  नहीं  मांगता  यदि  यह  किसाम  सम्मेलन  इस  बात  को  कहता
 है  कि  जो  लोन  उसे  दिए  गये  हैं  उसे  माफ  कर  दिया  जाए  तो  मैं  उसकते  कि  सान  नहीं  मासता  +  इसलिए  कि
 भारत  का  किसान  भीख  मांगने  का  आदी  नहीं

 1.00  2°  १७

 मैंने  तो  अभी  शुरू  किया  पंच  मिनट  और  सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  लोन

 माफ  कराने  वाले  व्यक्ति  को  मै  किसान  इसलिएऐं  नहीं  मांनता  कि  यह  भीख  मांगने  की  बात  है  और  भीख

 मौमने  वाला  किसान  भारतवषं  में  नहीं  इसलिए  आप  लोन  माफ  न  लेकिन  हमने  जो  रेम्युनरेटिव
 प्राइस  की  बात  की  उसके  सम्बन्ध  में  एक  बात  यहां  जरूर  कहना  चाहता  हूं  कि  टोटल  रेम्युनरेंटिव  प्राइस

 का  मतलस  कमसे  कभ  यह  होना  चाहिए  कि  हमारी  टोटल  इयकुश  की  जो  कॉस्टहे  वह  हभ  जेढ़ें  और  लेबर

 सट  उसमें  जोड़ें  कौर  तीसरे  जो  जमीन  हमारे  पास  जिस  पर  हम  खेती  कर  रहे  उसका  टोटल

 इकेल्कूएशम  करें  और  इक्स््प्रुशम  करने  के  बाद  करीबे  20  से  25  फ्रतिशंत  की  आमदनी  हम॑  उसमें

 जोड़  दें,-तो  यह:टोश्ल  रेकुनरेटिव  प्राश््स  हो  सकती  है  ।  और  एदि  किसानों  की  रेस्क््मेरेटिय  प्रफशस
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 दे  तो फिर  तीन  हजार  करोड़  रुपये  को  जो  सबसिडी  आप  उठा  लीजिये  ।  यह  तीन

 हजार  करोड़  रेटिव  प्राइस  की  मारफंत  आप  किसानों  को  दे  मैं  ऐसा  मानता  हं  कि सबसिडी की
 कोई  आवश्यकता  फिर  किसानों  को  नहीं  क्योंकि  उनकी  जो  प्रोड्यूस  जो  उनकी  क्रॉप्स  उन
 पर  उनको  रेम्युनरेटिव  प्राइस  के  आधार  पर  पैसा  मिल  मैं  मंत्री  जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि  वे

 सबसि*  हटाकर  रेम्युनरेटिव  प्राइस  किसानों  को  दिलवाने  की  यदि  व्यवस्था  कर  तो  यह  जो  ती
 हजार  करोड़  का  बडंन  आप  कहते  हैं  यह  आप  सीधे  किसानों  के  धर  में  दे  दें  । इससे  काफी  उनक
 फायदा  होगा  ।

 यहां  पर  लेबर  की  बात  भी  कही  गई  है  ।  एग्रीकल्चरल  लेबर  का  बहुत  बड़ा  पोशंन  जो  है  वह

 हमारे  किसानों  के  साथ  जुड़ा  हुआ  मैंने  यह  देखा  है  कि लेबर  की  बात  अलग  की  जाती  है  और  किसानों
 की  बातें  अलग  को  जाती  ये  बहुत  बड़ा  धोखा  होता  जब  आप  लेबर  की  बात  अलग  करेंगे  और
 किसानों  की  बात  अलग  करेंगे  तो  इस  देश  में  बड़ा  भारी  बंटवारा  होगा  ।  किसानों  के  साथ  लेबर  जुड़ा
 हुआ  है  और  लेबर  के  साथ  किसान  जुड़े  हुये  हैं  ।  दोनों  एक  दूसरे  के  पूरक  हैं  ।  किसी  भी  रूप  में  दोनों  की
 बातें  अलग-अलग  यदि  आप  करते  तो  यह  बहुत  बड़ा  घोखवा  आगे  चलकर  मेरा  ऐसा  मानना  है
 कि  दोनों  की  बातें  एक  जगह  होनी  चाहिएं  ।  पीस-मील  बातें  नहीं  होनी  चाहिएं  ।

 चौथी  जो  बहुत  महत्वपूर्ण  वह  यह  है  कि  कंश  एंड  क्रेडिट  सपोर्ट  की  जो  बात  आप  कहते  हैं
 कि  किसानों  को  हम-देते  मेरा  सुझाव  है  कि  जो  किसान  के  पास  जमीन  है  वह  उसकी  धरोहर  और
 उसके  एवज  में  यदि  आप  बैक  से  पास  बुबस  दिलवा  जभीन  की  वेल्यूएशन  के  आधार  पर  उसका  अस्सी
 फीसदी  जब  भी  किसान  उसको  एडवांस  के  रूप  में  मिल  तो  वह  एक  बहुत  बड़ा  उपकार

 किसःनों  की  ओर  एक  बहुत  बड़ी  सहायता  का  हाथ  आप  बढ़ा  पाएंगे  ।  मेरा  ऐसा  मानना  है  कि
 जो  जमीन'उनके  पास  अभी  भी  आप  उसे  मौटंगेज  कर  लेते  हैं  और  वह  जमीन  जब  एक  बार  मार्टंगेज
 हो  जाती  तो  किसान  आपके  साथ  बंध  जाता  इसलिए  उसकी  जमीन  को  आप  मार्टग्रेज  न  बल्कि
 उसका  वेल्यूएशन  कर  लें  ओर  उस  वैल्यूएशन  की  अस्सी  प्रतिशत  जब  »  किसानों  को  आवश्यकता
 बैंक  से  उनको  लोन  मुहैय्या  करा  दें  ।  यह  एक  बहुत  बड़ी  सहायता  किसानों  को  होगी  ।

 एग्रीकल्चरल  मार्केटिंग  के  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  मिनिमम  सपोर्ट  प्राइस  को  बात  तो
 हम  यहां  कहते  इस  सदन  में  बार-बार  अनाउन्स  होता  उद्घोषणाएं  होती  हैं  कि  मिनिमम  सपोर्ट
 प्राइस  हमने  इतनी  लेकिन  जहां  मार्केटिंग  की  व्यवस्था  है  ही  नहीं  सरकार  वहां  मिनिमम
 सपोर्ट  प्राइस  देने  की  बात  कहां  उठती  है  ?  मेरा  यह  मानना  है  कि  जिन  राज्य  सरकारों  ने  एग्रीकल्च  रल
 मार्केटिंग  का  विकास  नहीं  किया  है  पहले  वे  राज्य  एग्रीकल्चरल  मार्केटिंग  का  विकास  करें  और
 एग्रीकल्चरल  मार्केटिंग  का  विकास  करके  यह  देखें  कि  वास्तव  में  जो  राज्य  सरकार  चाहती  है  कि  हम
 मिनिमम  सपोर्ट  प्राइस  किसानों  को  उसे  वह  दे  पा  रही  है  या  नहीं  दे  पा  रही  है  ।  वरना  इस  तरह  से
 मिनिमम  सपोर्ट  प्राइस  को  घोषणा  जहां  मार्केटिंग  का  कोई  आधार  नहीं  कोई  सेंस  नहीं  है  ।
 क्योंकि  किसानों  को  मिनिमम  सपोर्ट  प्राइस  मिलती  ही  नहीं  ।

 मैं  एक  बात  कहकर  समाप्त  करूंगा  हमारा  कृषि  क्षेत्र  जो  असंगठित  उसे  संगठित  करने  की
 ओर.,भी  ध्यान  दिया  हमारे  54  करोड़  किसानों  ने  अगर  10  हजार  किसान  दिल्ली  में  आकर
 धरना  और  धरना  देने  के  बाद  हमारे  विरोधी  दल  यह  कहें  कि  वह  दो  पांच  लाख  या  दस  लाख
 लोग  नई  फर्क  नहीं  पड़ता  ।  किसानों  की  बात  टोटेलिटी  में  होर्न  एक  जगह  के
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 किसान  दिल्ली  में  दस  हजार
 आ

 जायें  और  वे  कहें  कि  हम  पूरे  भारतवण  के  किसानों  को  रिप्रजेंट  करते  हैं
 तो  यह  बात  गलत  है  ।  इसलिये  किसानों  की  बात  टौटेलिटी  में  होनी  किसी  एक  परटिकुलर  रीजन

 की  बात  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 ये  मेरे कुछ  सुझाव  बातें  बहुत  सारी  कहने  के  लिये  लेकिन  आपने  घंटी  बजा  दी

 लिए  मैं  अपनी  बात  यहीं  समाप्त  करते  हुये  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मध्याह्न  भोजन  के  लिये  सभा  स्थग्रित  होती  तथा  2.05  म०  प०  पर

 फिर  समवेत  होंगे  ।

 1.05  म०  प०

 तत्पश्चात  लोक  समा  मध्याह्ञु  मोजन  के  लिए  2.05  म०प०  तक  स्थित  हुई  ।

 2.10  म०प०

 मध्याह्ु  मोजर  के  पश्चात्  लोक  समा  2.10  म०१०  पर
 समवेत

 हे  भहोवय  पीठासोन  हुए  ]
 कं

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  अब  श्री  जायनल  अबेदिन

 मैं  सदस्यों  से निवेदन  करता  हूं  कि  वे  बहुत  संक्षेप  में  बोलें  क्योंकि  मेरे  पास  वक्ताओं  की  बहुत

 ही  लम्बी  सूची  है  |  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  बिषय  है  ।  यदि  कोई  सदस्य  बोलता  है  तो  वे  विषय  से

 संबद्ध  बात  कहें  तथा  5  या  10  मिनट  बोलें  ।  मैं  प्रत्येक  सदस्य  को  अधिक  से  अधिक  10  मिनट

 का  समय  दंगा  तथा  इससे  अधिक  नहीं  ।

 +थरो  जायनल  भ्रबेदिन  :  उपाध्यक्ष  पिछले  कुछ  वर्षों  से  देश  के  किसान  कुछ
 उचित  मांगों  को  ले+र  आन्दोलन  व  संघर्ष  कर  रहे  हैं  ।  इस  दौरान  जबर्दस्त  विरोध-रेलियां  हुई
 बाखों  किसानों  ने  कानन  का  उल्लंघन  करके  गिरफ्तारी  दी  हैं  और  हाल  ही  में  हजः  रों  किसानों  ने

 क्लबਂ  पर  एक  हफ्ते  तक  धरना  दिया  था  ।  किसान  यह  आन्दोलन  का  रास्ता  क्यों  अपना  रहे  उनकी

 क्या  मांगें  वे  अपने  उत्पादन  के  लिये  उचित  मूल्य  की  मांग  कर  रहे  वे  ऋणों  की  माफी  की  मांग

 कर  रहे  वे बिजली  की  दरों  में  कमी  करने  की  मांग  कर  रहे  वे  भूमि  सुधार  लागू  करते  हुए

 हीन  किसानों  को  भूमि  देने  की  मांग  कर  रहे  और  कृषि  मजदूरों  के  लिये  न्यूनतम  मजदूरी  निर्धारित

 करने  के  लिए  केन्द्रीय  कानून  की  मांग  कर  रहे  ए०स्री०पी०सी०  द्वारा  तय  गये  कृषि

 मल्य  किसानों  के  साथ  घोखा  है  ।  किसान  उचित  मूल्य  की  माग  कर  रहे  हैं  लेकिन  वह  समर्थन  मूल्य

 निर्धारित  कर  रहे  परन्तु  यह  समर्थन  मूल्य  इतना  कम  व  अवास्तविक  है  कि  यह  किसानों  की  खेती

 की  लागत  के  अनुरूप  नहीं  विशेषकर  जो  किसान  नकदी  फसलें  उगाते  आज  संकट  ओर  बर्बादी

 की  ओर  जा  रहे  हैं  तथा  यह  सरकार  कृषि  उत्पादों  की  कीमत  निर्धारण  करने  की  नीति  का  ही

 परिणाम  है  ।

 अननन«ऋनगनाननाननन  ननीिनन-ननयनननी  “0  फमन«-मन का  *  +  —  न  एक
 बंगला  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  *  हिन्दी
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 जावकल  अक्रेदिल

 1930  जब  उत्तर  प्रदेश  में  पहली  बार  चौनी  की  स्थापना  कौ  गये  तब  तत्कालीन
 ब्रिटिश  सरकार  की  नीति  चीनी  उद्योग  को  संरक्षण  देने  की  थी  |  उन्होंने  उब  समय  जावा  से  आयातित
 करीनी  पर  घरते  शुल्क  उन्तका  श्र  उत्प्रस्दकों  कर  क्षफने  उत्पन्न  के  लिए  उचित

 मूल्य  मिले  एक  अनुमान  के  1947  7  कुल  न्रेन्त्रे  उतक्कव्रन  कई  69%  मूल्य  अन्ना
 दकों  को  मिलता  था  ।  1954  में  यह  प्रतिशतता  घटकर  54  रह  गयो  तथा  इस  सनय  यह  और  भी  कम

 होकर  30%  रह  गयी

 जूट  उत्पादकों  की  भी  यही  स्थिति  आज  जूट  उत्पादक  बर्बादी  की  ओर  जा  रहे
 भारतीय  जूट  निगम  वास्तव  में  केवल  मिल  मालिकों  के  हितों  की  रक्षा  कर  रहा  वह  जूट

 दकों  के  हितों  की  रक्षा  नहीं  कर  रहा  है  ।  कृत्रिम  स/मग्री  के  थैलों  के  निर्माण  के  कारण  जूट  उ्चोग  में
 और  अधिक  संकट  हो  गग्ा.है  ।  इस  वर्ष  जूट  उद्योग  के  लिए  वधानिक  समर्थन  मूल्य  की  भी  घोषणा
 अभी  तक  नहीं  की  गई  है  जेसाकि  पिछले  वर्षों  मे ंकिया  गया  था  ।

 कपास  उत्पादकों  की  भी  यही  दशा  आज  एक  किलो  साधारण  कपड़े  की  कीमत

 बढ़िया  किस्म  की  कपास  की  कौमत  से  लगभग  20  शुना  अधिक  है  ।  एसका  मतलब  यह  है  कि  कपड़ा
 मिल  मालिक  जबर्दस्त  मुनाफा  कमाते  परन्दु  जो  कच्चे  माल  का  उत्पादन  करते  उनको  बहुत  कम
 पैसा  मिलता  यह  स्थिति  रिन्येटिक  |श््मे  क्र  त्कबन  भ्क्रज  कुल  घागे  के  उत्पादन  का  32%

 सिन्येटिक  घागे  के  उत्पादन  में  50%  तक  वृद्धि  करने  की  योजना  यदि  ऐसा  होता  है  तो  कपास
 उत्पादक  और  अधिक  बर्बाद  होंगेआज  कपास  का  उत्वादन  लगभग  71  लाख  हकड़  भूणि  पर  होता  है  ।  इस
 अड़े  छू-भास  करत  कसा  त्भा  न  काख्तों  प्रस्किनों  लोबडों  का  कग्मा  जवेकि  कप्मस  के  उत्पादन
 पर  आपकी  रो प्रिग्नत के  करते  हैं  ?  इन  जाक़ें  प्र  समन  नहीं  दिद्ला  ग्स्रा  है  ।  ऐसय  केखा
 गया  है  कि  वहुत  से  कम्ताश्न  तश्ना  छूट  उत्सरक  छिद्राकों  कननतको  अपनी  कपज  के  लिए  उचित

 मूल्य  नहीं  मिल  रहा  उन्हें  आत्महत्या  करने  पर  मजबूर  होना-शड़  सट्टा  है  4  केन्द्र  सरकार
 दैनिक  क्षावश्यक  वस्त्रुओं  के  मूल्यों  में  लगातार  वृद्धि  कर  रही  है  तथा  क्ृषि  आदानों  के  मूल्यों  में  वृद्ध
 कर  रही  है  जिसके  कारण  उत्पादन  का  मूल्य  किसानों  के  लिए  हर  तरह  से  बढ़ता  जा  रहा  यह
 ग्रामीण  व  शहरो  क्षेत्रों  के  ब्रीच  बड़ा  अन्तर  ला  रहा  कुल  विदेशी  सहायता  का  केवल  17%  ही
 ग्रामीण  क्षेत्रों  पर  खच्च  किया  जाता  है  जहां  70%  से  भी  अधिक  लोग  रहते  दूसरी  ओर  कुल
 विदेशी  सहायता  का  83%  शहरी  क्षेत्रों  पर  ख्े  किया  जाता  जहां  केवल  30%  लोग

 रहते

 भझेद्य  . हर  श्र  प्रेस  में  बाढ़:वा  खूखे  जेसी  अप्रपदाय  अत्ती  हैं  4  कढ़  व  सूखे  से  सर्वाधिक
 अभधर्क्षवत  होते  उकका  प्रर  नष्ट  हो  जाता  उनकी  ज़ध्ट  हो-ज्मत्री  उचके  नष्ट  हो
 ब्राले:हैं,  भो  र-वे  ज्िल्कुल  बर्क़ाद  हो  जाते  हें  4  हमे  एक  कं  में  बढ़  ओर  से  हुए  तृरूस्नान  को
 बेखें  शया  काढ़:भ्रोर  सूखे  के  सहत  धर  श्र  किये  प्र  को  केखें  को  परएंगे  कि  यह  घवराशि  उस  कुल
 शितस्ख्ति  अक्षिक  हे  कक  फ्रक्रम  फंचक्र्तरीय  अऑजना  अर्भ्ध्ततू  1952  स्रे  ही  ब्यढ़  त्रियंतण  सम्बन्धी
 जर्ताओं  भ्वर  खत  अत्रे  गली  थी  4  मै  अक़्त्रा  चाहक़ा  डू  कि  आअ#&ह  सियंकण  कार्यो  पर  अश्विक्  महत्व  नहीं
 गया  है  ।

 एक  ओर  बाढ़  की  विभीषिका  बढ़  रही  है  तथा  दूसरी  ओर  बाढ़  नियंत्रण  का  महत्व
 कम  हो  रहा  है  ।  छठी  में  नियंत्रश.कार्यों  का  लक्ष्य  4  म्रिलियन  हैक्टेयर  था  परन्तु
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 वास्तविक  उपलब्धि  2  मिलियन  हैक्टेयर  थी  ।  अब  सातवीं  योजनावधि  में  लक्ष्य  कम  होकर  पिछली

 योजनावधि  के  4  मिलियन  हैक्टेयर  की  जगह  |  मिलियन  हैक्टेयर  ही  रह  गया  बजट  में  कुल
 प्रावधान  का  1%  आधा  प्रतिशत  तक  से  अधिक  का  प्रावधान  बाढ़  नियंत्रण  कार्यों  के  लिए  कभी  नहीं

 अतः  मुझे  दुःख  के  साथ  यह  कहना  पड़  रहा  है  कि  इस  भयंकर  समस्या  से  निबटने  के  लिए  पर्याप्त
 घनराश्ि  कभी  स्वीकृत  नहीं  की  तथा  इससे  करोष्ठों  किसानों  की  बर्बादी  होती  है  तथा  हर  साल
 आधिक  रूप  से  किसानों  की  कमर  टूट  जाती

 यदि-हम.कृषि  क्षेत्र  और  ओऔद्धोगिक-क्षेत्र  में  व्यापार  की  शर्तों  को  देखें  तो  हम  पायेंगे
 कि  किसानों  को  हमेशा  ही  विपश्तेत  परिस्थिति  का  सामना-करना  पड़ता  एक  अनुमान  के

 यह  देखा  गया  है  1970-71  के  मूल्य  सूचकांक  के  आघार  पर  कृषि  क्षेत्र  को  1970-71  व  1980-81
 के  बीच  ।  2,480  करोड़  रुपये  का  नुकसान  उठाना  पड़ा  है  ।  आज  के  मूल्य  स्तर  के  यह  नुकसान
 45,000  करोड़  रुपये  मैं  भूमि  सुधार  के  बारेमें  एक  ओर  मांग  करता  हूं  ।  1952  उससे  पृत्र  से  ही

 यह  कहा  जा  रहा  है  कि  भूमि  सुप्नार  होंगे  तथा  सीमा  से  अधिक  को  दी  परन्तु
 मझे  द:ख  के  साथ  यह  कहना  पड़  रह्म  है  कि  ये  सभी  वायद्ने  लाग्रत  पर  रह  गय्ने  हैं  तथा  यथार्थ
 रूप  में  लागू  नहीं  किये  गये  अब  फिर  भूमिहीनों  भूमि:देने  की  बान्ञ  की  जा  रही  आज-तक
 29.64  लाख  हैक्टेयर  भूमि  अतिरिक्त  भूमि  घोषित  की  गयी  इसमें  से  24.37  लाख  हैक्टेयर  भमि
 का  कब्जा  विभिन्न  राज्य  सरकारों  ने  लिया  परन्तु  वास्तव  में  भूमिहीनों  को  दी  गयी  भमि  क्षेव  ल

 लाख  हैक्टेयर  है  ।  यह  उपलब्धि  40  वर्ष  के  कायदों  के  बाद  हुई  आज  सर्वाश्कि
 उत्पीडित  व  शोषित  हमारे  कृषि  मजदूर  1981  की  जनगणना  के  इनकी  संख्या  45.5
 मिलिपन  है  ।  इस  बड़े  उपेक्षित  वर्ग  के  लिए  कोई  वास्तक्कि  कार्य  नहीं  किया  गया  है  ।  हमारे
 प्रधान  मंत्री  ने कहा  कि  यदि  विकास  कार्य  पर  6  २०  खर्च  किये  जाते  हैं  तो  उसमें  से  5  रु०
 निक  खर्च  पर  चले  जाते  हैं  शथा  केवल  ।  रु०  वास्तव  में  विकास  कार्य  पर  खर्च  होता  यहां  मैं  एक
 प्रश्न  पूछता  हूं  कि  इस  1  रु०  में  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेलिये  कितना  खर्च  होता  है  जहां  पर  70  ९  से  75%
 लोग  रहते  मैं  समझता  हूं  कि  यह  5  पैसे  से  भी  है  ।  आंज  लाखों  खेतिहर  मजदूर  भुखमरी  की
 स्थिति  में  हैं  । उनके  पास  अपने  तन  को  डकने  के  लिये  कपड़े  तक  नहीं  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि

 न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  को  विभिन्न  राज्यों  में  अधिनियमित्र  किया  गया  ।  किन्तु  अब  इन्हें  ठोक
 तरह  से  और  कड़ाई  से  कहीं  भी  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  जब  गरीब  खेतीहर  मजदूर  पूरे
 दिम  परिश्रम  करने  के  बाद  मजदूरी  की  मांग  करते  हैं  तो  उनकी  पिटाई  की  जाती  है  और  उन  पर
 भिन्न-भिन्न  प्रकार  से  अत्याचार  किए  जाते  उनकी  पर  अत्याचार  किया  जाता  है  ।

 मैं  खेतीहर  मजदूरों  के.लिए  न्यूनतम  मजदूरी  निर्धारित  करने  हेतु  केन्द्रीय  कानून  की
 मांग  करता  केन्द्र  सरकार  को  सम्पूर्ण  देश  इस  कानून  के  उचित  कार्यान्वयन  की  जिम्मेवारी
 चाहिए  ।  इसके  साथ  अपनी  बात  सम्प्रप्त  करता  हूं  ।

 शी  रास  सिंह  )  :  उपाध्यक्ष  मैं  भारत  सरकार  और  भारत  सरकार
 के  कृषि  वित्त  जिन्होंगे  प्रध।न  मंत्री  जी  के  अधिक  उत्पादन  कार्यक्रम  को  बहुत  ही  महत्वपूण
 ढंग  से  क्रियान्वित  किया  और  जिसका  परिणाम  हमारे  सामने  इसके  लिये  मैं  प्रशंसा  करता  हूं  ।
 मन  खरीफ  फसल  में  भगरत  वर्ष  में  खाद्यान्न  उत्पादन  अपने  आप  मे  एक  कौतिमान  हमारे  कृषि

 मन्त्री  जी  वालीਂ  रकी  फसल  के  वारूँमें  है  किਂ  अभी तक  जो  15.5  करोड़  टन

 265



 +  नियम  193  के  अधीन  चर्चा  17  1988

 जा  रिकार्ड उत्पादन है, उससे भी आगे बढ़कर हमारा लक्ष्य  पए॑प्पपयपयपयपपयययख।/पपपपयणा  ये
 राम  सिह  यादव  ]

 रिकार्ड  उत्पादन  उससे  भी  आगे  बढ़कर  हमारा  लक्ष्य  सब के  करोड़  टन  प्राप्त  करने  का  मैं  आशा
 करता  हूं  कि  इस  उद्देश्य  में  उनको  सफलता  मिलेगी  ।  इस  सब  के  पीछे  भारतवषं  के  किसान  का

 उसकी  लगन  और  इसके  साथ-साथ  भारत  सरकार  की  उसको  विभिन्न  प्रकार  से  दी  गई  सुविधाएं  जंसे

 कृषि  उवं  सिंचाई  ट्यूबवेल  शरे  लिए  बिजली  की  सुविधा  और  साथ-छझाथ
 उन्नत  कृषि  उपकरणों  के  लिये  ये  सब  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कारगर  कदम  हैं  जोकि
 भारत  सरकार  ने  हमारे  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  के  नेतृत्व  में  सफलतापूवंक  उठाये  हैं  और  किसान
 को  लाभ  मिला  आज  हम  कह  सकते  हैं  कि सन  में  जहां  एक  हैक्टेयर  भें  7  टन  गेहूं  पंदा  होता

 आए  वहां  सब  टन  पैदा  होता  है  और  इसके  साथ-साथ  धान  का  उत्पादन  भी  दुगने  से  अधिक  हो
 गया  है  ।  इस  सब  में  जहां  एक  ओर  किसान  का  श्रम  दूसरी  ओर  भारत  सरकार  द्वारा  योजनाबद्ध
 तरीके  से  किसान  को  दी  गई  सुविधाएं  ये  अपने  आप  में  उत्पादन  बढ़ाने  में  बहुत  ही  सहायक
 सहायक  होने  के  नाते  आज  हम  इस  स्थिति  में  हैं  कि भारतवर्ष  खाद्यान्न  उत्पादन  में  आत्मनिभं  रता  प्राप्त
 कर  चका  यह  अपने  आप  में  बहुत  बड़ा  एचीवमेंट  है  ।  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  आज  हिन्दुस्तान  के  अंदर
 900  लाख  कृषि  जोतें  हैं  और  करीब  तीन  चौथाई  जोतें  2  हैक्टेयर  से  कम  की  हैं  ।

 इसका  तात्पयं  यह  है  कि  आज  भी  बहुमत  हिन्दुस्तान  के  किसानों  में  सीमान्त  किसानों  और
 स्माल  फारमस  का  आज  भी  उनकी  माली  हालत  किसी  भी  तरीके  जो  हम  आज  एक  एवरेज
 इनकम  उम्मीद  करते  हैं  पांच  सदस्यों  के  परिवार  के  उससे  बहुत  कम  इसलिए  सरकार  को
 ग़म्भीरता  से  इस  बात  पर  सोचना  है  कि  अनुसूचित  अनुसूचित  सीमान्त  किसानों  और

 लघु  कृषकों  की  आमदनी  को  किस  प्रकार  से  बढ़ा  सकते  हैं  ओर  खेती  के  अलावा  कोन  से  दूसरे  सहायक
 धंधे  या  उद्योग  हम  उनको  दे  सकते  हैं  जिससे  उनकी  आमदनी  बढ़  आज  सारे  विश्व  में  चाहे

 कनाडा  या  कोई  भी  मुल्क  किसानों  को  जो  हम  एग्रीकल्चर  लोन  देते  वह  सबसे  कम
 ब्याज  पर  देते  सात  हजार  पांच  सो  तक  का  लोन  केवन  दस  परसेंट  ब्याज  पर  देते  उसके  बाद
 पन्द्रह  हजार  तक  का  लोन  केवल  साढ़े  बारह  परसेंट  ब्याज  पर  देते  और  उसके  बाद  पच्चीस  हजार
 तक  ब्याज  की  दर  चोदह  परसेंट  है  ।  यह  न्यूनतम  दर  जो  पब्लिक  सेक्टर  बैंक्स  हैं  उनका  रेट  छब्बीस

 किसानों  से  अगर  पच्चीस  हजार  रुपया  लेना  है  तो  वह  पक्चीस  हजार  ही  लिया  छब्बीस
 हजार  नहीं  हो  सकता  ।  यह  सबसे  बड़ी  सुविधा  किसानों  को  जो  लोग  किसानों  की  रंलियां  करते  हैं
 और  उनको  बहकाते  वे  किसानों  के  हित  में  नहीं  सोचते  उनको  गुमराह  करते  किसान  को
 चाहिए  कि  जो  सुविधाएं  सरकार  ने  दी  हैं  उन  सुविधाओं  को  प्राप्त  करे  ।  उन  सुविधाओं  को  प्राप्त  करने
 के  लिए  एक  बहुत  बड़े  जन-जागरण  की  जरूरत  और  किसान  तक  पहुंचाने  की  जरूरत  है  तथा  किसान
 की  झोंपड़ी  तक  जाने  की  जरूरत  है  ।  आज  हमारे  कृषि  वेज्ञानिकों  ने उन्त  बीज  निकाला  है  और  किस
 तरह  से  कम  से  कम  नुकसान  से  अधिक  से  अधिक  पानी  खेतों  ठक  पहुंचाया  जा  सकता  उसका  शोध
 किया  लेब  टू  दी  फील्ड  प्रोग्राम  के  तहत  यह  देखना  चाहिए  कि  उनको  किस  तरीके  से  फील्ड

 पर  ले  यह  काम  किसान  नेताओं  को  करना  चाहिए  ।  किसान  नेता  केवल  अपनी  चौध  हट  के  लिए
 ओर  राजनीतिक  फायदा  उठाने  के  लिए  किसानों  के  हित  में  नहीं  सोचते  उनको  ग्रुमराह  करना  चाहते

 किसानों  की  आथिक  दृष्टि  से  कोई  नहीं  सोचता  है  कि  किसानों  को  कौन  सा  कुटी  र  उद्योग  दें  जिससे
 किसानों-की  पैदावार  बढ़  सके  ।  इस  तरह  का  प्रोग्राम  न  तो  भारतीय  किसान  यूनियन  लेकर  आती  है

 ओर  न दूसरे  किसान  नेता  ही  लाते  केवल  इस  बात  को  कहने  के  लिए  आते  हैं  कि  वहां  जाकर  बोट
 क्लब

 पर प्रदर्शन कीजिए या रेलों पर हमला कर इस तरह की जो बातें करते हैं वे वास्तव में 266
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 किसान  को  रचनात्मक  कार्यों  से  दूर  कर  रहे  भारत  का  किसान  सच्चा  देशभक्त  आजादी  की  जंग

 में  सबसे  पहले  किसान  ही  राष्ट्र  की  सुरक्षा  के  लिए  आया  सन  48  से  लेकर  जितने  हमले  राष्ट्र  के

 ऊपर  हुए  हैं  उनमें  सबसे  अधिक  लड़ने  वाले  जवान  किसानों  के  ही  लड़के  जब  भी  अधिक  अन्न  की
 आवश्यकता  ण्ड़ी  है  किसानों  ने  उस  चेलेंज  को  स्वीकार  किया  और  किसी  दूसरे  वर्ग  ने  स्वीकार  नहीं

 किया  ।  किसानों  ने  राष्ट्र  की  इस  अपील  इस  संदेश  इस  आवश्यकता  को  और  मजबरी  को

 अपना  उद्देश्य  समझा  है  और  अपने  उत्पादन  को  बढ़ाया  इसके  साथ-साथ  राष्ट्र  के  मस्तिष्क  को  ऊंचा

 किया  है  ।  आज  हम  पी  ०एल०  480  के  अन्तगंत  या  दूसरे  प्रोग्राम  के  तहत  किसी  भी  राष्ट्र  में  अनाज

 मांगने  के  लिये  नहीं  जाते  बल्कि  हम  उनको  भेजते  यह  सारा  श्रेय  किसान  को  किसान  की

 सभ्यता  यही  है  कि  वह  रचनात्मक  कार्यों  में  शुरूसे  लगा  हुआ  है  ।  जो  लोग  किसान  को  उसकी  सस्क्ृति

 से  और  रचनात्मक  कार्यो  स ेअलग  करना  चाहते  हैं  वह  किसान  के  हित  में  नहीं  है  वह  वास्तव  में  किसान

 का  अहित  कर  रहे  हैं  और  उसको  गलत  रास्ते  पर  ले  जा  रहे  सातवीं  योजना  का  प्रारूप  तेयार  करते

 समय  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  मुख्य  लक्ष्य  एग्रीकल्चर  प्रोडक्शन  पर  रखा

 उस  कृषि  उत्पादन  का  नक्शा  आपके  सामने  साफ  है  जो  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तिम  वर्ष
 में  हमने  लक्ष्य  रखा  है  177  मिलियन  टन  का  यानि  17  करोड  70  लाख  टन  खाद्यान्न  उत्पादन  करें

 उसके  करीब-करीब  किसान  पहुंच  रहे  हमें  उसमें  और  मेहनत  करने  की  आवश्यकता  है  ।  इसके  साथ

 ही  साथ  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  कि  हम  अधिक  से  अधिक  रोजगार
 दें  और  रोजगार  ज्यादा  से  ज्यादा  उपलब्ध  होने  के  साधनों  में  प्रमुख  ह ैकृषि  और  उससे  सम्बन्धित  दूसरे

 येक्रम  ।  इसके  साथ-स  थ  उसमें  यह  भी  कहा  गया  है  कि  हम  किस  तरह  से  किसान  के  खेत  को  पानी

 #  और  बिजली  दें  |  इन  कार्यक्रमों  क ेऊपर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  अधिक  से  अधिक  ध्यान  दिया

 गया  जो  लोग  यह  कहते  हैं  कि हमारी  मौजूदा  सरकार  ने  किसान  के  लिए  क्या  मैं  कहना
 चाहता  हूं  कि  हमारे  मौजूदा  बजट  में  भी  यह  कहा  है  कि  हम  किस  तरह  से  पचास  हजार  किसानों  को

 जलघारा  के  अन्तगंत  कुएं  निर्माण  करने  के  लिए  विशेष  सुविधाएं  दे  रहे  हैं  जिससे  छोटे  किसान  अपने

 यहां  कुएं  निित  करके  खेतों  में  पानी  पहुंचा  सकें  ।  आज  स्वयं  चौधरी  साहब  किसान  हैं  और  श्याम  लाल
 यादव  साहब  भी  किसान  हैं  इसलिए  मैं  आपसे  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  कि  आप  क्रषि  को  उद्योग  के  वर्ग
 में  शामिल  करें  । आप  जब  तक  खेती  को  उद्योग  धंधे  में  नहीं  मानेंगे  तब  तक  किसानों  के  ऊपर  जो

 प्राकृतिक  आपदाएं  आती  हैं  और  अन्य  तरीकों  से उसकी  फसल  खराब  हो  जाती  है  जिसके  वह
 दःखी  है  और  गरीबी  में  ही  पलकर  गरीबी  में  ही  मर  जाता  अगर  इस  व्यवस्था  को  समाप्त  करना

 है  तो  कृषि  को  भी  उद्योग  में  शामिल  किया  जाये  इसके  लिये  सशक्त  कदम  उठाएं  ।  जब  किसी  फंक्टरी  में
 आग  लग  जाती  है  या  नुकसान  हो  जाता  है  तो  सरकार  उस  बात  को  अंडरटेक  कर  लेती  है  कि  मजदूर
 बेकार  हो  जाएंगे  और  उत्पादन  गिर  जायेगा  ।  जिन  किसानों  के  साथ  भी  ऐसा  होता  है  तो  उनकी  मदद
 करनी  चाहिए  और  उनको  लाभकारी  मूल्य  देना  चाहिये  ।  1980  से  लेकर  आज  तक  हमने  केवल  क्ृषि
 में  33  प्रतिशत  वृद्धि  की  है ओर  जनरल  प्राइस  में  60  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  जनरल  प्राइस  इंडेक्टस  ओर

 लाभकारी  मूल्य  के  बीच  में  आपका  एग्रीकल्चर  कोस्ट  एण्ड  प्राइस  कमिशन  जो  रेट  तय  करता  है  उनमें

 कोई  लौजिक  नहीं  कोई  तक  नहीं  अ।प  एग्रीकल्चर  कोस्ट  एण्ड  प्राइस  कमिशन  को  हिदायत  दें  कि

 जब  भी  किसानों  के  उत्पादन  के  जिन््सों  का  उत्पादन  मुल्य  तय  करे  तो  जनरल  प्राइस  इंडेक्स  के  अनुरूप

 ही  तय  किया  जब  तक  यह  लागू  नहीं  करेंगे  तव  तक  उनको  फायदा  नहीं  आपने  राजस्थान

 में  बाजरे  और  ज्वार  की  कीमत  145  रुपये  प्रति  क्विटल  निर्धारित  की  है  ओर  आपने  पर्चेजिग  सेंटर

 खोल  दिए  ।  लेकिन  उनको  बन्द  हुए  एक-एक  सप्ताह  हो  जाता  है  और  बिसान  १  !
 मजबूर  होकर

 मण्डियों  में  अपने  सामान  को  125  रुपये  प्रति  क्विटल  की  दर  से  बेचना  पडता  145  एपये  प्रति
 क्ू ह
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 रामर्ससह  यादव  ]

 ः

 क्विटल  के  हिसाब  से  खरीदने  की  आपकी  अब  नेतिक  जिम्मेदारी

 ५  अत  ना  नने  कत

 हसके  साथ  ही  मैं  एक  आखिरी  बात  कहना  चाहता  राजस्थान  में  एक  राजस्थान
 क़ल्चर  लोन  रिकवरी  एक्ट  बना  हुआ  इसके  तहत  पी०एन०बी०  में  450  केसेज  750  कसेड़  रुपये

 की  वसूली  के  दायर  किए  गए  आप  जानते  हैं  क्रि  राजस्थान  में  पिछले  पांच'साल  से  अकाल  ०ड़ा
 हुआ  है  ।  ऐसे  किसान  जो  अवृुसूचित  और  जनजाति  के.हैं  उन  लोगों  में  जो  3  साल
 से  अधिक  तक  प्राकृतिक  आषदाओं  में  गुजर  रहे  हैं  तो उनको  माफी  देभी  चाहिय  ऐसा  काम  करें  कि
 उनकी  जो  अथंब्यबस्था  टूट  गई  है  उसको  लाइन  पर  लामा  जा  सके  ।  जब  हमने  बहां  अधिकारी  से  पूछा
 कि  राजस्थान  एग्रीकल्चर  लोन  रिकवरी  एक्ट  किस  आधार  पर  बना  तो  वह  कहते  हैं  कि एक  तलवार
 कमेटी  बैठी  थी  उन  प्रावधामों  के  अन्तगंत  ही  राजस्थान  में  एग्रीकल्चरल  श्किवरी  एक्ट  इस
 वरी  एक्ट  की  सबसे  बड़ी  कमी  या  खामीਂ  यह  है  कि  इसके  अन्तक्षत  एक  हश्जिन  की  जभीन  भी  नीलाम

 हो  जाती  यदि  किसी  हरिजन  ने  अपनी  जमीन  में  कुआं  लगाया  है  और  उस  कुएं  में  से  पानी  नहीं
 निकला  या  उस  कुएं  को  दो  साल  तक  बिजली  का  कंनकेशन  नहीं  मिला  तो  इस  एक्ट  के  अन्तगंत  उस
 गरीब  हरिजन  की  जंमीन  नीलाम  कर  दी  जाती  वास्तव  यह  एक्ट  जिस  उद्देश्य  को  लेकर  बनाया

 गया  यह  उससे  विपरीत  सिद्ध  हो  रहा  मैं  चाहता  हू  कि  किसी  भी  स्माल  फारमर  मॉजिनल
 फारमर  या  शड्यूल्ड  कास्ट  किसान  की  जमीन  किन््हीं  भी  परिस्थितियों  में  नीलाम  न'की  जा  आप

 ऐसी  व्यवस्था  करें  ।  साथ  जहाँ  तीन  साल  से  ज्यादा  अंकांल  की  स्थिति  हो  वंहाँ  किसानों  को  दिए
 गए  कर्जों  को  आप  मुआफ  मुंझे  पूरा  विश्वास  हैं  कि  आप  मेरे  इन  सुझावों  पर  गम्भीरता  से
 विचार  करके  उचित  निर्णय  लैंगे  ।  इसके  साथ  उपाध्यक्ष  जी  मैं  आपको  भी  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 +शार  है  खाव  |

 भ्रौमती  गौता  भुखंजो  :  उपाध्यक्षਂ  और  खेतिहर  मजदूरों  में

 गहरा  असन्तोष  मैं  आपका  ध्यानਂ  विशेषरूप  से  वामपन्थी  किसानों  और  खेतिहर  कामगारों  द्वारा
 पिछले  सितम्बर  में  किये  गये  आँदोलन  की  ओर  दिलाना  चाहती  हूं  जहां  20  लाख  और

 हर  कामगारों  ने  सविनय  अवज्ञा  आंदोलन  में  भोग  लिया  उनको  मुख्य  मांगे  इस  प्रकार  थीं  :

 किस  न्नों  के  लिये  लाभकारी  सुनिश्चित  सस्ते  ऋण  खेतिहरਂ  कांभगारों
 के  लिये  उचित  न्यूनतम  वर्ष  भर  रोजभार  प्रदान  जमीदारों  के  गुण्डों  और  पुलिस
 द्वारा  खेतिहर  कामगारों  पर  होने  वाले  अंत्यांचांरों  के  विरुद्ध  लोकतांत्रिक  आंदोलनों  का अधिकार  और

 ऐसे  आंदौलनों  पर  पुलिस  के  आक्रमण  के  विरुद्ध  लोकतांत्रिक  अधिकार  इस  आंदोलन  के
 दौरान  बिहार  में  दो  स्थानों  पर  गोली  चलाई  गई  थी  और  बहुत॑  से  स्थानों  पर  लांठी  चार्ज  किया  गया
 था  ।  उनके  साथ  इस  प्रकार  का  बंतीव  किया  जाता  है  ।

 हाल  ही  में  हुई  टिकत  रंली  में  भी  किसानों  के  अत्यधिक  असंतोष  कौ  अभिव्यक्ति  की  गई
 यह  स्थिति  आकस्मिक  ज़हीं  है  सष्ट्रीय  आय  के  प्रमुख  किसानों  को  सरकार  की  खराब  नीतियों
 का  शिकार  होना  पड़ता  ग्रामीण  जनता  को  अलोभन  देने  के  लिए  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  कमेटी

 की  बेठक  में  सभी  प्रस्तावित  लुभावनी  नीतियों
 के  बावजूद  वास्तविकताओं  को  झुठलाया  नहीं  ज

 सकता  ।  बाजार  में  पूंजीवादी  जोड़तोड़  और  किसानों  के  उत्पाद  की  कीमतों  में  अत्यन्िक  असमान  मूल्यों
 +  और  वे

 उत्पादन निवेश या भ्रनिवार्य उपभोक्ता म॒दों के रूप में खरीदी जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक असमानता के कारण किसानों को घोछ्या दिया जाता यह केन्द्र में वर्षों से शासन कर 268
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 रही  पार्टी  द्वारा  अपनाई  गई  नीतियों  का  प्रभाव  है  ।

 आइये'अब हम  इस  प्रश्न  की  गहराई  से  जांच  यह'सर्वंधिदित  है  कि  उद्योग  और  कृषि  के
 बीच  ध्यापार की  शर्तें  वर्षोंसे  कम  या  अधिक  रूप  में  कृषि  के  विरुद्ध ही  गई  प्रसिद्ध  अर्थशास्त्री
 स्वर्गीय  डा०  डी०  रंगनेकर  1975-76  और  1980-81  के  बीच  व्यापार  की  अन्तर-क्षेत्रीय शर्तों
 का  अध्ययन  करने  के  बाद  इस  निर्णय  पर  पहुंचे  थे

 7€  से  1980-31  के  दौरान  कृषि  से  कुल  अन्तर:क्षेत्रीय  अन्तरण  )
 1369  करो  रुपये  था|

 मैं  श्री  जाय्नल  अवेदिन  द्वारा  पहले  त  किये  गये  उन  आंकड़ों  को  नहीं  ऊंगी  कि  वर्ष
 1970-71  से  1980-81  तक  का  एक  अ  यॉअध्ययन  यह  दर्शाता  है  कि  व्यापार  अन्तरण  में  45,000

 रुपये  किसानों  के  प्रतिकल  थे  ।  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  वतंमान  दशकों  में  स्थिति  और  बिगड़ी
 कुछ  ऐसे  भी  लोग  हैं  जो  यह  कहते  हैं  कि  किसानों  के  उत्पाद  के  लिए  उत्पादन

 लागत  में  वृद्धि  होने  के  कारण  बढ़ी  मुझे  खेद  है  कि  श्री  टिकेत  भी  कभी-कभी  ऐसा  कहते  हैं  ।  मैं

 खेतिहर  मजदूरों  की  वास्तविक  स्थिति  के  संबंध  में  बाद  में  बात  करूंगी  किन्तु  इससे  पहले  यह  देर

 कृषि  उत्पादन  की  लागत  में  वृद्धि  के  मुख्य  कारक  कौन  से  हैं  |  इसमें  मजदूरी  को  बात  विल्कुल  नहीं

 बंगलौर  की  सामाजिक  और  आधिक  परिवतंन  संस्थान  के  श्री  वी०  नाश्कर्णी  ने अभी  हाल  ही
 में  एक  अध्ययन  किया  है  जो  इकानामिक  एण्ड  पालिटिकल  बोकलो  में  प्रकाशित  हुआ  इसमें  क्या
 सामने  आया  है  ?  जब  वे  यह  कहते  हैं  कि  1970  और  1985  के  बीच  निवेशों  की  की  मतों  बे

 विपरीत  प्रति  वर्ष  क्ृषि  उत्पादों  की  कीमतें  1.3  प्रतिशत  गिर॑ं  गई  तो  बह  यह  भी  दशशाते  हैं  थि

 उच्च  तकनीकी  कृषि  के  तीन  प्रमुख  निवेशों  अर्थात  रासायनिक  कीटनाशक  और  डोजल  कौ

 क्षिक  की  मरते  सबसे  अधिक  बढ़ी  इन  तीन  मदों  के  विपरीत  कृृष्दि  की  सापेक्ष  कीमतों  में  गिरावट  ही
 भवेले  3.4  प्रतिशत  प्रति  वर्ष  हुई  इस  अध्ययन  से  यह  स्पष्ट  है  कि  यह  बहुराष्ट्रीय  और  एकल
 स्वावमित्वों  द्वारा  चालित  पूंजीवादी  बांजार  है  और  सरकार  की  नीति  इसे  सहारा  दे  रही  है  और यही
 बात॑  मुख्यतः  किसानों  की  दुर्दशा  के  लिए  जिम्मेवार  |

 किन््त  इस  स्थिति  से  प्रश्न  सामने  आये  हैं  :  पहला  तो  यह  कि  जब  तक  यह  स्थिति  बनी
 रहेगी  तब  तक  लाभकारी  मूल्यों  की  किसानों  की  मंग्र  को  नजर  अन्दाज  नहीं  किया  जा  सकता  ओर
 किसानों  को  इस  कड़े  अन्याय  के  बोझ  से  उबारा  जाना  ।  सरकार  को  ऐसा  अवश्य  करन

 चाहिए  ।

 दस  रा  प्रएम  नीति  में  परिबतं  न  की  आवश्यकत्ता  के  बारे  में  प्रश्न  यह  है  कि  हभारे  जैसे  गरीर
 देश  जहां  कृषि  मजदूर  और  छोटे  तथा  मंझले  किसानों  की  अधिकता  कीमती  रासायनिक  आदानं

 और  कीमती  ऊर्जा  से  चालित  कृषि  सहित  अधिक  उपज  वाले  बीज  जो  केवल  इन  निवेशों  को  लगाने ३
 ही  अधिक  उत्पादन  कर  सकते  क्या  इन्हीं  बातों  पर  ही  मुख्य  बल  दिया  जाना  चाहिए  ?

 उत्तर  होना  चकहिए  क्यों  क  भूमि  मल्कियत  में  सं  रकनागत  प्रिबतंन  के  क््निा  य

 नीति  कुछ  गिने-चुनेघनी  किसानों  के  लिए  ही  लाभदायक  है  तथा  कुछ  हद तक  मध्यम  वर्गी
 किसानों  के  उच्च  वर्ग  के लिए  भी  लाभदायक  हो  सकती

 प्रवाही  सिंचाई  के  स्रोतों  में  बड़े  पमाने  परः  चुद्धि  करके  ओर  सोर  और  अन्य  कम  लाग

 चाली  कर्म  देशी'छाद  पर  अधिक  पनभंरत्त  बीजों की  ऐसी  जो  इक्त  प्रकार
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 गीता  सुखर्जों  ,

 स्थिति  और  वितरण  के  लिए  उययुकत  में  गहन  अनुसंघान  और  विकास  करके  यह  नीति  छोटे  और

 मंझले  किसानों  पर  आधारित  होनी  चाहिए  ।  इस  मेरी  राय  नीति में  यह  परिवतंन

 किया  जाना  आवश्यक  है  ।

 जहां  तक  ऋण  का  संबंध  वास्तव  में  यह  किसानों  पर  भारी  बोझ  इसलिए न  केवल
 कारी  ऋण  का  ऋण  स्थगन  किया  जाना  चाहिए  बल्कि  छोटे  और  मंझले  किसानों  के  लिए  सहकारी  ऋण
 ओर  संचयी  ऋण के  प्रश्न  की  भी  जांच  की  जानी  इसमें  भी  छूट  दिये  जाने  की  आवश्यकता  है  ।

 ऐसा  केवल  तभी  किया  जा  सकता  है  जब  केन्द्र  सरकार  रिजवं  बैंक  को  ऐसो  अनुमति  प्रदान  करने  के

 लिए  कहे  ।  यह  असम्भव  है  ।  इसलिए  ऋण  के  प्रश्न  पर  विचार  करते  समय  इस  पक्ष  पर
 भी  विचार  किया  जाना  चाहिए  अर्थात  न  केवल  सरकारी  ऋण  बल्कि  सहकारी  ऋण  भी  माफ  किया
 जाना  चाहिए  ।

 अब  मैं  खेतिहर  मजदूरों  की  बात  लेती  हूं  ।  यह  स्ंविदित  है  कि  खेतिहर  काममगारों  के

 पात  में  लगागार  वृद्धि  रही  इस  बात  पर  भी  बल  दिया  जाना  आवश्यक  है  कि
 सामाजिक  सुरक्षा  की  कमी  और  बढ़ते  हुए  अत्त्याचारों  की  दृष्टि  से  यह

 सबसे  शोधित  वर्ग  है  ।

 हमारे  देनिक  जीवन  के  कष्टकारक  अनुभवों  के  अतिरिक्त  भारतीय  माक्संवादी  पार्टी  के
 सांसद  श्री  गुरुदास  गुप्त  के  संयोजकत्व  में  इस  संसद  की  आम  सलाहकार  समिति  की  उप-समिति  द्वारा
 वतं  मान  स्थिति  को  उद्धाटित  करने  का  प्रामाणिक  अध्ययन  किया  गया  यह  रिपोर्ट  सदन  में  हमारे
 सामने  रखी  गई  मैं  राष्ट्रीय  ग्रामीण  श्रम  आयोग  की  सदस्या  हूं  जिसकी  गतिविधियां  भी  मेरी

 दृष्टि  में  बहुत  धीमी  गति  से  चल  रही  हैं  ।  हमने  यह  रिपोर्ट  देखी  है  क्योंकि  इसे  हमारे  प/स
 परिचालित  किया  गया  यह  केवल  उप-समिति  की  ही  रिपोर्ट  नहीं  बल्कि  यह  श्रम  सलाहकार
 समिति  की  सर्वसम्मति  से  दी  गई  रिपोर्ट  इस  समिति  द्वारा  बताई  गई  न्यूनतम  मजदूरी  के  संबंध
 में  स्थिति  बहुत  ही  खराब  इसमें  बताया  गया  है  कि  कृषि  मजदूरी  3  4  ६०  और  5  Go  प्रति
 दिन  तक  दी  जाती  है  ।  बहुत  से  राज्यों  सरकार  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  मजदूरी  बहुत  ही  कम  है  ।
 उदाहरण  के  महाराष्ट्र  ज॑ंसे  राज्य  में  भी  यह  मजदूरी  6  २०  प्रति  दिन  थी  ।  कुछ  राज्यों  में
 न्यूनतम  मजदूरी  का  निर्धारण  कुछ  ठीक  है  किन्तु  इसका  कार्यान्वयन  वास्तव  में  सन्ओोषजनक  नहीं  है  ।
 केरल  में  मजदूरी  ठीक  मेरे  राज्य  हम  अभी  घोषित  मजदूरी  को  लागू  करने  में  सफल  नहीं
 हो  सके  भी  मजदूरी  में  वृद्धि  अवश्य  हुई  है  हालांकि  यह  भी  उतनी  नहीं  जितनी  होनी

 इसके  महिलाओं  के  लिए  समान  मजदूरी  का  प्रश्न  इसे  सभी  जानते  हैं  और  मैं  इस
 विषय  पर  अधिक  नहीं  कहूंगी  ।  केवल  महिलाओं  के  लिए  आरक्षित  श्रम  के  विशेष  क्षेत्रों  में  भी  मज
 दूरो  बहुत  कम  दी  जाती  जो  कि  गलत  ये  सभी  बातें  रिपोर्ट  में  स्पष्ट  रूप  से  दर्शायी  ग  ई  हैं  और
 इस  रिपोर्ट  में  बहुत  सी  महत्वपूर्ण  सिफारिशें  भी  की  गई  राष्ट्रीय  ग्रामीण  श्रम  स  मिति  को  भी
 अध्ययन  करने  दें  किन्तु  इस  सप्रिति  द्वारा  की  गई  सभी  सिफारिशें  लागू  क्यों  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।

 त  हर  उदाहरण  क्र  लिए  उन्होंने  कहा  है  कि  हर  दो  वर्ष  बाद  उपभोक्षत  मू्  न््य  सूचकांक  के  50  अंक
 बढ़ने  पर  न्यूनतम  मजदूरी  बढ़ाई  जानी  उन्होंने  यह  भी  सुझाव  दिया  है  कि  न्यूनतम  मजदूरी
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 नियत  करने  में  गरीबी  णैष्टिक  चिकित्सा  तथा  शिक्षा
 छुंचें  आदि  की  आवश्यकताओं  पर  भी  ध्यान  दिया  जाना  उन्होंने  प्रवरतंन  तंत्र  को  सुदृढ़  बनाने
 की  आवश्यकता  पर  भी  बल  दिया  तथा  उन्होंने  महिलाओं  को  समान  मजदूरी  दिये  जाने  की  बात  भी
 कही  ।

 श्रमिक  सलाहकार  समिति  की  सबसे  महत्वपूर्ण  सिफारिश  जिसे  सवंसम्मति  से  स्वीकार  किया
 गया  था  यह  है  कि  खेतिहरः  मजदूरों  की  काम  करने  की  मजूरी  तथा  सामाजिक  पेंश
 आदि  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  एक  व्यापक  केन्द्रीय  विधान  बनाया  जाये  ।

 इसका  सबसे  हास्यास्पद  भाग  वह  है  जहां  केन्द्रीय  श्रम  मन्त्री  द्वारा  राज्य  के  श्रम  मंत्रियों

 का
 सम्मेलन  बुलाया  गया  हालांकि  यह  श्रमिक  सलाहकार  समिति  का  सर्वंसम्मत  प्रस्ताव

 श्रम  मन्त्री  ने  स्यापक  विधान  के  प्रश्न  को  अस्वीकार  कर  दिया  तथा  पश्चिमी  केरल  तथा
 आनध्र  प्रदेश  के  श्रम  मन्त्रियों  को  छोड़कर  दुर्भाग्यवश  सभी  इसक॑  खिलाफ  यहां  तक  कि  राज्यों
 को  भी  कहा  गया  कि  वे  इस  दौरान  ऐसा  विधान  न  बनाएं  ।  कृषि  श्रमिकों  के  साथ  बर्ताव  किये  जाने  का
 यह  तरीका  नहीं  है  जो  हमारे  समाज  में  सबसे  नीचे  उनके  साथ  बेहतर  व्यवहार  किया  जाना  चाहिए

 :  तथा  ग्रामीण  श्रम  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  आयोग  के  घीमी  गति  से  किये  जाने  वाले  कार्य  आरम्भ  होने  तक  उप
 समिति  की  सिफारिशों  को  कार्य  रूप  दिया  जाना

 श्री  जनक  राज  गुप्त  :  डिप्टी  स्रीकर  जहां  तक  किसानों  की  डिमांड्स  का
 ताल्लक  मैं  समझता  हूं  कि  हमेशा  ही  कांग्रेस  पार्टी  ने  और  कांग्रेस  की  सरकार  ने  सारे  देश  में  जहां

 ज्यादा  तादाद  गांव  में  रहने  वाले  लोगों  की  है  व  जिनका  दारोमदार  सिर्फ  एग्रीकल्चर  पर  उनके  लिए
 हमेशा  बहुत  कुछ  और  आजादी  मिलने  के  बाद  शुरू  से  ही  हमने  बड़े-बड़े  डेम  इरीगेशन

 फैसिलिटीज  के  लिए  बड़ी-बड़ी  नहरें  यह  सारे  काम  फामंसं  की  बेहतरी  के  लिये  अभी हम
 यह  देख  रहे  हैं  कि  जब  भी  कभी  जरूरत  पड़ी  तो  फामंसं  की  डिमांड्स  को  और  उनकी  बेहतरी  के  लिए
 काम  करने  को  जो  कुछ  भी  करना  था  उसके  लिये  हमेशा  ही  दांग्रेस  पार्टी  और  सरकार  ने

 टिव  लिया  और  काम

 इन्दिरा  जी  ने  बैंक  नेशनला इज  इसलिए  कि  यहां  के  गरीब  अवाम  और  फामंस  की  हालत
 बेहतर  हो  सके  और  वह  उससे  फायदा  उठा  सकें  ।  राजा-महाराजाओं  के  भत्ते  बन्द  किये  ताकि  जो  रुपया

 है  वह  किसान  की  बेहतरी  के  लिए  और  यहां  के  गरीब  अवाम  की  बेहतरी  के  लिये  इस्तेमाल  किया  जा
 हर  जगह  जब-जब  भो  जरूरत  खाद  देने  के  पानी  देने  के  बीज  देने  के

 लिये  और  और  आसान  किश्तों  पर  कर्जा  देने  के  लिये  हमेशा  ही  किसान  की  मदद  की  गई  और  वह  मदद
 कांग्रेस  ने  सरकार  ने  की  ।  यह  कांग्रेस  की  पालिसी  है  ।

 मैं  मन््त्री  जी  से  यह  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  जहां  इन्होंने  बहुत  से  एकदामात  उठाये

 जहां  इन्होंने  ऐसी  बहुत  सी  बातें  की  कहीं  लेण्ड  रिफाम्स  कहीं  उनको  बीज  और  खाद  देने  के

 लिए  कर्जा  दिया  लेकिन  बहुत  सी  ऐसी  बातें  हैं  जो  अभी  करने  वाली  यहां  इन्होंने  क्राप  इन्श्योरेंस

 स्कीम  इसमें  दो  राय  नहीं  कि  यह  स्कीम  किसानों  की  बेहतरी  के  लिए  है  और  इससे  काफी
 फायदा  है  लेकिन  इस  सिस्टम  में  कुछ  खामियां  हैं  ।  क्राप  इन्श्योरेंस  स्कीम  का  कोई  भी  कोई  भी
 फामंर  इण्डीविजुअल  तौर  पर  फायदा  नहीं  उठा  या  तो  ब्लाक  लेविल  पर  इसका  फायदा  है
 या  यूनिट  पटवार  और  ब्लाक  को  मानते  न  कि  कृद्धी  विजुअल  फार्मर  को  मानते  इसमें  यह
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 [  जनक  गुथ्त  ]

 एक  ब्लाक  में  5  फामंस  का  नुकसान  हो  तो  मुआवजा  दिया  एज  ए  ब्लाक
 सान  नहीं  मानते  हैं  ।

 करना  चाहिए.कि  इसके  साथ  एक  आडंर  करें  ताकि  हर  जिस-जिस का  नुकसान  अगर  .
 5

 दूसडी  बात  मैं  यह  कहना  हूं  कि  यहां  पर  बैंक  से  जो  लोन  देते  फामंसं  इसमें
 इतना  ज्यादा  इण्टरेस्ट  लेते  हैं  कि  अग्रर  कोई  कह  ट्रैक्टर  या  किसी  दूसरी  चीज  के  लिये  लोन  लेता  है
 तो  उससे  किसान  की  हालत  इस  तरह  की  हो  जाती  है  कि  बजाय  इसके  कि  वह  इसका  फायदा  उठाये

 वह  बोझ  के  नीचे  दब  जाता  है  और  उठ  नहीं  पाता  ।  मेरा  जाती  तजुर्बा  है  कि  जिन्होंने  ट्रंक्टर  के  लिये

 कर्जा  लिया  उन  पर  इण्ट  रेस्ट  और  पीनल  इणष्टरेस्ट  इतना  हो  गया  है.कि  वह  आज  तक  न  तो  कर्जा
 दे  सके  हें  न  अपना  ट्रैक्टर  चला  सकते  इसलिए  इसको  देखना  एक  तो  उनसे  इण्टरेस्ट  कम

 लिया  जाय  और  पीमल  इण्टरेस्ट  का  क्लाज  त्तो  फामंस  के  लिए  खत्म  ही  होना  चाहिए  ।

 इसके  आपते  यहां  पर  लेण्ड  रिफास्स  किछ  हैं  लेकिन  लैंन्ड  रिफास्सं  के  बारे  में  मैं  यह
 कहना  चाहता  हूं  कि  लैण्ड  रिफ्रार्म.तो.हमारी  स्टेट  में  भी  हुआ  ।  जहां  जमीन  किसान  को  दी  गई  तो
 बिना  मुआवजे  बगैर  किसी  कम्पेंसेशन  के  वह  दी  गई  182  कनाल  जमीन  किसी  मालिक
 को  रखने  का  अछ्तियार  था  शेख  साहब  के  वक्त  में  यह  क्रेडिट  मोज  दू  उसके  बाद  हुकूमत
 में  वह  आये  तो  182  के  बजाय  100  कंनाल  का  बना  दिया  कि  100  कंनाल  से  ज्यादा  कोई  आदमी
 जमग्ल  नह  रख  स्प्रे  देश  में  मुझे  यह  देखकड  दुख  होता  है  ऐसे-ऐसे  लोग  यहां  हैं  जिन  के
 पास  हज़्मरोंब्सेकढ़ों  एकड़  कंनाल  जद्सीन  है;-जिसे  वे  अपते-पास  रखे  हुए  ख्वाह.कोई  ट्रस्ट  बनाकर
 बेठ  जाये  या  वंसे  ही  जाये  तो  इसको  रोवते  के  लिए  लंण्ड  रिफाम्सं  को  सख्ती  के
 साश्न  इंप्लीमेंट  करें  ताकि  जो  गरीब  किसान  जो  खेत  मजदूर  हैंजिनके  लिए  आप  कुछ  चाहते

 वे  वपक़्ई  उसका  फायदा  उठा.सके  ।  यह  ब्रत  बहुत  जरूरी  है  कि  लेण्ड  रिफाम्सं  को  आप  सख्ती  के

 साथ-लाम़ू  करें  ।

 आपके  पास  बहुत  सी  ऐसी:जफ्ड्रैम  हैं  जो  ड्राई  है  जिससे  कि  इसःवसश्त  कोईःफायदा  नहीं  .  उठाया
 जा  रहा  है  ।  उस  ड्राई  लेण्ड  को  आप  रिक्लेन  करें  और  कहीं  से  उसको  सेराबः  करने  के  लिए  पानी
 यात्र  नहरें  बनायें  तो  मैं  समझता  हूं  उससे  बहुत  से मसायल  हल  हो  सकते  हैं  ।  जो  बेचारे  गरीब  लोग

 खेर  मजदूर  हैं  जिनको  रोजग्रार  नहीं  मिलता  उनके.मसायल  भी  हम  इससे  हल  कर  सकते  हैं  ।

 दूसरे  तक  प्रधान  मंत्री  जीः  का  ताल्लूक  मैं:उनका'  शुक्रिया  अबवा  करना  चाहता  हूं  कि
 जहां  जहां  भी  कहीं  किसानों  को  दुःख  तकलीक  चाहे  जम्पू-कश्मीर  बिहार  य०  पी०
 आन्ध्र  प्रदेश  या  तमिलनाडु  वहां  पर  वे  पहुंचे  ।  मैं  अपने  दोस्तों  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  जहां  कहीं
 भी  बाढ़  किसानों  को  नुकसान  क्या  इनमें  से  किसने  भी  वहां  जाकर  पता  किया  ?  लेकिन
 हम्प्ररे  प्रप्लान  जी  हर  खुद  गए  ।  जम्मू-कश्मीर  के  उस  इलमके  में  भी  वे  गए  जहां  कोई  पहुंच

 नहीं  सकता  इसी-तरह  से  यू०  पी०  में  पसंवली  जाकर  सारी  सिच्युएशन  देखी  और  लोगों
 मदद  की  ।  ज्यादा  से  ज्यादा  उन  लोगों  को  मदद  पहुंचाई  ,  इस्प्रे  तरह  से  इन्दिरा  जी  भी  करती
 मैं.प्रधान  जी  का  मफ़क़ूर  हूं  कि  हमारे  जम्मू-कश्मीर  में  फामंस  के  साथ  मिलकर

 उनकी  तकलीफात  को  सुना  और  मदद  भी  दी  ।  बाकी  देश  में  भी  वसा  ही  मुझे  उम्मीद  है  कि
 हमारे  एग्रीकल्चर  मिनिस्टर  साहूव  इन  बातों  की  तवज्जह  देंगे  और  जो  भी  खामिय्रर॑  उनकों
 दूर  करने की  कोशिश  करेंगे  और  साथ  किसानों  की  बेहतरी  के  लिए  जो  भी

 एतदामात  उठाए
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 सकते  उनकी  तरफ  तवज्जह  देकर  उनकी  हालत  बेहतर

 [  भनुवाद ]
 श्री  एस०  रघुमा  रेड्डो  :  कृषकों  की  समस्याएं  बहुत  ग्रम्भीर  हैं  ।  हाल

 ही  में  किसानों  के  अनेक  आंदोलन  हुए  हैं  । एक  तो  अभी  हाल  ही  में  श्री  टिकंत  के  नेतृत्व  में  हुआ  था  ।
 न  सिर्फ  टिकत  अपितु  नारायणा  स्वामी  तथा  शरद्  जोशी  ने  जो  समस्याएं  सामने  रखीं  वे  सब  एक  जैसी

 वे  चाहते  हैं  उन्हें  लाभकारी  मूल्य  मिले  ।  ऋण  माफ  बिजली  की  दरें  समान  आदि  ऋण  देने
 की  नीति  समान  हो  तथा  कृषि  उत्पाद  निर्बाध  लाने  ले  जाने  की  छूट  हो  ।  लेकिन  हर  प्रकार  की  कृषि के
 लिये  सबसे  पहली  जरूरत  पानी  जब  लक  हम  पूरी  कृषि  भूमि  को  जल  प्रदान  नहीं  करेंगे  तब  तक
 किसान  अधिक  उत्पादन  नहीं  कर  पायेंगे  ।  हम  शुष्क  भूमि  को  नजरंदाज  करते  रहे  हैं  तथा  हम  बारानी
 खेती  के  लिए  कुछ  नहीं  कर  रहे  हमारी  सिर्फ  36  प्रतिशत  भूमि  के  लिए  सिंचाई  सुविधा  उपलब्ध  है
 तथा  बाकी  63  प्रतिशत  पर  किसान  अपना  निर्वाह  करने  की  श्थ्ति  में  भी  नहीं  कृषि  श्रमिक  की
 तो  बात  ही  छोड़  दें  ।  विद्युत  उपलब्ध  नहीं  शुरू  से  हमने  बारानी  खेती  को  नजरंदाज
 किया

 गंगा  व  कावेरी  का  जोड़ने  की  मांग  उठी  थी  ।  उस  पर  विचार  नहीं  किया  आप  ने  भूमि
 के  नीचे  जल  ढूंढ़ने  क ेलिये  सारी  शुष्क  भूमि  का  भी  सर्वेक्षण  नहीं  किया  आप  यदि  एक  बार यह
 सर्वेक्षण  तो आपको  पता  चलेगा  कि  कहां  पानी  उपलब्ध  तथा  हम  उपलब्ध  पानी  को  कैसे  उपयोग
 में  ला  सकते  इस  पर  विचार  नहीं  किया  गया

 ३,00  म०  प०

 यदि  जब  किसान  क्रषि  के  लिये  अपने  कुएं  खोदते  तो  उन्हें  आर्थिक  सहायता  नहीं  मिलती  ।
 हाल  ही  में  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारल्टी  कायंक्रम  के  अन्तगंत  कुछ  आथिक  सहायता  दी  गई  जिससे
 कुछ  कुयें  खोदे  गये  ।  लेकिन  दूसरे  किसानों  का  क्या  मध्यम  श्रेणी  के  किसानों  का  जिन्हें  बैंकों  से
 ऋण  नहीं  मिल  बके  किसानों  की  उतना  ऋण  नहीं  दे  रहे  हैं  जितना  उन्हें  चाहिये  ।

 हम  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  का  41  प्रतिशत  ऋषि  क्षेत्र  से  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।  बँक  सिर्फ  17  प्र

 शत  उन्हें  दे  रहे  हैं  जबकि  उद्योगों  को  20  प्रतिशत  दे  रहे  आप  36  प्रतिशत  बैक  ऋण  दे  रहे  हैं  ।
 मैं  सदन  का  ध्यान  इस  पहलू  पर  दिलाना  चाहता  17  प्रतिशत  में  से  भी  6-7  प्रतिशत  परोक्ष  रूप
 से  उद्योगपतियों  को  मिल  रहा  है  । आप  कर  से  बचने  के  उद्योगपति  कृषि  की  ओर  जा  रहे  हैं
 यद्यपि  वे  किसान  नहीं  वे  फसलें  उगा  सकते  हैं  या  बागवानी  कर  सकते  हैं  ।  वे  6-7  प्रतिशत
 ऋण  अलग से  प्राप्त  कर  रहे  केवल  10  प्रतिशत  बेंक  ऋण  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  मिल  रहे  इससे
 उनका  विकास  कंसे  हो  सकता  है  तथा  उनकी  जरूरतें  कसे  पूरी  हो  सकती  वे  इससे  अपने  लिए  कुएं

 कैसे  खोद  सकते  वे  अपने  लिए  विद्युत-चालित  मोटरें  कंसे  खरीद  सकते  उनकी  जरूरत
 किसे  है  ?

 हमने  इस  पर  एक  सर्वेक्षण  किया  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  अपनी
 योजना में  पर्णतया  परिवतंन  हमारी  योजनायें  अपने  आपमें  ही  गलत  हैं  ।  इ  योजनाओं से
 उद्योगपतियां  को  ही  लाभ  होता  शहरी  तथा  विशिष्ट  स्तर  के  लोगों  को  ही  ग्राभ  होता है  ग्रामीण
 लोगों  को  नहीं

 ।  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  कुछ  ही  बेक  हैं  तथा  उनकी  सुविधाएं  गांवों  के  हर  कोने  तक
 नहीं  पहुंचती  जहां  उन्हें  अपने  डी०  एम०  ए०  डी०  तथा  अन्य  कायंत्रमों  को
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 लागू  करना  है  ।  हम  आर्थिक  सहायता  तथा  माजिन  घनराशि  बढ़ा  रहे  लोगों  को  ऋणਂ  राशि
 भी बैंकों  द्वारा:हीः  बेंक  गारीब  कोः  ऋण  नहीं  के  कहते  हैं
 उमके  पास  संसाधन  नहीं  #

 हमने  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंऔर  बेंक  शाखायें  खोलने.के  लिए  अनुरोध  किया  है  लेकिन  रिजवं
 बैंक  आड़  आ  रहा  यह  क्या  हों  हैं  ।.  पर  कौन  ध्यान  देंगा  ?

 अथः  लाभकारी  मूल्योंਂ  जोर  क॑  से निश्वतਂ  किया  जात्ताਂ  है  खेत्नी  की  लाग्रतः  जकनमे  का
 तरीका  बिल्कुलਂ  मलत  वे  आवामो  तथा  श्रमिक  मजदूरी  को  ध्यान  में  स्खते  हैं  ।  जेककिन  इसके  जोखिम
 का  ध्यान  नहींਂ  किसान  हर  रोज  कर  सकता  ॥  हम  हर  रोजः  खेतों में  मजदूरों  को
 नहीं  लगाਂ  |  सूखे  व  भी  अते  मूल्यਂ  निर्धार्ति  करते  समझा  इन  सबः  परः  कौंनਂ

 है  ।  जब  वे  मुल्य  निर्धाशख्ति  कर्तें  हैं  को उसਂ  समयः  उसमेंਂ  कोई  ल।भः  नहीं  जोह़के  लेकिक  जब
 आप  किसी  उद्योगपति  के  पास  जाते  हैं  तो  आप  देखेंगे  कि  वह  मूल्य  निर्धारण  से  पूर्व  अपने  सारे  लाझों

 वह  पहले  सारे  फायदे  व  लाभ  लेगा  तथा  उसके  बाद  वह  मुल्य  निर्शारित  करेगा  |  यहां  हम
 खिलवरड़  हैं  ।.  वास्तब्रिक  रूप  के  सम/य.  किसी  भी  किसान  नहीं
 कियम  अभी  एक  किसानों  के  प्रतिनिधि  शामित्र  किए  हों  लेकित

 यह  पर्याप्त  नहीं  किसानों  को  राज्य  कें  मुख्यालयों  से  निर्धारण  सम्बन्धी  सूचना  मिलनी
 चाहिये  ।

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  श्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  यादव  )
 एक  सदस्य  आमन्ध्र  प्रदेश  का  भी  है  #  आप  यह  क्यों  भूलतेः  हैं  ?

 करे  एसम.०  स्थुमा  :  केकित  पूरे  देश  के  लिए  गया  मेरी  सिर्फ  आंध्र
 प्रदेश  में  ही  नहीं  है  +  यह्द  ।  ह२  एक  प्रतिन्निधि  होना  तभी
 ऐसा  किया  जा  सकता  हैं  ।  बिहार  व  उत्तर  प्रदेंश  में  भी  किसान  मैं  दोनों  के  प्रतिनिधि  चाहता

 तक  समान  टेग्िफ  का  सम्बन्ध  40,900.  से  50,000  रुपये  खर्च  करके.एक  एकड़  जमीन
 सिंचाई  के  अपफ  पपन्मी  दे  रहे  हैं  #॥  लेकिन  गरीब  का  होगा  ।  उन्हें  स्वय

 कुअं  खोदनय  पड़कई  उन्हें  विद्युत  अथवा  डीजत  के  जरिये  पानी  पड़ता  आफ  कृषि
 के  को  कम  कप  नहीं  कर  हैं  ।  अप  फ्रदेशः  पद्धति  क्यों  नहीं  अपना  सकते  ?

 यह  50  रुपये  प्रतिय्ष  है  +  आप  हूर  के  लिये  क्यों  नहीं  कनाते  ?  आप  केन्द्र  सरकार
 से  ऐसा  के  क्यों  कहते  हैं  ?  राज्य  सरकरर  अपने  सीमित  के  साथ  इस  भार

 वहन  करे  ?  वे  इस  समस्या  से  निपट  सकते  हैं  ?

 आंध्र  प्रदेश  में  ऋणों  की  माफी  के  बारे  में  हम  किसानों  को  दिए  गये  ऋणों  पर  देय  ब्याज  काक
 कर  सकते

 हाल  हो  में  महाराष्ट्र  के  मुख्य  मंत्री  ने  220  करोड़  रुकये  के  ऋकों  अपर  उनके  क्र  लगके  बलकदे
 ब्याज  को  माफ  कर  दिया  श्री  देवीलाल  ने  भी  ऐसा  ही  किया  हैं  भ्रीਂ  शरद  पवार  निफक्ष में  थे  और
 वह  सत्ता के  लिये  कांक्रेस  में  चले  गये  हैं  ।  यद्यपि  वह  कांग्रेक  मेंਂ  चले  गए  लेकिन  निचार  विकस

 के  इसी  क्जह से  उन्होंने ऐसा  हिवा  यहां  तक  कि  श्री  देवी  लाल  और  श्री  एन०टी० खब्छ  साक
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 भी  ऐसा कर  चुके  आप  अन्य  राज्यों  में  भी  ऐसा  क्यों  नहीं  कर  सकते  ?  जब  आप  उद्योगपतियों को
 अप्राप्य  ऋणों  जैसी  रियायतें  दे  रहे  तो  आप  किसानों  को  दिये  गये  ऋण  और  उन  लगने  वांले
 ब्याज को  क्यों  माफ  नहीं  कर  सकते  आस्क्र  ग्रदि  को  अपने  कुएं  खोदते  समय  क्रुछ  चट्टानें

 हैं-तो  +0,000  रुपये  तक  की  नकद  सहाग्रता  भाप  अन्य  राज्यों  में  ऐसा  क्यों  नहीं
 करते

 ?
 मैं  भाप्के  माध्यम  से  मातततीय  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं.कि  भ्रदि  किसानों  को  अपने  कुएं  खोदते

 समय  अद्गानें  मिलती  के  पूरे  ऋूश  माफ़  क्र

 फसल  बीमा  योजना  एक  बेकार  योजमा  है  इस  योजमा  में  किसी  भी  लाभ  महीं

 हुआ  केक्ल  यदि  आप  एक  गांव  को  इकाई  तभी  कुछ  प्राप्त  सकता  इस-समय
 यह  योजना  उन  लोगों  के  लिये  है  जो  बैंकों  और  अन्य  स्रोतों  से  ऋण  लेंते  इसे उन  सभी  किसानों  के  लिये
 बिना'किसी  भेदभाव  के  लागू  की  जानी  चाहिये  चांहे  वे  बंकीं  स ेऋण  सेंते  है ंअथवा  इस  को
 गांव  को  इकाई  मानकर  कार्यान्वित  करना

 महोवय,'एक  अस्प  कार्य  क्रम  तक  ग्रह  भ्रन््छी  तरह
 से  नहीं  क्रम  रहा  हमें'इस  को  करता  जो  कुछ  भी  भाप  प्रयोगशाला  में  प्रेंदा
 कर-रहेाहैं  बह  खत  में  जाना  राज्य  सरकारों  की  से  परशाली  को
 बम्ताया  जाना  चाहिग्रे॥  आज  सुब्रहर्हमगे  बीजों  के  बारे  में  चर्चा  क्री  है:।ःक्रिसानों-को  अच्छे  बीज  उपलब्ध

 महीं  कराये  मम  न्चीजों  उपयोग  करने  की  में.तहीं  ।
 ख्ीज  के  नाम  कोई  इसको  खरीद  है  ओर  अमाभीकृत-बीज़  का  लेश्नल

 सगा  किसानों  को  दे  रहा  क्रम  ससेक्म  पन्नाप्त  प्रतिशत  क्षेत्र  में  मूल  बीज़  सदा  किये  जाने
 बाहिये  ।

 आप  अंधिक  अनुसंधान  केन्द्र  क्यों  नहीं  खोलते  ?  प्रत्येक  ब्रण्ड  में  एक  प्रयोगशाला  होनी  चांहिये
 ताकि  मूल  बीज  किसानों  को  उपलब्ध  कराये

 हमारे  पास  भूमि  हमारे  पास  टैक्नोलोजी  सेंकिन  हम  का  आयात-कर
 रहे  पंदि  आप  एक  धर्ष  पहले  आकर्षक  मूल्य  की  ।  तो  हमारे  किसाम  उन-सभी
 चीजीं  का  उत्पादन  करेंगे  जिनकी  हमें  आवश्यकता  है  ।  हम  देश'में'एक  और  हंरित  क्रान्ति  भाहते

 मिश्रित्त  खेती  स्रेसे  प्रामी  ण-क्षेत्रों  में  डेयरी  फामे,'मुर्मी  पलत,-मछली  पारून  को  प्रोत्साहन  दिया
 उनको  हर-सम्भन्न!सहाकता  दी  जानी

 आन्ध्र  प्रदेश में  कृषकों  के  विकास  के  लिये  कुछ  उपाय  किये  आप  उसे
 प्रोत्साहन  दीजिये  ।  आपको  कृषि  पर  आधारित  उद्योगों  और  ब्लाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  की  अंधिक  संख्या
 में  स्थापना  करनी  चाहिये  ।

 इम्त  शब्दों  के  मैं  अपना  भाकश  प्तमाप्त  करता

 किन
 [

 करषा  औघरी  (  :  उपाध्यक्ष  मैं  हूं'कि  आपने  मुझे
 *हर्सचि७षय'फ्र  ओलने का  अबसरਂ  किसानों  के  बारे'में  हम  लोग  बहुत  काम  कर  रहे  पिछले  साल
 कैश में  खेसा  सूखा/पड़ा घैसा  सूखा  लोग  कहंते

 हैं
 कि  पिछले  सौ  साली  ः्में  पहली  इस  साल  देश
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 के

 [  धीमतो  ऊषा  चोधरी  )

 में  बाढ़  से  बड़ी  हानि  महाराष्ट्र  क ेकई  जिलों  में  बाढ़  से  बड़ी  हानि  हुई  ।  हम  लोग  बहुत  से  काम
 करते  हैं  लेकिन  जो  ये  सूखा  पड़  जाता  है  या  देश  में  बाढ़ें  आ  जाती  हैं  इससे  हमारा  इकोनोमिक  बेलेंस
 पह  बिगड़  जाता  है  और  इसको  ठीक  करने  की  प्लानिग  में  हमारा  बहुत  सा  पैसा  चला  जाता  इसलिए
 £मारी  सबकी  एक  राय  होगी  कि  हम  समयबद्ध  राहत  किसान  को  इसके  लिए  एक  स्थायी  कार्यक्रम
 बनाया  किसान  के  लिये  एक  पालिसी  बनाई  जिसके  लिए  आज  बहस  जारी  इस  बारे  में
 मेरा  कुछ  आग्रह  और  कुछ  मांग  जब  से  आजादी  मिली  तब  से  किसानों  को  राहत  देने  के  लिए
 कई  संस्थाएं  बनी  हैं  कृषि  मूल्य  आयोग  काटन  डेवलपमेंट  कॉंसिल  इन्दिरा  जी  ने  किसानों  के
 लिए  बैंकों  के  दरवाजे  खोल  लेकिन  आज  हालत  यह  है  कि  यदि  कोई  स्टेट  गवर्नमेंट  था  कोआपरेटिव
 संस्था  किसानों  को  मदद  करना  चाहती  कोई  सबसिडी  या  सहायता  देना  चाहती  जैसे  कि
 महाराष्ट्र  स्टेट  कोआपरेटिव  जिसकी  मैं  संचालिका  हूं  और  जो  एशिया  का  सबसे  बड़ा  कोआपरेटिव
 बैंक  है  जो  कि  महाराष्ट्र  में  किसानों  को  करोड़ों  रुपया  देता  किसानों  के  लिये  अच्छी  योजनायें  बनाता

 पिछले  साल  सूखा  पड़ने  पर  हम  लोगों  ने  किसानों  को  6  परसेंट  सूद  पर  पंसा  देकर  या  सबसिडी
 देकर  या  कर्जा  माफ  करके  .  किसानों  की  मदद  करनी  चाही  तो  नाबार्ड  तथा  रिजवं  बैंक  के
 कानून  आड़े  आ  मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  जब  हम  किसानों  को  ऊपर  उठाना  चाहते  हैं
 तो  उसमें  राजनीति  को  बीच  में  नहीं  लाना  यहाँ  पर  काफी  राजनीतिक  बातें  की
 मैं  उन  सबकी  चर्चा  नहीं  करना  आज  कपास  को  रीजनल  इशू  को  भाषा
 को  लेकर  पारटियां  खड़ी  हो  जाती  लेकिन  हमारी  कांग्रेस  पार्टी  किसी  एक  इश  को  लेकर  नहीं  चलती  ।

 सभी  के  बारे  में  यह  पार्टी  सोचती  मैं  कोई
 राजनीतिक  बात  यहां  पर  नहीं  करना  लेकिन  रूलिग  पार्टी  की  एम०  पी०  होने  के  बावजद  यह
 मांग  करती

 हूं
 कि  किसानों  को  सरकार  यदि  राहत  देना  चाहती  है  तो  कृषि  मूल्य  आयोग  में  परिवर्तन

 काटन  डेवलपमेंट  कौंसिल  में  परिवतंन  जो  आंकड़े  मंत्रालय  से  आते  हैं  उनको  देखिए
 उसमें  कपास  की  आमदनी  कम  दिखाई  जाती  है  ओर  कपास  का  अ.यात  किया  जाता  पिछले  साल
 महाराष्ट्र  फेडरेशन  में  दो  लाश्व  कपास  की  गांठें  सड़  गईं  लेकिन  कपास  का  आयात  किया  इसलिए
 इस  आयात-जनिर्यात  नीति  में  भी  हमको  परिवतंन  करना  होगा  ।  यदि  लांग  स्टेपल  कपास  की  मांग  है  तो
 इसके  लिए  किसानों  को  मार्गदशंन  ओर  सहायता  प्रदान  की  जानी  चाहिये  ताकि  वह  लांग  स्टेपल  कप;स
 का  उत्पादन  कर  इसके  लिए  किसान  की  मदद  करनी  इस  तरह  की  पालिसी  बनाई  जानी
 चाहिये  ।  इसके  साथ-साथ  नई  टेक्सटाइल  पालिसी  किसानों  के  लिए  बनाई  जानी  पिछले  साल
 महाराष्ट्र  सरकार  तथा  कई  संस्थाओं  के  लोग  आगे  बढ़े  ओर  कहा  कि  हम  किसान  की  मदद  करना  चाह
 है  ताकि  किसान  का  उत्पादन  बढ़ा  तत्र  सरकार  ने  आश्वासन  दिया  था  कि  टेक्सटाइल  पालिसी  पर
 पुनविचार  किया  कृषि  मूल्य  नीति  पर  भी  पुनविचार  किया  आज  मैं  याद  दिलाना
 चाहती  हूं  कि  जो  नई  टेक्सटाइल  पालिसी  उसमें  कपास  की  फसल  और  कपड़ा  निर्माण  पर  जो
 असर  हो  रहा  उस  पर  पुनविचार  करने  की  बहुत  आवश्यकता  यंदि  कोई  पार्टी  यह  कहती  है  कि
 किसान  को  सिर्फ  कपास  का  दाम  देने  से  या  ध्याज  का  दाम  देने  से  ही  वह  ऊपर  उठ  जाएगा  तो  इससे
 उसकी  हालत  सुधरने  वाली  नहीं  इसके  साथ-साथ  उनके  लिए  स्माल  स्केल  इंडस्ट्री  खोलनी

 अधिकतर  किसानों  के  लड़के  ही  बे
 रोजगार  होते  इनमें  ड्राप  आउट  भी  अधिक  इसलिए  ज  ब  तक

 हम  उत्तको  सविस  नहीं  दे  पार्येये  या  नेशनेलाइज्ड  बेंक्स  के  जरिए  किसानों  को  कोई  सह  क  धन्धा  नहीं
 दे  पायेंगे तब  तक  उनकी  हालत  सुधरने  वाली  नहीं  किस्तानों  की  स्थिति  सधारने  के  लिए  जो  प्रस्ताव
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 ए०  आई०  सी०  सी  में  पारित  उससे  पूरे  देश  को  खुशी  सिर्फ  समस्या  यह  है  कि
 मेंटेशन केसे  होगा  ।  विकास  योजनाਂ  भी  महिलाओं  के  लिए  बनी  जो  पिछड़े  वर्ग  की
 महिलायें  देहातों  में  रहती  पहाड़ी  या  आदिवासी  महिलायें  हैं  जिनकी  कोई  या  हीं  है  उनको
 ऊपर  उठाने  के  लिये  यह  योजना  बनी  इसलिये  मैं  आज  संसद  में  शासन  से  निवेदन  करती  हं  कि
 ग्र  गैर  किसान  महिलाओं  को  रोजगार  देने  के  उनको  कोई  प्रंक्टिकल  एजकेशन  दी  जाये
 या  उनको  खेती  से  लगी  हुई  कोई  होम  इंइस्ट्री  दी  जाये  तभी  देश  की  हालत  सुधर  सकती  है  और  तभी
 किसान  का  परिवार  ऊपर  35  सकता  अपने  अमरावती  जिले  के  बारे  में  बोलना  चाहती  हूं  ।  हमारे
 विदर्भ  रीजन  में  अनुमान  से  भी  अधिक  !50  प्रतिशत  बारिश  हुई  है  ।  सेकड़ों  लोग  बाढ़  से  मारे  गए
 अधिक  बारिश  होने  से  380.64  करोड़  का  नुकसान  हुआ  पुनवंसन  के  लिए  केन्द्र  सरकार  से  मांग
 की  केवल  महाराष्ट्र  में  ही  किसानों  की भलाई  के  लिए  काटन  मोनोपली  जंसी  स्कीम  चलती  है  ।
 अभी  पि  ड्न्ीने  हमारी  सरकार  ने  सवा  दो  अब्ज  यानी  220  करोड़  के  कर्ज  किसानों  के  माफ  किए
 हैं  ।  हम  चाहते  हैं

 कि  185.50  करोड़  की  मदद  हमें  केन्द्र  र  से  मिलनी  चाहिए  ।  अन्त  में  मैं  राजीव
 जी  हमारी  सरकार  को  और  कांग्रेस  पार्टी  को  किसानों  की  भलाई  के  लिए  कदम  उठाने  हेतु  बधाई
 देना  चाहती  हूं  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करती  हूं  ।

 3.18  स  प

 [  भ्रो  एन०  बेंकटरत्नम  पीठासोन  हुए  |

 [  प्रनुवाद  ] है

 डा०  ए०  कलाभिधि  :  सबसे  पहले  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  कि
 आपने  मुझे  किसानों  और  कृषि  मजदूरों  की  मांगों  पर  चर्चा  में  भाग  लेने  के  लिये  आमन्त्रित  किया  ।

 सत्ता  पक्ष
 के  बहुत  से  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  उवंरक  के  लिए  बहुत  सी  सहायता  दी  गई  मुद्दा यह  है

 जो  राज  सहायता  उवंरक  के  लिये  दी  गई  है  वह  उन  उद्योगपतियों  को  चली  गई  है  जिनके  उवंरक
 ३. उद्योग  इस  बात  का  ख्याल  रखा  जाना  चाहिए  कि  जब  उर्वरक  के  लिए  सहायता  दी  है

 तो  उसका  लाभ  वास्तव  में  किसानों  को  पहुंचे  न  कि  उद्योगपतियों  को  जिनके  उवंरक  उद्योग

 बहुत  से  राज्यों  की  यह  आम  शिकायत  है  कि  किसानों  को  अच्छे  किस्म  के  बीज  नहीं  मिलते  ।

 ऐसा  अनुसंधान  और  विकास  की  कमी  के  कारण  है  ।  ऐसा  सरकार  के  सुस्त  के  फारण  है  कि  वे

 अनुसंधान  और  विकास  के  लिए  पर्याप्त  घन  आवंटित  नहीं  करते  ।  न  केवल  कृषि  क्षेत्र  यहां  तक  कि
 चिकित्सा  क्षेत्र  में  भी  हमारी  यही  समस्या  जब  तक  कि  हम  अनुसंधान  और  विकास  में  सुधार  नहीं

 हम  अच्छी  किस्म  के  बीजों  का  उत्पादन  नहीं  कर  सकते  !  यदि  हम  -  अच्छी  किस्म  के  बीजों  का
 उत्पादन  नहीं  तो  हम  अपने  उत्पादन  में  वद्धि  नहीं  कर  बीजों  का  उपलब्ध  न  होना  भी
 चिन्ता  का  कारण  है  ।  अतः  हमें  पर्याप्त  मात्रा  में  बीजों  का  उत्पादन  करना  चाहिये  ।  इतना  ही
 किसानों  को  अच्छी  किस्म  के  बीज  उपलब्ध  कराये  जाने  चाहिये  ताकि  कृषि  उत्पादन  बढ़  सके  ओर
 उससे  हम  अपने  लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर  तभी  हम  अपनी  हरित  क्रांति  से  शनन््तोष  अनुभव  कर
 सकते  हैं  ।

 एक  ओर  बात  जिसे  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  देश  में  पर्याप्त  भाण्डागार  नहीं  है  ।  किसानों
 द्वारा  पैदा  किये  गये  खाद्यान्न  पर्याप्त  भण्डारण  सुविधा  नह  उनको  बीज  दिये सवि नोक॑  $  घ  हभअ
 जाते  हैं  उनको  रखने  के  लिए  भी  उनके  पास  कोई  कुस्तुविधा  नहीं  देश  के  विभिन्न  भागों  में  खराब
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 के  क्रशासिन्रि|

 मौसम  के  जो  कुछ  भी  हम  देश  में  पंदा  करते  हैं
 वह  खराब  हो  जाता  भारत  सरकार

 को  भाण्डागारों  के  निर्माण  में  गहरी  दिलचस्पी  लेनी  चाहिए  ताकि  किसानों  के  उत्पाद  उचित  भण्डारों
 में  रखे  जा  सके  और  बीजों  को  भी  उंचित  तरीके  से  सुरह्चित  रखा  जा  इससे  आने  वाले  वर्षी में
 उत्पादन  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 जहां  धसूसी  मूल्य  काਂ  सम्बन्ध  है,'मैं  यह  उल्सेश्य  करना  चाहता  हूं  आपका

 गेहूं  और  चायल  के  लिए  अलग“्असग  दृध्टिकोश  आपका  केवस  शेहूं  उत्पादकों  के  ही  सहाश््भूति
 पूृथंक  रवेया  है  और  धान  उत्पावकों  के  प्रति  ऐसा  जब  कभी  गेहूं  उत्पावक्र  अधिक  सहायता  की
 मांग  करतेਂ  हैं  आप  उप्तकी  हैं  और  उनकी  समस्या  हम  कर  देते  लेकिन  जब  क्रभी,हम
 देक्षिशी  राज्यों  के  लिए  कहते  हैं  जहां  पर  किसान  अधिक  शावस  पैदा  करते  भाप  उनके  अनुरोध  पर

 नहीं  करते  ।  जहां  तक  धान  का  उसंका  बसूली'म्ल्प  बहुत  क्रम  जब्र  तक-आप
 के  वसूली  मूल्य'को  तहीं  तब  सक  की  पैश  वाली  समस्या  हल  क्रमा  बहुत

 कठिन  है  ।  जहां  तक  किसानों  और'खेत  मजदूरों  की  मांगीं  का  सम्धग्ध  बहुत  से  सदस्यों'मे  कहा  है  कि
 वे  इस  देश  को  अथंव्यवस्था  की  रीढ़  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  ह ैऔर  यही  बात  पंडित  जबाहर  लाल

 नेहरू  ने  भी  कही  थी  ओर  यही  बात  महान  कवि  तिरू  वेलूवर  ने  भी  कही  विश्व  किसानों
 को  पीठ  पर  टिका  इसमें  कोई  सन्देहन्महीं  क्र  क्ष्या  रहे  आप  केवल  पष्ठियाली

 आंसू  बहा  रहे  हैं  । आपकी  केवल  झूठी  सहानुभूति  जव  श्री  टिकत  के  नेतृत्व  में  बोट  क्लब  के  सामने
 किसानों  ने  दिया  था  और  आन्दोलन  किया  था  तो  उन  किसानों  के  नेताओं  से  प्रिचार-घिमर्श
 करने  हेतु  उन्हें  बलाने को  आपका  दिभ  महीं  खाहा  ।  आपको  उनकी  सम्रस्थाओं  के  बारे  में  कभी  भी
 चिम्ताभर्री  रही  उनकी  शिक्षावतीं  धर  क्चिर  करने  के  आमको  कभी  समय  नहीं  मिला  ।
 सेंकिन  आगे  मी  में  अपमी  पार्ठी  के लिए  अधिक  खोट  प्राप्त  करने  के  लिए  तमिलनाडु  जाने  और
 सॉर्वज॑निंक  सभाओं  को*सम्बीधित  ऋरते-के'लिए  आपके  सास  समय  लिकल  अत  है  ।  आप  सरकारी  ख़चं
 का  कांग्रेस  नो  के।द्र  भें  री  का  भ्रवार  कर  रहे  हैं  .।  आप  इस  प्रकार  का  २रवेया
 रखते  लैंकिन  सके  आप  कह  कहते  :  हैं।कि  आसकी  इन  लोगों  के  साथ  आप

 कहते  हैं  कि  आपके  मन  में  किसानों  के  लिए  बहुत  दया  और  सब  कुछ  है  ।  ये  केवल  घड़ियाली  आंसू  हैं  जो
 आप  बहा  रहे

 भरा  अंग्ला  निवेदभ  कक  नएणों के  बारे  में'है।कहां  तक  बेंक  ऋणों  का  मुझे  यह
 उल्लेख  करते  हुए  है  कि  थक  ठीक  म्रह  से  ऋष-"महीं  दे  क्चोलिए  हैं  जो  इन  व्छणों
 की  दिलवाते  सहुकारी  बेक  और  अर्याप्त  ऋण  नहीं
 देते  हैं  ओर  थी  थोड़ाप्बहुत  देते  हैं  क्हम्भी  स  मथ  थ  रਂ  नहीं  कभी-कभ्नी  तो  बह  फसल
 के  बाद  देते  इतनौ  देर  बाद  ऋण  दैमे  काਂ  कीई  फायदा  नहीं  है  ।  जब  कभी  सूखे  क्री  स्थिति
 जब  कभी  बाढ़  की  स्थिति  होती  फिसाली  की  असॉमसन््यਂ  स्थित्ति  का  सामना  करना  पड़ता  हैओऔर  छस
 समय  वे  बहुत-सौ  कंठिनाइथों  का  सामना  करते  हैं  क्शिषक  र,'पे  क्ि्ली  केःशलक  को  अदायथी-करने-की
 स्थिति  में  नहीं  होते  ।  बाढ़  और  सूखे  की  स्थिति  में  वे बिजली  के  शुल्क  की  अदायगी  करने  कीःस्थितति  में

 बिल्कुल  नहीं  होते  ।  बिजली  के  शुल्क  की  अदायगी  को  स्थगित  करने  की  सरकार  को  किसानों
 से  बसूल  किए  जाने  बोले  बिजली  शुल्क  को  माफ  फर  देना  चाहिए  ।

 सरफार  तैन्नर्मदा  बक़्टी  परियोज ना  को  स्वीकृति  द्वेने'में  बहुत  अधिक  रुक्ति  है  ।

 278
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 लेकिन  इसके  साथ  ही  जब  तेलगु-गंगा  परियोजना  स्वीकृति  के  लिए  आपसें  राजभी  शिक
 पर्याव्रण-संबंडी  सम्रस्यात  सभ्वत्थ  में  अप्न्नीः  के  ब्िचाई

 के  लिए  फनी  के  कारण  दुद्धी  ओर  शहर  के  लोगों  की  न्तिंत

 हृभ  कि  अप्त  निष्पक्ष  और  सजलीतजिक  पश्मपात  क  करें  ।.  जब  हम  चाहते  हैं
 अमन्प्र  प्रदेश  सरकार  को  तो.आप  चत्राते  हैं  और  पत्माविण  संबंधी

 का  उल्लेस  क  ।

 नमंदा  घाटी  फरयोजना'को  स्वीक्षत्ति  देगे  के  लिएਂ  आप  से ह+  जब  माननीयः
 प्रधान  मंत्री  क््मिलनाडु  काਂ  दोंरा  करतें  कहते  कि  बह  अन्य  सल्यों  कीमत  परः  तेलुघु-गंधा
 परियोजना  को  स्वीकृति  नहीं  देंਂ  सकते  हैं  बेकिमः  इस  माफ इਂ  न्यंक्षਂ  परियेणमा  के  मामले  में

 लागू  नहीं  किया  जात्ता  हैं  ॥  तभिलनाष  में  आगामी  चुनाक़ों  माह  १  रकें  के  लिए  प्रधासः
 मंत्रीਂ  अपनी  नीतियों  प्रचा  र  स ुस्कारी  खर्च  करते  +

 अन्त  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  कृषि  लाग्स  मूल्य  आयोग  का  पुनर्गठन  होना
 चाहिए  ।  अब  समय  आ  है  कि  क्ृषिਂ  लागत  और  मूल्य  आयोश  का  पुनर्गंटन  किया  इस
 संगठन  के  मुख्यतः  वित्तीय  विशेषज्ञों  की  वास्तविक  किसान  होने  चाहिए  ।  कृषि  विशेषज्ञों
 को  और  अधिक  महत्व  देना  चाहिए  उन्हें  मुख्यतः  कृषि  लागत  और  मूल्य  आयोग  के  सदस्य  के  रूप  में
 शामिल  किया  जाना  इसके  विपरीत  आप  विकत्तीयः  विशेषज्ञों  तथा  सलाहकारों  को  अधिक
 महत्व  दे  रहें  हैं  ।

 अन्त  में  विक्लीय  अपर  विश्वेषज्मः  कृषि  साफ  मूल्य  अस्पोक  सर्म्मल
 जाने  ऋह्िए  ॥  बुसःरीः  आओ  अप  सर्देव  ही  भोस  कृसि  विद्ेषज्ों  को  अधिक  खहल्व  देते

 और  वास्तविक  छोड़  ७  अद्पाको  इस  समभक्े  पर  खिल्फ८  करना  चाहिए
 तथा  इन्हें  कार्यान्वित  करने  का  प्रयास  करना  चाहिए  ।  धन्यवाद  ।

 ]

 डा०  गोरी  शंकर  राजहूंस  )  :  सभापति  पिछले  दिनों  बोट  क्लब  में  जो  कुछ
 उसकी  लोग  तारीक  नहीं  कर  लेकिन  लोगों  को  समक्ष  आ  गई  ओर  लोगों  ने  हमारे  प्रधान

 मंत्री  जी  के  प्रति  विश्वास  प्रकट  किया  ।  किसानों  ने  कहा  कि  प्रधान  मंत्री  जी  ट्म  किसानों  के  सच्चे
 रहनुमा  वे  जो  कुछ  करेंगे  किसानों  के  हित  में  ही  जहां  तक  किसानों  के  हित  का  प्रश्न  इम्तमें
 कोई  दो  राय  नहीं  हैं  कि  हमें  इस  मामले  में  पार्टीगत  स्वार्थों  से ऊपर  उठकर  देखना  चाहिए  ।  हमें  अपने
 आप  से  पूछना  चाहिए  कि  क्या  देश  के  किसानों  के  साथ  न्याथਂ  हो  रहा  मैं  सरकार  से  एक  निवेदन
 करनाਂ  चाहता  हूं  कि  वह  किसाझें  के  श्रश्नਂ  को  लेकरਂ  एम  कमीशन  बनाये  जो  इस  बात  का  पता  लगावे
 कि  पिछले  10---15  सालों  में  हमारे  देश  में  कितने  किसान  मजदूर  हो  फ्ये  और  क्यों  ।  किन  परिस्थितियों
 में  स्म!लਂ  फारमसं  और  मारजिनल  फारमसं  को  खेती  छोड़कर  मजदूरों  करने  का  का  अपनाका  पड़ा  ।
 इस  बाप्त  का  अक्श्य  पत्ता  लगाया  जान  चाहिए  क्योंकि  यह  बहुत  गम्भीर  प्रश्न  मैं  अवने  अनभव  से

 कि  मेरे  क्षेक्र  और  उसके  मस्खपाद्  के  क्षेत्रों  के  भकरी  संस्छा  में  लोब  खेकीबडड़ी  का  धंधा
 कर  म्जियाब्ा  ओर  कललफक्ड़  के  कज  से  कम  काई-तोक  लाख  की
 संख्या  चक्के  कप्ये  आंकड़े  किउले  10-॥5  सकलों  के  बत्क  खत  क्ता  के-तोम  साझें  के  तो

 संख्या  ओर  केकी  से  बढ़ठे  जिन  किक्षानडें  के  पा  काफी  बड़े  रत  जिएः  के  पास  26
 एकड़ से

 भरे  ज्काकक  कम्मीने  उन्हें  थी  किन््टों  रहत्य/का  मजकूर  टरेकर  माकाहुसे  के  लिए  दिल्ली  के
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 जे  जपयतिपिपमजपयया  मन

 गोरो  शंकर  राजहूंस  ]

 गलियों  में  चक्कर  लगाना  पड़  रहा  उन्हें  देखकर  हमें  भी  तकलीफ  होती  दिल्लीवासी  तो  उन्हें
 ऐेखक र

 हंसते  हैं  और  कहते  हैं  कि  यह  कौन  सी  भाषा  बोल  रहा  है  और  यहां  झुग्गी  झोपड़ी  डाल
 कर  क्यों  गंदगी  फंला  रहा  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि आज  यदि  वह  किसी  जगह  झोंपड़ी  डालकर
 बसेगा  तो  जाएगा  कहां  ।  उसकी  किस  गलती  के  कारण  वहाँ  से  उखाड़  दिया  गया  जहां  वह
 अच्छी  तरह  खाता-पीता  था  परन्तु  आज  मजदूरी  करने  के  लिए  लाचार  हो  गया  ।  वह  मजदूरी  भी  उसे
 आज  नहीं  मिल  रही  है  ।  यह  एक  गम्भी  र  समस्या  आप  इस  पर  ग्रम्भी  रता  शान्ति  से
 अपने  हृदय  पर  हाथ  रखकर  सोचिए  ।  जब  एक  छोटा  सा  इंडस्ट्रियलिस्ट  हमारे  देश  में  अपना  बिजिनेस
 आरम्भ  करने  के  लिए  किसी  भी  फाइनैन्शियल  इंस्टीटयशन  से  या  बंक  से  घटी  ब्याज  दर  पर  ऋण  ले
 सकता  है  तो  इस  देश  के  किसान  ने  कौन  सी  गलती  की  है  कि  उसे  वह  ऋण  नहीं  मिल  सकता  ।  भले  ही
 वह  इंडस्ट्रियलिस्ट  कल  को  जबरदस्ती  अपनी  यूनिट  सिक  घोषित  कर  दे  और  सरकार  का  सारा  पेसा

 लेकर  भाग  दूसरी  ओर  एक  वह  किसान  है  जिसका  बाढ़  के  कारण  या  सिंचाई  के  अभाव  में  भारी

 नुकसान  हो  रहा  जिसका  सब  कुछ  सत्यानाश  हो  भूकम्प  के  कारण  जिसकी  जमीन  ऊसर  हो
 गयी  तो  आज  वह  जाये  तो  कहां  कोई  न  कोई  तो  उसके  बारे  में  वेसे  तो  हम  किसानों
 के  हित  में  लम्बे  लम्बे  भाषण  देते  हैं  लेकिन  कभी  तो  हमें  व्यावहारिक  बातें  सोचनी  आपने  ही

 मैंने  स्वयं  देखा  है  कि  लोगों  ने  हजारों  एकड़  खेत  में  खड़ी  इंब  की  फसल  जलाई  मैंने  भी
 जलाई  मैं  किसान  का  लड़का  उसका  कारण  यह  है  कि  गन्ने  को  खरीदने  वाला  कोई  नहीं

 अब  किसान  उसका  कया  इसीलिए  उसे  खेत  में  ही जलाना  पड़ा  और  दूसरी  बार  उसने
 गन्ने  की  फसल  ही  नहीं  बोई  ।  इन  परिस्थितियों  में  आदमी  क्या  कहां  क्या  कारण  है
 कि  जब  एक  किसान  अपनी  अपने  गन्ने  को  किसी  को  बेचे  तो  उसे  अपने  उत्पाद  के  दाम न
 मिलें  ।  आप  बाजार  में  कपड़ा  खरीदने  बनिया  तुरन्त  उसके  दाम  मांगेगा  |

 [  प्रनुवाद  |

 समापति  महोवय  :  कृपया  समाप्त  कीजिए  ।

 डा०  गोरो  शंकर  राजहंस  :  मैंने  अभी  अभी  प्रारम्भ  किया  यह  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण
 विषय  है  ओर  मैं  अपने  व्यावहारिक  अनुभव  के  आधार  पर  बोल  रहा

 ]

 आप  बाजार  में  कपड़ा  खरीदने  कोई  छोटी  सी  पुस्तक  खरीदने  जाइये  तुरन्त  दुकानदार
 सकी  कीमत  आपसे  लेकिन  जब  हम  अपना  गनन्ना  किसी  मिलन  में  लेकर  जाते  हैं  तो  मिल

 मालिक  गन्ना  लेकर  कह  देता  है  कि  इसके  दाम  तुम्हें  दो साल  बाद  या  तीन  साल  बाद
 क्या  मैं  पूछ  सकता  हूं  कि  इसका  क्या  कारण  ओर  क्यों  लोग  इसको  बर्दाश्त  करते  हैं  ।  प्राइवेट

 स्ट्रियलिस्ट्स  तो  करते  ही  सरकार  के  यूनिट्स  भी  करते  तो  कहीं  तो  न्याय  होना

 हम  जूट  पैदा  करते  हैं  और  आपने  हमें  जूट  के  उतने  पेसे  भी  नहीं  दिए  जितनी  हमने  लागत
 हमें  जूट  को  जलाना  दूसरी  बार  आपने  जूट  का  इस्पोर्ट  किया  ।  क्या  पालिसी  कहीं

 तो  कुछ  सेचिए  ।  हम  सपोर्ट  प्राइस  नहीं  मांगते  हम  भीख  नहीं  मांगते  हम  नहीं  मांगते

 हैं  लेकिन  हमें  रैमनरेटिव  प्राइस  तो  दीजिए  ।  अगर  आप  रैमनरेटिद  प्राइस  नहीं  देंगे  तो  किसान  कहां
 कितने  लोग  मायूस  होकर  किसान  के  बदले  मजदूर  होकर  अगर  मजदूर  होकर  आएंगे  तो हू
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 झुग्गियां  तो  बनाएंगे  और  गली-मौहल्लों  को  गन्दा  करेंगे  आप  कितने  लोगों  बर  गोली  चलाएंगे  ?

 कुछ  तो  सोचिए  ।

 आप  इस  बार  बहुत  खुश  हैं  कि  बहुत  अच्छी  फसल  आप  नाथ  बिहार  में  जकर
 फसल  बर्बाद  ट्ो  गई  सिंचाई  का  साधन  नहीं  वर्षा  नहीं  हुई  और  भूकम्प  के  कारण  जीन  ऊसर
 हो  गई  कहां  लोग  जाएंगे  ?  जब  भूक म्प  हुआ  था  तो  हमारे  प्रधान  मंत्री  बड़ी  मेहरबानी  कर  के
 एक्र  कंव  गए  विश्वनांथ  प्रताप  और  देवी  लाल  भी  बड़े-बड़े  भाषण  दे  दिए  कि  हम  ऐसी
 सहायता  कर  देंगे  या  राहत  दिला  देंगे  लेकिन  कहीं  कोई  एक  पैसे  की  राहत  नहीं  मिली  ।  कहने  के  लिए
 बहुत  बड़ी-बड़ी  बातें  करते  इसलिए  मैं  कहता  हूं  कि  पार्टी  इन्ट्रेस्ट  छोड़कर  सही  अर्थों  में  किसानों
 के  हितों  में  आइएं  और  लोगों  को  भड़काने  की  बात  नहीं  कीजिएं  ।

 मैं  एक  दो  बात  कहकर  खत्म  करना  चाहता  आप  कम्पलसरी  क्राप  इंश्योरेंस  क्यों
 नेपाल  की  गलती  के  कारण  हमारी  फसल  मारी  जाए  और  हम  यहां  पर  भीख  मांगने  के  लिए  आ  जाए  ?
 जीप  इस  कांत  को  य ू०एन०भते०  में  ले जाइथे  कि  किसी  दूसरे  देश  की  मलती  के  कारण  हमारी  फसंल  हर
 साल  बर्बाद  हो  जाती  नहीं  तो  हमारी  क्राप  का  इन्म्योरेंश  कराइस  |  जध-जब  हमररी  क्राप  खराब
 हो  उसका  पैसा  हम  भीख  नहीं  मांगते  हमें  हमारा  हक॑  सिलना  चाहिए  ।

 मैं  कहना  चांहितां  हूं  कि  किंसान  की  संम॑स्या  ५९  गंभीरता  सें  सोचना  चाहिए  ।  म॒दी  भरें
 अबंन  पीप॑ल  की  खुश  करने  के  लिए  औप  कंशेड़ों  किसीर्नी  की  बलि  दे  रहें  यह  क्या  उचित  है  ?  कुंछ
 तो  स्लोक्षए  ।  लोग  बहुत  ही  सहनशील  हैं  ।  एन७  भार०  ई०  मार०  एल०  ई०  जी०  पी०  और
 आई०भार०डी०पी०  का  लाभ  क्या  किसान  को  मिल  पाता  है  ?  यदि  उसको  लाभ  नहीं  मिलता  है  तो
 जी  उसका  लाभ  उठाकर  ले  आते  उन  पर  एक्शन  लीजिए  ।

 हंग्रीकल्चर  एक  बहुतं  बड़ा  फील्ड  इसमें  केम्पलैसेंट  नहीं  होनां  जिम  लीगी  नें
 संसार  कौ  एग्रीकरचर  इकनाभिक्स  को  अध्यंधभ  किया  उ्मेकी  पंत  है  कि  लोग  कम्पलेंसैंसी  में
 भ्रम  में  पड़कर  बर्बाद  हीं  गंए  हैं  ।  यह  सौचनां  कि  आज  कौं  फसंल॑  अंच्छी  हैं  तो  हर  सांल  अंज्छों
 ऐसा  नहीं  होता  बष्टे-बड़े  एक्सपोर्ट  करमे  वाले  देशीं  को  भी  फूंड  को  एक्सेपो्ट  करंमे  के  लिए  लाचौर
 हीना  पड़ां  है  ।

 इसलिए  देश  के  अन्दर  यदि  आप  किसानो  कों  रैमुनरेटिव  प्राइस  नहीं  उसे  इज्जतं  की
 जिन्दगी  जीने  का  मौका  नहीं  तो  आप  नहीं  सौच  सकते  हैं  कि  यह  देश  सब  दिनों  के  लिए  संल्फं
 सफीशिएंट  होगा  ।

 मैं  हमेशां  यही  सौचला  हूं  कि  यह  देश  दो  भागों  में  बंटा  हुआ  एंक  अबंम  बूमिट  है  जो  अपने
 को  कहता  है  ओर  गरीघ  हिंन्दुस््ताम  किसाम  का  देश  है  जो  अपने  की  कहता
 है  ।  इंडिया  भांरत  को  नीची  दृष्टि  से  देखेता  है और  उसको  एक्संप्लायट  करता  इस  एक्सप्लायंटेशंन
 को  समाप्त  करना  हम  यह  वायदा  करें  कि  आमे  घोले  कथों  में  हम  किंसान  की  उसकी  इज्जत
 की  जिन्दगी  जीने  का  मौका  उसके  प्रोड्यूस  का  रैमुनरेटिव  प्राइस  देंगे  और  उसे  हर  तरह  से  मदद
 करेंगे  जिससे  वह  अपने  पाँव  पर  खड़ा  हो  सकें  ।

 प्रो०  भिला  कुमारो  झक्तांबत  :  मानमीय  सभाषति  भारत  एक  कृषि
 गन  देश  जहां  कि  अधिकांश  जनसंख्या  किसानों  की  है  और  हमारी  शरकौर  की  नीति  किसानों  के

 पक्ष  की  रही  है  व  किसानों  को  लाभ  पहुंचाने  की  रही  हम  चाहे  हर  पंचवर्षीय  योजना  उठाकर  देख
 हमे ंकिंसातीं  के  विंकास  सें  संबर्घित  योजनाओं  की  जमे  अं०ने  आप  हीं  जायेगा  ।
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 निर्मला  कुमारी  शक््तावत  ]

 जप

 सभापति  आज  हम  कृषि  के  क्षेत्र  में  आत्मनिर्भ  र  हो  गये  इसके  लिए  किसान  और
 वैज्ञानिक  दोनों  वधाई  के  पात्र  किसान  वास्तव  में  हमारे  अन्नदाता  हैं  क्योंकि  वह  सर्दी  और
 बरसात  की  परवाह  किये  बिना  अपने  त्याग  से  हम  सभी  का  पेट  भरते  हैं  ।  यह  स्वाभाविक  है  कि  उसकी

 कुछ  वाजिब  मांगें  हैं  और  उन  वाजिब  मांगों  की  तरफ  सरकार  को  निश्चित  तौर  पर  ध्यान  देना

 परन्तु  हम  यह  नहीं  कह  सकते  हैं  कि  सरकार  की  नीति  किसानों  के  पक्ष  में  नहीं  रही
 आज  जो  कुछ  भी  विकास  हुआ  है  उसके  लिए  अगर  हम  यह  कहें  कि  किसानों  की  फायदे  वाली

 श्ंखला  जुड़  गई  है  तो  उसमें  कोई  अतिशयोक्ति  नहीं  होगी  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  उदाहरण  देना  चाहती
 हूं--कषि  के  क्षेत्र  में  जो  बिजली  दी  जाती  है  उसमें  63  पैसे  सबसिडी  के  तौर  पर  किसान  को  दिये  जाते

 कोई  भी  कल्याणकारी  सरकार  जो  है  उसका  यह  कदम  सराहनीय  है  ।  इसी  प्रकार  मान्यव  हमारे
 गावों  की  जनसंख्या  साढ़े  पांच  लाख  है  जिसमें  से  साढ़े  चार  लाख  बिजली  से  जुड़  गये  हैं  ।  यही  नहीं
 बल्कि  मैं  यह  कहना  चाहूंगी  कि  इस  वर्ष  के  बजट  में  उवं  रकों  के  ऊपर  जो  छूट  दी  गई  है  उससे  किसानों
 को  काफी  फायदा  पहुंचा  उनको  सस्ती  दर  पर  ऋण  देने  की  व्यवस्था  की  गई  है  तथा  भारतीय
 खाद्य  पटसन  तम्बाकू  बोर्ड  और  मसाला  बोर्ड  किसानों  के  नये-नये  आयाम  लेकर
 सामने  आया  परन्तु  पिछली  बार  जो  भयंकर  सूखा  देश  में  पड़ा  उससे  देश  का  किसान  तिलमिला
 उठा  |  परन्तु  सरकार  ने  जो  सामयिक  सहायता  दो  उससे  काफी  अधिक  राहत  उन्हें  मिली  है  ।

 मैं  उस  प्रान्त  से  आती  हूं  जो  सूखे  का  गढ़  हमारे  राजस्थान  में  एक  वर्ष
 कर  दूसरे  वर्ष  आये  दिन  अकाल  पड़ता  रहता  वहां  सरकारी  सहायता  से  काफी  कुछ  राहत  लोगों  को

 एन०  आर०  ई०  आर०  एल०  ई०  जी०  पी०  तथा  आई०  आर०  डी०  पी०  कार्यक्रम  जो
 हैं  उससे  किसानों  के  भले  का  काम  हुआ  परन्तु  कुछ  लोग  जो  बड़े  काश्तकार  हैं  जिनको  कुलक  कह
 सकते  वे  किसानों  को  बहकाने  बाली  बात  करते  उनकी  तरफ  ये  जो  अव्यवहारिक  मांगें  पेश  की
 जाती  हैं  उससे  मुझे  हंसी  आरती  है  ।  ऐसी  ही  अव्यावहारिक  मांगें  कुछ  दिन  पहले  3]  अक्तुबर  के
 पास  या  उससे  कुछ  दिन  पहले  यहां  पेश  की  गई  उन  मांगों  में  यह  कहा  गया  था  कि  कर्ज  माफ
 कर  दिये  व  बिजली  के  पैसे  जमा  न  किए  आपतो  जानते  ही  हैं  कि  हमारे
 किसान  आत्मसम्मान  वाले  वे  कभी  भी  मुफ्तखोर  नहीं  बनना  चाहते  हैं  और  वे  सरकार  से  मफ्त  में
 पैसे  नहीं  लेना  चाहते  अगर  बिजली  के  बिल  चुकाना  खत्म  करवा  देंगे  तो  फिर  आने  वाले  समय  में
 बिजली  का  उत्पादन  कंसे  इस  प्रकार  से  जो  अपरिपक्व  नेता  थे  उन्होंने  किसानों  को  गलत  रास्ते
 पर  ले  जाने  की कोशिश  की  और  कई  ऐसे  अव्यावहारिक  रिमार्क  किये  जिसे  सुनकर  मुझे  बहुत  आश्चयं
 हुआ  ।  उन्होंने  भवनਂ  को  कत्ल  भवनਂ  कहा  ।  क्या  उनका  यह  कहना  उचित  था  ?
 श्सी  प्रकार  से  हमारी  महिला  मंत्री  श्रीमती  शीला  दीक्षित  को  नेताਂ  कहा  और  कहा  कि  हम
 उस  छोरी  नेता  से  बात  नहीं  करना  चाहते  ऐसी  अव्यावहारिक  बातें  ऐसे  नेता  कहें  और  उनको
 किसान  नेता  कहकर  प्रोड्यूस  करें  तो  वह  उचित  नहीं  है  ।

 किसान  हमारे  अन्नदाता  हैं  और  उनकी  उचित  की  तरफ  हमें  पूरा  ध्यान  देना
 आज  देश  का  बहुत  सा  भाग  असिचित  है  ।  हमें  सिंचाई  की  नई-नई  योजनाएं  बनाकर  किसानों  तक
 पहुंचानी  राजस्थान  का  बहुसंख्यक  इलाका  सूखा  उसी  प्रकार  राजस्थान  कंनाल  कई  वर्षों
 से  अधूरी  पड़ी  उसको  राष्ट्रीय  योजना  के  रूप  में  स्वीकृति  दी  जानी  चाहिए  ।

 दूसरा  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  किसानों  को  अधिक  बीज  नहीं मिल  फाउण्डेशन सीड
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 की  तो  बात  ही  सटिफाइड  सीड  भी  नहीं  मिले  परिणाम  यह  हुआ  है  कि  किसान  ने  मेहनत
 के  बाद  घरती  मां  के  गर्भ  में  अंकुरित  करने  पंदा  करने  की  कोशिश  उसको  जोता  परन्तु
 रित  नहीं  होने  पर  उसकी  मानसिक  अवस्था  क्या  होगी  उसकी  आप  कल्पना  कर  सकते  हैं  इसलिए
 मेरा  विनम्र  शब्दों  में  निवेदन  है  कि  अच्छे  सीड  किसानों  को  उपलब्ध  कराये  जाने  मैं  अपने
 निर्वाचन  क्षेत्र  की  बात  करती  जहां  सर्टिफाइड  सीड  अंकुरित  नहीं

 दूसरा  मेरा  निवेदन  है  कि  फसल  का  उचित  मूल्य  किसान  को  मिलना  किसान  ठंडे
 पानी  में  खड़ा  रहकर  गन्ना  पैदा  करता  उसके  बाद  भी  गन्ने  का  भाव  उसको  लकड़ी  के  समान  मिलता

 यह  बहुत  बुरी  बात  लकड़ी  से  भी  सस्ता  है  इसलिए  निश्चित  तौर  पर  उचित  मूल्य  निर्धारित
 किया  जाना  मेरे  इलाके  में  लहसुन  पैदा  होता  किसान  के  बेटे  ने  40  रुपये  किलो  में  बीज
 खरींदा  और  आज  उसका  लहसुन  डेढ़  रुपये  किलो  और  एक  रुपये  किलो  यानि  कचरे  के  भाव  बिक  रहा
 है  ।  इसे  देखकर  हमें  बहुत  दुख  होता  है  ।

 आपने  मसाला  बोर्ड  बनाया  हुआ  है  परन्तु  गया  मसाला  बोर्ड  का  काम  केवल  दक्षिणी

 राज्यों  तक  ही  सीमित  है  ?  क्या  राजस्थान  जैसे  पिछड़े  इलाके  को  वह  नहीं  देख  सकता  ?  क्या  मसाला
 पैदा  करने  वाले  किसानों  के  उत्पाद  को  वह  निर्यात  नहीं  कर  सकता  ?  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  ओर

 आपको  ध्यान  देना  चाहिः  और  उसका  निर्यात  बड़ाया  जाना  चाहिए  ।  यदि  हो  सके  तो  गालिक
 डर  या  दूसरी  चीजें  भी  पंदा  की  जानी  चाहिए  ।

 आपने  नई  आवास  नीति  की  जो  घोशणा  की  मेरा  निवेदन  है  कि  70  प्रतिशत  किसान
 लोग  गांव  में  रहते  यदि  आपकी  नीति  के  अनुसार  उन  किसानों  को  मकान  बनाने  के  लिए  कर्ज  दिया
 जाता  है  तो  शहरों  में  आने  की  जैसे  मेरे  पूवं  वक्ता  कह  रहे  थे  कि  शहर  गन्दी  बस्ती  बनने  वाले

 र्केगी  ।  आवास  सम्बन्धी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  इस  साल  सारे  देश  में  अच्छी  बारिश  हुई  अच्छी  फसलें  पैदा  हुई
 परन्तु  राजस्थान  का  दुर्भाग्य  है  कि  उसके  बहुत  से  इलाके  इस  साल  भी  सूखे  हैं  ।  उनमें  मेरा  इलाका  भी

 है  जहां  पर  कुओं  में  पानी  तालाब  खाली  पड़े  हुए  चित्तौड़गढ़  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि

 वहां  पर  पीने  के  पानी  की  भयंकर  समस्या  आने  वाले  समय  में  आप  सिंचाई  की  तो  बात  ही
 छोड़िये  लेकिन  पीने  का  पानी  भी  लोगों  को  उपलब्ध  नहीं  हो  सकेगा  इसलिए  समय  रहते  हमें  इस  ओर
 ध्यान  देना  चाहिए  ।

 इसके  साथ  ही  मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहूंगी  कि  यह  कल्याणकारी  सरकार  इसने  किसानों
 के  लिए  हमेशा  अच्छा  काम  किया  हमारे  प्रधान  मंत्री  का  कहना  है  कि  हम  जो  6  रुपये  किसानों  के
 हित  के  लिए  भेजते  हैं  उसमें  से  केवल  एक  रुपया  वहां  तक  १हुंच  पाता  है  इसलिए  मेरा  विनम्र  निवेदन

 है  कि  उस  पर  नियंत्रण  लगाइये  ताकि  सरकार  की  जो  मंशा  सरकार  जो  चाहती  उसका सही  रूप

 में  उपयोग  कर  सके  ।

 इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करती  हूं  !

 श्री  बी०  तुलसोीराम  :  सभापति  सभा  में  बहुत  से  मित्रों  ने  बातें की
 ओर  बहुत  से  विषयों पर

 चर्चा  चलती  रही  जिसे  मंत्री  जी  बड़े  गौर
 से  सुन  रहे  हैं  ।  नये  भत्री  उत्साही

 मंत्री  हैं  इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  किसानों  के  लिए  ये  कुछ  मैं  इन  मंत्री  जी  से  ऐसी  पूरी  उम्मीद
 रखता  हूं  ।  फ

 '
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 सरकार  दो  कर  रही  है  लेकिव  काम  के  करने  न  करने  में  श्री  फक  होता  करने  वाला  जब
 करब्रे  को  बंठता  है  तो  कानून्न  भरी  स्तामतरे  नहों  क्षाता  लेकिन  करने  को  तैयार  तो  किसान  की  बात

 हिन्दुस्तान  में  हर  एक  आदी  करता  जहां  भी  कोई  अम्ृदमी  लेक्चर  करता  है  तो  गिरिजन

 और  किसान  की  बात  हर  एक  आदमी  अपनी  जुवान  से  निकालता  है  ।  लेकिन  जब  प्रेक्टिकल  रूप  में  काम

 करने  की  बात  आती  है  तो  वे  कहां  निम  ही  हो  जाले  कुछ  कर  तब  रहे  ऐसा  छहीं  कहता  कि  नहीं
 कर  रहे  लेकिन  जितना  करना  चाहिए  किसानों  के  कह  नहीं  कर्से  हैं  ।  सुक्ह  क्वेश्चन  कौर  जब
 कल  रहा  का  तो  आप  भी  यहां  बताया  क्या  कि  एक  छमेटरे  क्रनाई  बीजों  के  लिए  एक  एक्सपर्ट
 कमेटी  क्नाई  गई  जिससें  एक  भर  किसान  नहीं  श्रा  क्या  सारे  हिन्दुस्ताब  में  कहां  से  लेकर  महां  तक

 एक  किसान  भी  आपको  छेस्रा  वहीं  भिक्तेया  जो  अच्छा  ओर  एक्सपर्ट  जिसको  कि  अनुधक  हो  ?

 इसमें  पढ़ने-लिखने  का  सवाल  नहीं  है  ।  बहुत  बड़ी-बड़ी  ड्रिग्नियों  कके  भक्िक्ारी  बहुज़  बुद्धिमान
 भरी  होंगे  ओर  मैं  नहीं  कहता  कि  वे  काम  नहीं  क्रते  हैं  लेकिन  वहां  पर  अनुभव  की  भी  जरूरत  होती  है  ।

 अनुभव  के  आघार  पर  जे  भी  काम  होता  है  वह  सब॒ग्ने  बढ़िया  ओर  सबसे  अच्छा  काम  होता  सिर्फ
 डिप्रियों  से  अच्छा  काम  नहीं  हो  डिग्रिग्रों  की  भी  ज़रूरत  है  लेकिन  उसके  साथ-साथ  अनुभव
 की  भ्री  ज़रूरत  हैं  ।  इसलिए  अगर  वहां  पर  अनुभव  वाले  किसान  लिए  जाएं  तो  योग्य  अधिकारी  ओर

 अनुभवी  किसान  मिलकर  जो  भी  काम  या  जो  रिपोर्ट  वह  किसानों  के  लिए  बहुत
 मंद  होगी  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  मन्त्री  जी  उस  कमेटी  में  ऐसे  किसान  को  भी  जरूर

 कृषि  सन््त्रालय  में  कृषि  भोर  सहृकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  श्याम  लाल  :

 सुबह  तो  मैंने  कह  दिया  था  कि  रखेंगे  ।

 थी  बो०  तुलसो  रास  :  जहाँ  बक  बीज  की  बात  किसानों  को  अच्छा  बीज  मिलना  ही
 किसानों  को  टाइम  पर  फर्टिलाइजर  भी  मिलनी  चाहिए  ।  और  जो  उसकी  प्रोड्यूस  होती  है

 उसका  अच्छा  रेट  भी  मिलना  अच्छा  रेट  वही  तय  कर  सकते  हैं  जो  जनवरी  के

 महीने  में  ठण्ड  में  अकड़ते  हुए  यू०  पी०  हरियाणा  और  पंजाब  में  गेहूं  में  पानी  देते  उसी  को  उसका
 रेट  मालूम  होगा  ।  एअरकण्डीशण्ड  रूम  में  बैठकर  किसी  को  रेट  मालूम  नहीं  होगा  ।  इसल्रिए  मैं  चाहता

 हूँ  कि  ऐसे  किसान  को  आप  उसमें  यह  बहुत  जरूरी  है  ।

 इंश्योरेंस  की  बात  भी  आई  गांव  के  लेबिल  पर  क्राप  इंश्योरेंस  की  व्यवस्था  होनी
 और  किसानों  को  सहूलियत  देने  के  लिये  जसे  हमारे  आन्ध्र  प्रदेश  में  है  कि जमीन  जो  है  उसका  किसानों
 से  ज्ञो  टनपन  होता  वह  नहीं  ले  रहे  हमारी  आन्भध्र  प्रदेश  सरकार  ने  कह  दिया  कि  हम  इसको  उसको

 नह्ठीं  उसी  तरह  से  कोआप  रेटिव  बेंक  से  किसान  जो  लोन  लेता  है  उसका  इन्ट्रेस्ट  भी  माफ  कर  दिया

 ग्रया  है और  उसके  अलावा  जो  दूसरे  लोन  किसान  लेता  है  उस  पर  साढ़े  5  परसेंट  की  छूठ  दी  जा  रही
 तो  भारत  सरकार  हर  एक  स्टेट  में  किसानों  की  कृषक  परिषदें  बनाकर  उसके  जरिए  किसामों  को  मदद

 दे  और  किसान  खुद  अपना  माल  बीच  में  दलाल  को  पैसा  नहीं  जाना  इस  संबंध  में  हमारी
 गवनेमेंट  कर  रही  लेकिन  मैं  चाहता  हूं  मंक्री  ज़ी  से  क्रि  भ्रारत्ष  सरकार  की  तरफ  से  धी  सारे  देश  के

 किसानों  के  लिए  ऐसी  चीज  होनी  चाहिए  ओर  ऐसा  करने  के  लिए  मंत्री  जो  पूरी-पूरी  कोशिश

 भारत.स  रकार  कोशिश  करेगी---यही  उम्मीद  रखते  हुए  मैं  अफ़नी  बात  समाप्त  करता  धन्यवाद  ।

 क्रो  राज  श्राद्ायक्ष  सिह  ;  सभ्प्तति  मैं  दो  दिन  से

 किसानों  की  मांग  के  बारे  सुन  रहा  हूं  ।  मुझे  डिटेल  में  नहीं  बोलना  दो
 प्वाइन्ट्स  हरी  कहने
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 मिनिस्टर  साहब  हमारी  बात  सुन  रहे  हैं  ।  जो  सुझाव  है  वह  कांग्रेस  पार्टी  की  तश्फ  ले  थी  अकछ  अभी

 हमारे  बिहार  के  डा०  राजहंस  जी  बोल  रहे  उन्होंने  जो  भी  कहा  उससे  मैं  सो  फीसदी  मुत्तफिक  हूं  ।

 हमारे  कांग्रेस  साथियों  ने  तमाम  सुझाव  यहां  पर  दिए  हैं--किसी  ने  तीन  सुझाव  किसी  ने  पांच
 सुझाव  मैं  उन  सभी  को  कंसालिडेट  करके  बताना  चाहता  वह  किसानों  और  सभी  के  फायदे की
 बातें  हैं  ।

 पहली  बात  तो  यह  है  कि  किसान  की  के  लिए  सक्से  बड़ी  चीज  पानी  और  बिजली  है  ।
 रंधावा  साहब़  इस  देश  के  मान  हुए  एग्रीकल्लर  साइंटिस्ट  रहे  डा०रुम०शस०रंधावा  आई  ०ली  ०एस०
 थे  भौर  सन्  1947  में  दिल्ली  के  डी०  सी०  श्री  एम०  छ०  रंधवा  कहा  करते  थे  कि  किसानों  को

 मनतफा  देने  के  लिए  बतैर  उसकी  हालत  को  ठीक  करने  के  लिए  तीन  चीजों  की  जरूरत  है
 बिजली  ओर  रिस्मूनरेटिव  प्राइस  या  ल्ाभद/यक  ये  तीन  चीजें  दे  दें  तो  किसानों  को  लाभ  हो
 प्रकला  हैं  ।  छोठी-छोटी  जीज़ें  तो  हजारों  हो  सकती  इसके  लिए  सबसे  पहले  हिन्दुस्ताम  की  तमाम
 बदियों  पर  बांध  बक्ने  ताकि  सिचाई  के  लिए  नहरें  निकाली  जायें  ।  आज  क्तौजों  की  की  मतें
 तीन-चार  मुना  बढ़  गई  लेकिन  एबम्रीकल्चर  को  दुबुनों  भो  नहीं  हुई  इम  विछले  बौस  सालों  मैं
 आपको  बताना  चाहता  जो  ठरैकटर  1967  भें  दो  सो  क्किठल  नेहूं  में  भा  जाता  आज  वह  550
 क्विटल  में  भी  नहीं  आता  उसकी  कीमत  चार  गुना  ही  गई  है  और  इसकी  दुगुनी  भी  नहीं  इसका
 किसानों  पर  बडा  भारी  असर  पड़ता  है  ।  एक  चीज  यह  ज्वो  क्षाप्र  इंशोरेंस  करते  वह  विश्ेज  लैवल  पर

 काम्प्रिहैँसिव  होना  ताकि  किसानों  का  नृकसान  पूरा  हो  सके  ।

 सरकार  जमीन  एक््वायर  करती  बड़े-बड़े  शहरों  में  भी करती  है और  उसकी  कीमत  किसानों
 को  15  रु०  गज  देती  जबकि  यहां  दिल्ली  के  अन्दर  40  रु०  तो  बहुत  दूर  की  बात  है  सौ  रुपए
 गज  में  भी  जमीन  नहीं  मिलती  यहां  जमीन  की  कीमत  हजार  रुपये  गज्ज  से  कमर  नह्ठीं  है
 और  किसानों  को  हम  135  रुपये  देते  आपके  सामने  यहां  राजधानी  में  कितना  अन्याय  होता  है  ।
 बांवों  में  ध्रवएम्पलायमेंट  की  बड़ी  भारी  समता  कांश्ेम़  वे  ए०»६८  भ्री०  सौ०  में  स्जौल्यूशन  पास
 क्रिया  है  हर  एक  खानदान  म्रें  एक  आढ़मी  को  बोकरी  विशल्लवनो  यह  बहुत  जरूरी  हसके
 बिये  आप  कहेंगे  कि  पंजाब  भोर  हरियाणा  में  लोगों  की  हालत  बहुत्त  अज्छी  मैं  आक्को  बताना
 चाहता  हूं  कि  वहां  लोगों  को  स्ोतीं  से  कुछ  नहीं  प्विनता  बहां  के  लोब  पुलिस  में  नेवी  में  कोई
 बाहर  चला  ग्रया  है  ओर  कट्ढीं  कोई  चत्रा  गया  हरिब्रानश्ना  और  पंजाब  में  जो  आदमी  नौकरी  पेशा
 नहीं  उसकी  द्वान्नत  है  और  छघिसके  कास  18  एकड  जमीम  उसकी  हालत  तो  फोर्थ-क्लास
 चपरासी  से  भी  बुरी  इसखत्नित्रे  क्ंत्रों  में  भावादी  के  हिसाब  से  नौकरी  होनौ  गांवों  में
 80  परसेन्ट्र  ह्लोगों  के लिए  तोकरी  रिजयं  होनी  चाहे  ढह  किसो  भी  ज्राति  या  मबहब  को
 मानने  वाला  हो  ।

 सरकार  ने  किसानों  को  तीन  हजार  की  सबसिष्ठी  दी  मैं  आप  से  कहना  चाहता  हूं  कि
 किसानों  को  सब्सिडी  देने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  इससे  अच्छा  यह  होगा  कि  आप  उनको  रिम्यूनरेटिव
 प्राइस  दे  दें  या कोई  ओर  फायदा  उनको  पहुंचा  दें  ।  सूद  के  तौर  पर  तीन-चार  परसैन्ट  सूद  ले
 लेकिन  तीन  हजार  की  सब्सिडी  इने  स्रे  कोई  साशदा  नहीं  अहां  लक  बोन  का  खबाल  छोटे-छोटे

 मजदूर  ज़िन्होंने  प्रांच-स्लात  हुज्जार  लोन  लिग्रा  है  छोर  वे  देने  की  स्थिति  में  महीं  उनका  लोन  माफ
 क्र  1947  से  लेकर  बड़ें-बड़े  हल्डस्ट्रिज्िस्त  को  4720  करोड़  हपपे  माफ़  किये  जा  घुके  हैं  ।

 हरियाणा  में  द्वेवी  लाल  ने  किसानों  का  260  क्ररोड़  का  लोन  सझाफ  क्रिया  तो  सारे  देश  में  क्षोर  मच
 अन्न  सह्दाराष्ट्र  के  चीफ  सिद्रिस्तर  के  एुछ  बड़ा  जारी  काम्र  किया  ऊनहोंके  220  करोश्ध  रुपये
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 राम  नारायण  सिह  ]

 नाना

 उसका  लोन  माफ  कर  देते  हैं  और  किसानों  का  हजार  का  लोन  माफ  नहीं  कर  सकते  मे  था
 आपसे  निवेदन  है  कि  उनका  कर्जा  माफ  होना  चाहिए  ।

 माफ  कर  दिए  और  सारे  हिन्दुस्तान  के  लोग  उनको  मुबारकबाद  दे  रहे  आप  जो  अरबपति

 मैं  आपसे  एक  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जिस  प्रकार  इंन्डस्ट्रीज  में  मंविसिमम  ऋडिट
 लिमिट  उसी  प्रकार  खेती  के  लिए  किसानों  को  भी  इसका  फायदा  मिलना  चाहिए  ।  किसानों  को
 उनके  हिसाब  के  मुताबिक  लिमिट  मुकरिर  की  जाये  और  उनको  बैंक  से  पासबुक  मिल  जाए  और  वे
 पैसा  वहां  से  ले  अबंन  प्रापर्टी  क ेऊपर  सीलिग  होनी  गांवों  के  अन्दर  एक  आदमी  के  पास
 18  एकड़  की  लिमिट  आपने  रखी  है  और  यहां  यदि  किसी  के  पास  50  मकान  हैं  और  सौ  दुकान  तो
 उस  पर  कोई  पाबन्दी  नहीं  इसके  लिए  भी  लोगों  को  बड़ा  भारी  दु:ख  यदि  किसी  व्यक्ति  के
 पास  19  एकड़  जमीन  है  तो  उससे  एक  एकड़  जमीन  ले  ली  जाती  मेरे  विचार  से  ऐसा  नहीं  होना

 मैं  आपसे  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  जमीन  के  कं्जे  में  जोतने  संयन्त्र  डिक्री  में  नीलाम  नहीं
 होने  पहले  हरियाणा  और  पंजाब  में  कर्जे  के  अन्दर  नीलाम  नहीं  होते  लेकिन  अब  होते
 मेरा  निवेदन  है  कि  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  ।

 .

 मैं  आपसे  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  खेती  को  इन्डस्ट्री  डिक्लेयर  करना  मैं  इस
 बात  को  चार  दफा  कह  चुका  हूं  ओर  दूसरी  तरफ  के  लोग  भी  कह  चुके  हैं  कि  खेती  को  इन्डस्ट्री  डिक्लेयर
 करना  चाहिए  ताकि  सारा  फायदा  उनको  पहुंचे  ।

 आपने  जोन  बना  रखे  हैं।ये  जोन  नहीं  होने  सारे  हिन्दुस्तान  का  एक  जोन  होना
 किसान  के  लिए  अनाज  बेचने  की  कहीं  पर  कोई  पाबंदी  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 मेरे  साथियों  ने  मैं  भी  कहता  हूं  कि  इन्डस्ट्रियल  प्राइसिज  और  एग्रीकल्चरल  प्राइसिज  में
 पेरिटी  होनी  चाहिए  ।  आप  देखें  कि  इन्डस्ट्रियल  गुड्स  की  बड़ी  भारी  कीमतें  बढ़  गई  हैं  लेकिन  गेहं  की
 कीमत  आपने  183  रुपये  क्विटल  की  है  भी  उसे  अगले  साल  आप  देखिए  कि
 हरियाणा  ओर  पंजाब  में  गेहूँ  300  रुपये  पर  अभी  मिल  रहा  है  जबकि  आप  किसान  को  |  73  श्पये
 क्विटल  दाम  दे  रहे  यह  किसान  के  साथ  कितना  भारी  जुल्म  यह  उसके  साथ  जो  लूट  हो  रही है  इसको  किसान  कब  तक  बर्दाश्त  कर  सकता  आप  किसान  से  गेहूं  एक  महीने  173  रुपए  पर  लेते
 हैं  और  बनिया  दुकानदार  उसको  तीन  सौ  रुपए  में  देता  है  ।  यह  किसान  के  साथ  बड़ा  भारी  अन्याय 6  न्हिय  ~.  mel
 किसान  से  लेते  हो  गेहूं  का  दाम  ढ़ाई  तीन  सो  रुपए  चला  जाता  आप  इसको  ठौक

 कांग्रेस  के  मेरे  बहुत  सारे  साथियों  ने  जो  सुझाव  दिए  हैं  आप  उनको  ही  मान  मेरी  बात  को  न
 भी  मानें  तो  भी  किसान  का  लाभ  हो  सकता  है  ।

 [  प्रभुवाद  ]

 करी  बिजय  एन०  पाटिल  :  सभापति  कभी-कभी  प्रो०  दण्डवते
 पूर्ण  निणेय  लेते  यह  वास्तविक  लोक  महत्व  का  मामला  उठाना  भी  उनका  एक
 निर्णय  है  ।  किसानों  की  समस्याएं  वास्तविक  तथा  अत्यन्त  गम्भीर  लेकिन  इसका  एक  दुर्भाग्यपूर्ण
 पहल यह  है  कि  बहुत  से  लोग  इससे  राजनेतिक  लाभ  उठाने  का  प्रयास  करते  हैं  ?  जब  श्री  टिकेत  तथा
 अन्य  किसान  शांतिपूर्ण तरीके

 से
 धरना

 दे
 रहे  थे  तो  वे  किसी  पार्टी  से  जुड़ना  नहीं  चाहते  थे  ।  विपक्ष के
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 कुछ  सदस्यों  ने  उन्हें  भड़काने  का  प्रयास  निःसंदेह  वे  इसमें  सफल  नहीं  हो  सके  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  से  विपक्ष  के  एक  मित्र  बतला  रहे  थे  कि  श्री  देवी  लाल  ने  ऋणों  में  रियायत  दी
 ऋणों को  बट्टेखाते  में  डाल  दिया  गया  श्री  शरद  पवार  ने  भी  किसानों  के  कुछ  ऋणों  को  बट्टे  खाते
 डाल  दिया  लेकिन  इन  मुख्य  मंत्रियों  की  इस  कार्य  के  पीछे  मंशा  भिन्न  है  ।  श्री  देवी  लाल  इसे एक
 चनावी  हथकंडे  के  रूप  में  प्रयोग  कर  रहे  जबकि  निकट  भविष्य  में  श्री  शरद  पवार  के  सम्मख
 कोई  चुनाव  नहीं  है  और  उन्होंने  अच्छी  भावनाओं  से  यह  ऋण  बट्टे  खाते  डाले  आपकी  मंशा  अ  च्छी

 हम  सभी  यहां  पर  किसानों  की  मदद  के  लिए  लेकिन  इसके  लिए  रास्ते  भिन्न  हैं  ।  कभी-क भी
 हम  बड़ी  गलती  कर  बेठते  मैं  केन्द्र  मे ंजजता  शासन  के  समय  का  एक  उदाहरण  उद्ध  त  करता  हूं  ।
 उस  समय  उन्होंने  चीनी  पर  से  लेवी  हटा  ली  केवल  खुली  बिक्री  की  अनुमति  थी  ।  और  इसका  क्या
 परिणाम  हुआ  ?  परिणाम  यह  हुआ  कि  जेसा  मेरे  मित्र  राजहंस  ने  हजारों  एकड़  गन्ना
 खेतों  में  ही  जला  दिया  गया  क्योंकि  उनसे  चीनी  बनाना  आर्थिक  रूप  से  लाभकर  नहीं  था  ।  विपक्ष  के

 हमारे  मित्रों  द्वारा  की  गई  गलतियों  में  यह  एक  गलती  लेकिन  हम  सत्ताघा  री  पार्टी  में  हैं  ।  हम
 केन्द्र  में  तथा  राज्यों  में  काफी  समय  से  शासन  कर  रहे  लोग  हमसे  और  अधिक  अपेक्षा
 करते  हैं  ।

 प्रो०  शक्तावत  ने  ऊर्जा  क्षेत्र  में  राजसहायता  का  जिक्र  किया  कुछ  राज्यों  में  यह  63  पैसे

 है  और  अन्य  में  यह  भिन्न  लेकिन  ऊर्जा  की  सप्लाई  में  राजसहायता  देने  यह  पर्याप्त

 नहीं

 सिचाई  के  लिए  भी  लिफ्ट  सिंचाई  तथा  फव्वारे  द्वारा  सिंचाई  के  राजसहायता  केन्द्र  सरकार  को
 जारी  रखनी  चाहिए  तथा  राजसहायता  की  मात्रा  बढ़ाई  जानी  चाहिए***

 4.00  म०  प०

 सोमनाथ  रथ  पीठासोन  हुए  ]

 क्योंकि  हमांरी  बड़ी  तथा  मध्यम  सिंचाई  परियोजनायें  पूर्ण  होने  में  लम्बा  समय  ले  रही  हैं  ।
 सिंचाई  क्षमता  बढ़ाने  तथा  छोटे  किसानों  को  सिंचाई  का  लाभ  देने  के  लिए  यह  दूसरा  तरीका  है  कि  लिफ्ट

 तथा  फव्वारा  सिंचाई  यंत्रों  पर  राजसहायता  दी  जाए  ।

 शुष्क  भूमि  में  खेती  की  समस्यायें  विशेष  प्रकार  की  हैं  और  उनकी  प्रवृत्ति  भी  बड़ी  है  ओर  इनके

 लिए  पर्याप्त  कार्य  नहीं  हुआ  है  ।  सूखे  को  रोकने  वाली  फसलों  की  किस्मों  पर  भी  ज्यादा  उत्साहजनक
 प्रान  नहीं  हुआ  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  मंत्री  महोदय  इस  पर  अधिक  ध्यान  दें  ।

 इस  वर्ष  अच्छी  वर्षा  होने  के  कारण  खाद्यान्न  के  उत्बादन  के  दर्शाएं  गए  लक्ष्य  काफी
 जनक  हैं  ।  लेकिन  इसके  साथ  ही  हमारे  पास  भण्डारण  की  क्षमता  नहीं  इसलिए  गोदामों  के  निर्माण
 कार्य  में  तेजी  लाने  की  जरूरत  है  तथा  विशेषकर  ग्र।मीण  क्षेत्रों  में  200-500  टन  की  क्षमता  वाले
 गोदामों  का  निर्माण  करने  को  बढ़ावा  दिया  जाना  चाहिए  ।  इसके  लिए  समितियों  को  राजसहायता  दी
 जा  रही  है  लेकिन  राजसहायता  की  मात्रा  अधिक  नहीं

 कृषि  मूल्य  आयोग का  उल्लेख  हुआ  थक्क॥  इसमें  किसान  ओर  अधिक  होने  चाहिएं  ।  प्रत्येक
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 जन  जन  जन  एप  न

 बिजय  एन०  पॉटिल  ]

 राज्य  स्तर  प*₹  एक  प्रतिनिधि  हीना  लैंकिंन  मूल्म  निर्धाश्ति  करंनें  के  बाद  भीं  अंधिके  मंदद  नहीं
 मिल  रही  बंऔरर  में  उनके  उंत्पीदों  के  मूंस्य  फिसानों  कीं  मंदंद  नहीं  करें  रहे  हैं

 उदाहरण  के  तौर  पर  प्याज  को  ही  लीजिए  ।  श्री  शरद  जोशी  ने  नासिक  में  इसके  लिए
 लन  का  नेतृत्व  किया  ।  अब  दिल्ली  में  हम  6  रुपए  किलो  के  हिसाब  से  प्याज  खरीद  रहे  किन्तु
 महाराष्ट्र  के  किसानों  का  क्या  हुआ  ?  उन्हें  उनके  उत्पादन  के  लिए  पर्याप्त  लाभ  प्राप्त  नहीं  हो  रहा
 इस  वर्ष  बीमारी  के  कारण  80  प्रतिशत  पौध  रोपे  जाने  के  पश्चात्  नष्ट  हो  गई  और  केवल  20  प्रतिशत
 बॉ  बंजी  ओर  प्रतत  एकड़  पंदानार  कहुत  कम  थी  केवल  20  से  39  फ़लिशत  यंदि  आप  उन्हें  400
 रु०  प्रति  क्विट्टल  भी  देंगे  तो  भी  इसका  कोई  लाभ  नहीं  क्योंकि  पंद्ावांर  बहुत  ही  कभ  यदि
 बाजार  में  मल्थ  बढ़  भी  जाएं  ओर  पंककर  कभ  तो  किसानों  को  पर्याप्त  आय  प्राप्त  नहीं  होती
 इंन  फरिस्थितिथों  में  सरकार  भोर  किसानों  के  पास  +बल  फैसले  बोमा  रह  जाता  गत  त्तीन  वर्षों
 से  केल्श्रीध  सरकार  की  बढती  हुई  हानियों  कें  घाबजूद  इसे  पूरी  भम्भीरता  के  साथ  लागू  किये  जाना

 चौहिए  और  सभी  किसानों  ओर  हर  ब्रकार  की  फतलों  को  इसके  अन्तर्गत  क्षाया  जामा

 जहां  तक  तिलहनों  का  सम्बन्ध  है  हम  खाद्य  तेंल  पर  हजारों  रुपए  ख्  कर  रहे  हैं  ।  किन्तु  यदि

 फसल  अच्छी  है  और  उसी  समय  आयात  भी  किया  जाता  तो  तिलहन  की  कीमतें  गिर  जाती  अंते

 आऑमात  सरणीधद्ध  करता  चाहिए  ओर  इंस  दृष्टि  से  रूतुलित  करनां  कहिएं  कि  किसानों  को  मिलने  वाला

 स्थानीय  फसल  काथ्बे  के  तुरन्त  काद  गिरे  न

 वास्तव  में  खाद्य  फसलों  और  क्रषि  उत्पादों  की  भांति  सभी  फसलों  की  ओर  उचित  ध्याभ  दिया

 जामा  चाहिए  ।  मैं  अक्ते  श्रथान  मंत्री  को  खाद्य  प्रसंस्करण  मंकलयब  स्थापित  करने  के  लिए  बधाई
 देना  चाहता  हूं  जो  किसानों  को  उनके  उत्पादन  के  प्रसंस्करण  के  पश्चात्  अधिक  मूल्य  उपलब्ध

 कराएगा  ।

 कृषि  के  साथ-साथ  हमारे  पास  मत्स्य  पालन  और  पशुपालन  भी  मत्स्य  पालन  के  सम्बन्ध  में

 मैं  एक  सुझाव  देना  चाहता  हैदरांबांद  में  आजंकलें  कुछ  किसानों  ने  मुर्गी  पालन  और  मत्स्य  पालन

 के  संबुक्त  फार्म  आरम्भ  किए  जिन  ढेंकों  में  मछलियां  पाली  जाती  हैं  उन्हीं  के  ऊपर  मुर्गी  पालन  भी

 किया  जाता  यह  अत्यन्त  लाभदीयक  सुझाव  है  और  यदि  हम  व्यापक  पैमाने  पर  मर्त्स्य  तथा  मर्गी
 पालन  साथ-साथ  आरम्भ  करेंगे  तो  उत्पादन  बढ़  जाएंगा  ।  हम  देखते  हैं  कि  हाल  के  वर्षों  में  मांसे  के  प्रति
 किलो के  मूल्य  में  भारी  वृद्धि  हुई

 मैं  अपनी  बात्च  इन  दो  मुद्दों  क ेसाथ  समाप्त  करना  चाहता  हूं  ।  हम  किसानों  को  बिजली  देते  हैं

 किन्त  हम  देखते  हैं  कि  अनेक  राज्यों  विश्येषकर  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  में  सप्लाई  नियमित  नहीं  है  ।

 वहां  कुओं  में  पानी  है  कि  न््तु  किसान  इसको  उचित  समय  पर  बाहर  निकाल  कर  अपनी  फसल  को  नहीं
 सींच  संकतो  है  ।  ऐसे  मॉमलों  में  लैरकार  की  भारी  संख्या  में  पंघम  चंक्कियां  लगाने  के  सम्बन्ध  में

 विंचारं>क  रना  चाहिएँ  कंथीकि  भंदिं  ऐसा  किंधा  जाती  हैं  तीं  कर्म  से  कंधे  किसीमी  को  कुछ  तो  राहत  प्राप्त

 होगी  ।  बिजली  न  होने  के  करंण  वह  इसको  अ्रवोग  कर  संफंता  क्वींकि  जब॑  बिजली  नहीं  होगी  तो
 फसल  को  कम  सें  कैम  ।5  वी  20  दिन  तक  पौनी  नहीं  मिलता  तों  सॉरी  फल  नध्ट  होगी  ।  बतः
 ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  ।

 संभोषतिं  महोदेव॑;मेरें  मित्र  श्री  देण्टवेलें  मे  अपने  प्रररेस्मिकਂ  भाषण  में  कहां  किःक्मि  को  जोत-क्षेत्र
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 कम  हो  गया  है  और  प्रति  किसान  का  जोत-क्षेत्र  घटकर  1.5  हैक्टेयर  हो  गया  है  अतः  किसान  के  लिए
 सिंचाई  के  काम  के  लिए  एक  बैल  या  एक  बेलगाड़ी  या  अन्य  आवश्यक  आधारभूत  ढांचा  रखना  अत्यन्त

 कठिन  बन  गया  यह  मितव्ययी  नहीं  है  ।  मैं  यह  सुझाव  देता  हूं  कि  सहकारी  खेती  के  प्रयोग का
 प्रयास  किया  बहुत  पहले  अर्थात  सातवें  दशक  के  आरम्भिक  चरण  में  इस  दिशा  में  कुछ  प्रयास
 किया  गया  था  ।  मैं  अपनी  बात  यह  कहकर  समाप्त  करना  चाहता  हूं  कि  क्रृषि  मंत्रालय  को  किसी  न
 किसी  रूप  में  सहकारी  खेती  पर  विचार  करना  चाहिए  ताकि  सभी  किसानों  को  लाभ  पहुंचे  और  उनकी
 दशा  में  सुधार  हो  और  उन्हें  कुशल  अर्थव्यवस्था  उपलब्ध  हो  ।  मैं  आपको  घत्यवाद  देता  हूँ  कि  आपने
 मुझे  बोलने  के  लिए  समय  दिया  है  ।

 श्री  राम  प्यारे  पनिका  :  सभापति  मैं  आपको  यह  बता  देना  चाहता
 हूं  कि  हम  पीछे  बैठकर  किसी  और  विषय  पर  बात  नहीं  कर  रहे  थे  बल्कि  जो  हमारे  क्षि  राज्य  मंत्री
 श्री  शास्त्री  जी  उनके  उनके  विभाग  में  देश  के  लिए  क्या  काम  हो  रहा  उस  पर  चर्चा  कर

 रहे  थे  ।

 ]
 समापति  महोदय  :  आप  सदन से  मुझे  नहीं  ।  आप  मुझसे  मेरे  कक्ष  में  धिल  सकते

 ]

 थभ्री  राम  प्यारे  पनिका  :  सन्  80  के  बाद  कृषि  क्षेत्र  में  जो  हमारे  यहां  काम  हुआ  है  उस  पर
 प्रकाश  डालना  चाहता  हूं  ।  आज  हम  गौरव  के  साथ  यह  कह  सकते  हैं  कि  175  मिलियन  टन  गल््ले  का
 उत्पादन  करने  जा  रहे  इसके  साथ-साथ  हमने  आयल  सीड्स  ओर  दालों  में  उत्तरोत्तर  सफलता
 प्राप्त  की  है  ।  पहले  हम  चीनी  का  इम्पोर्ट  किया  करते  थे  लेकिन  सदन  को  यह  जानकर  खुशी  होगी  कि
 इस  साल  हम  एक  करोड़  टन  का  उत्पादन  करने  जा  रहे  हैं  ।  85-86  लाख  टन  के  करीब  हमारा
 कंजम्पशन  बाको  हम  एक्सपोर्ट  करने  की  सोच  रहे  आज  हम  यह  कह  सकते  हैं  कि  अन्न  के  क्षेत्र
 में  ही  नहीं  बल्कि  गन्ना  और  अन्य  जो  सेन््सीटिव  क्षेत्र  उनमें  भारी  उत्पादन  किया  है  ।  जब  जनता
 पार्टी  का  ढाई  वर्ष  का  राज  रहा  तो  उस  समय  कृषि  उत्पादन  सत्रह  प्रतिशत  नीचे  चला  आपको

 यह  जानकर  खुशी  होगी  कि  हमने  सूखे  क ेसमय  इस  तरह  से  व्यवस्था  की  जिससे  कोई  फक  नहीं  पड़ा  ।
 यह  बात  सही  है  कि  तमाम  व्यवस्था  के  बावजूद  कृषि  क्षेत्र  में  हम  बहुत  कम  तरक्की  कर  पाए  आज
 भी  देश  में  26  और  तीस  परसेंट  के  करीब  सिचित  क्षेत्र  हैं  और  बाकी  सूखा  आज  और  भी  जो  कृषि
 उत्पादन  के  क्षेत्र  हैं  उसमें  बहुत  पीछे

 हम  अभी  उन  किसानों  के  लिए  जो  सूखा  रेगिस्तानी  ट्राइबल  पहाड़ी  क्षेत्र  और
 क्रोनिकली  डेफिसिट  एरिया  के  रहने  वाले  उनके  लिए  वह  साधन  मुहैया  नहीं  करा  सके  जेसे
 बीज  ओर  पेस्टीसाइड्स  ।  आज  समय  की  यह  आवश्यकता  है  कि  आप  उन  इलाकों  को  देखें  ओर

 श्यकतानुसार  उन्हें  खाद  उपलब्ध  आप  ऐसे  क्षेत्रों  मे ंबांध  बनाएं  आप

 ट्यूबवैल  पानी  लिफ्ट  करके  सिंचाई  की  सुविधा  उन्हें  उपलब्ध  लघु  सिंचाई  के  क्षेत्र  के
 अन्तगंत  जो  सेफ  डैम  बनाने  की  योजना  है  उसको  लागू  करें  ।  देश  में  कृषि  वैज्ञानिकों  क ेकारण  काफी
 प्रगति  हुई  है  ।  तभी  हम  कहने  को  तैयार  हैं  कि  मेँ  के  उत्पादन  में  6  गुना  और  धान  के  उत्पादन  में
 भी  कई  गुना  वृद्धि  हुई  लेकिन  जो  मोटे  अनाज  हैं  उन  हम  पीछे  हैं  ।  जैसे  बाजरा
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 ओर  ट्राइबल.एरियम  में  जो  गल्ला  होता  है  उनमें  स्मिचे  और  हाईब्रीड  वेराइटी  पंदा  करें

 चुवाब्र.का  वक्त  आता  है  तो  किसान  की  बात  होने  लगती  है  और  कई  नेता  किसानों  के  पंदा  लगते
 हैं  ।  जेसा  अभी  तुलसी  राम  जी  ने  कहा  कि  वर्षा  ऋतु  सें  बहुत  से  कीड़े-मकोड़े  निकल  क्षाते  हैं.तो  इसी

 तरह  चनाव  के  समय  में  भी  किसानों  के  लिए  घड़ियाली  आंसू  बहाने,वाले  पैदा  हो  जाते  जो  कभी

 राजा-महाराजा  थे  जिन्होंने  हल  की  मूठ  पर  भी  हाथ  नहीं  धरा  वह  भी  किसानों  की  बात  करते  वैसे

 मैं  इस  बात  से  इनकार  नहीं  करता  कि  उधर  के  साथियों  ने  अच्छे  सुझाब  नहीं  उन्होंने  भी  भच्छ

 सुझाव  दिए  हैं  ।  उन्होंने  भी  कहा  कि  सारी  सुविधाएं  किसानों  को  मिलनी  लाभकारी  मूल्य  को
 लेकर  आज  किसान  आन्दोलित  पूरे  सदन  को  निर्णय  लेना  है  कि  जो  उद्योग  उद्योग  में  कभी  प्राइस
 नीचे  नहीं  आते  लेकिन  जो.किसाव  अपना  कच्चा  माल  कृषि  के  लिए  खरीदता  है  जैसे
 खाद  और  पार्ट  स-आदि  यह  उम्नको  नहीं  मिलते  लेकिन  जो  उसकी  उपज  है  वह  इतनी  सस्ती

 हो  जाती  है  कि  उसका  जीवन  स्तर  नहीं  उठ  पाता  ।  दूसरी  तरफ  हम  खेतीहर  मजदूरों  की.बात  करते

 हैं  ।  विभिन्न  सरकारें  उनकी  न्यूनतम  मजदूरी  तय  कर  देती  हैं  और  यह  बिना  सोचे  कि  किसान  की  देने

 की  क्षमता  है  या  नहीं  ।  इसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  किसानों  और  मजदूरों  के  बीच  लड़ाई  छिड़  जोती

 है  ।  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  ठीक  है  कि  आप  न्यूनतम  मजदूरी  तय  लेकिम्त  किसाब  की

 हालत  को  भी  देखें  ।  अगर  उसकी  हालत  ठीक  नहीं  है  तो  उसको  सब्सिडी  देकर  उसकी  हालत  ठीक  करें

 जिससे  वह  न्यूनतम  मजदूरी  दे  सके  |  ईसलिए  आप  किसान  पर  तब  भार  डालें  जब  वह  अपनी  बचत
 करे  और  मजदूरों  को  दे  सके  ।  किसानों  और  मजदूरों  का  जो  पुराना  रिश्ता  था उसको  आप  मत्त-ब्रिग्नाह़ें  ।
 मैं  स्वयं  लेवर  एरिया  का  मैं  चाहता  हूं  कि मजदूर  को  पूरी  मजदूरी  लेकिन  किसान  के  पास
 पैसा  होगा  तभी  वह  देगा  ।  इसलिए  किसान  को  इतमा  पैसा  दें  कि  घह  अपने  बाल-बच्चों  का  पालन-पोषण
 कर  किसानों  के  आन्दोलन  की  बात  आती  है  कि  उनकी  '  मिलनी  यह“ठंणने  वाले
 लोग  चुनावी  वर्ष  जब  आता  है  अप॑नी  राजनीति  चलामे  के  पैदा  हो  जाते  मैं  आपसे  स्पष्ट
 कहना  चाहता  हूं  कृषि  के  बजट  का  बिजली  के  बजट  का  -  सिचाई  के  '  बजट  का  सम्बन्ध
 या  फर्टिलाइज  र  के  बजट  का  सम्बन्ध  केवल  एक  विभाग  से  नहीं  है  ।  हमारे  जितने  किसानों  केਂ  नेता
 वे  जानते  हैं  कि हर  साल  सरकार  करोड़ों  रुपये  की सबसिडी  देकर  किसानों  को:खाद  उपलब्ध  कराती
 लेकिन  जब  यहां  आएंगे  तो  कहेंगे  कि सरकार  ने  सारी  व्यवस्था  बिगाड़  रखी  किसानों  का  हित'नहीं
 हो  रहा  परन्तु  जब  देहातों  में  जाएंगे  तो फिसानों  को  भड़काने  वाली  उल्टी  बातें  करेंगे  ।  ऐसे  नेताओं

 ऐसे  लोगों  से और  ऐसे  दलों  से  हमें  सावधान  रहने  '  जरूरत  है  ।  आपके  माध्यम  से  किसानों  से
 अपील  करना  चाहता  हूं  कि  देश/की  आधिक  व्यवस्था  और  आधिक  स्थिति  कोਂ  देखते  हुए  केवल  उन्हीं
 चीजों  की  मांग  करें  जो  उन्हें  सरकार  की  भोर  से  दी  जा'सकंती  हैं  और  जो  सम्भव  मैं  मामता  हूँ  कि
 किसानों  को  सस्ती  बिजली  मिलनी  चाहिए  लेकिन  उससे  ज्यादा  है  कि  वहਂ  समय  से  मिले  ।  मैं
 जामता  हूं  कि  क्सिानों  के  लिएआज  जगह-ज  बिजली  की  लाइनें  ओर  लगाये  जा  रहे
 परन्तु  उन्हें  जो  व्यावहारिक  कठिनाइयां  रही  -  उन्हें  दूर.किया  जाना  मैं  यह  भी  मांग
 करता  हूं:कि  क्स़ननों:को  सममर  से  बीजः  समय  से  खाद  मिल्तनी  +त्वाहिए  +  मात्रता  और
 यह  बात  सही  है  कि  सरकार  की  ओहद  से  दी  जाने  बाली  की  की  संख्या  उत्त  रोत्तर
 बढ़ती  ही  जा  रही  उत्तिश्चितਂ  फसलों  का  सपोर्ट:।प्राइस  देन  सःरकार  वे:शुरू।क्िया  था
 सेकिन  पहले  से  ज्यादा  का।सप्रोर्ट  प्राइस  रहा  लेकिन  खिस  आधार

 निश्चित  किया  जाता  उसमें।फर्िवितेन  की  आकश्ाकता  है  #  शप्रोठ  प्राइस  कम्ज्यमस्  प्राइस
 £  के  साधन््डेग.कियह  जहध्ना  चाहिए  ।  आज  करे-जजिसरेठः  पर।गेहूं  या/दूसरी  खिलःरही
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 उसी  को  आधार  मानकर  उन  वस्तुओं  की  सपोर्ट  प्राइस  निश्चित  की  जानी  चाहिए  ।  एक  मेरा  निवेदन
 है  कि  आप  का  जो  मूल्य  तय  करने  वाला  कमीशन  उसमें  आप  अधिक  से  अधिक  किसानों  को
 अभी  तुलप्ीराम  जी  जो  कुछ  कह  रहे  मैं  उससे  सहमत  हूं  ।  कोई  जरूरी  नहीं  कि  यहां  एअर-कण्डीशन्ड
 कमरों  में  बंठने  वाले  लोग  किसान  को  मिलने  वाले  सपोर्ट  प्राइस  को  तय  वंसे  हम  उन्हें  धन्यवाद  देते
 हैं  कि  उन्होंने  देश  में  नई  रिसचं  करके  कृषि  की  पैदावार  बढ़ाने  में  सहायता  की  है  लेकिन  खेती  का
 व्यावहारिक  ज्ञान  रखने  वाले  किसानों  को  उस  कमीशन  में  रखा  दाना  अत्यन्त  आवश्यक  वसे  तो
 आजकल  गांवों  में  भी  बहुत  ने  पढ़े-लिखे  लोग  हो  गए-हैं  ॥ आज  -  किसन  इसलिए  आन्दोलन  की  राह  पर
 नहीं  झा  रहा  कि  उसकी  उंपद  कम  को  रही  या  उसे  सरकार  की  से  कम  सहायता  मिलती  या
 सरकार  उसकी  ओर  पूरा  ध्यान  नहीं  दे  रही  सरकार  की  ओर  से  उसकी  यथासंभव  सहायता  की  जा
 रही  है  लेकिच  सक्से  बड़ा  दुख:उसे  इस  बात  का  है  कि  उत्पाद  का  उसे  और  उक्ति  मूल्य  नहीं
 मेरा  भत  है  कि  इस  विषय  पर  सरकार  को  निश्चित  तौर  से  पुनविचार  करके  कोई  निर्णय  लेना  चाहिए
 ताकि  क्रिसानों  को  उनके  उत्पाद  का  उच्चित  मूल्य  मिम्न॒  इसके  लिए  आपको  मिनिमम  वेज  तय
 करना  होगा  ।  वसे  तो  अब  भी  मिनिमम  वेज  आपने  तय  हुआ  हैपरन्तु  वह  सिर्फ  कागजों  तक  ही
 सीमित  होकर  रह  गया  है  ।  आज  हमारे  देश  के  कृषि  मजदूर  अनभार्गेनाइज्ड  सेक्टर  में  हैं  और
 गण  उनका  शोषण  कर  रहे  बिना  अपराध  के  उन्हें  सताया  जाता  उसे  बंद  कर  देते  हैं  और  उसकी
 जमाप्नत  तक  हो  पाती  |  जहां  तक  वसूली  का  सम्बन्ध  निश्चित  तोर  से  किसामों  को  जो  ऋण  दिए
 गए  खासकर  किसानों  ओर  म।जिबल  किसानों  उन  के  कर्ज  पर  आपको  विचार  करना  होगा  ।
 अब  वह  समय  आ  गया  है  जबकि  आपको  उस  कर्ज  को  माफ  करना  होगा  ।  बड़े  किसानों  ने  भी  जो  ऋण
 लिया  उसकी  वसूली  के  संबंध  में  भी आपको  विचार  करना  आप  ऐसा  वातावरण  बनाइए
 जिससे  किसान  यह  समझ  सके  कि  यह  सरकार  हित  में  काम  कर  रही  है  ।  हमारे  जितने  साथी
 किसानों  को  भड़काने  काली  कार्यवाही  करते  उन्हें  कोई  मौका  मिलने  भाज  इस  बात  की
 बहुत  भावश्यकता  है  ।

 इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  कि  लंण्ड  रिफाम्सं  की  दिशा  में  सरकार  ने  बहुत  सराहनीय  कार्यवाही
 की  है  लेकिन  क्या  यह  सच  नहीं  कि  आज  भी  लोगों  ने  अपने  बिल्लियों  ओर  तोतों  के  नाम  पर
 जमीनों  पर  कब्जा  जमाया  हुआ  हजारों  एकड़  जमीन  उनके  कब्ज  में  इस  सदन  मैं  कह  सकता
 हूं  कि  कितने  ही  हमारे  माननीय  सदस्य  बंठ  मुझे  जानकारी  जिनके  पास  हजारों  बीघा  जमीनें  हैं  ।
 मेरा-सुझावਂ  है  कि  इस  कक्ध  को  हम  नेहरू  झ्ताब्दि  के  रूप  में  श्रनायें  और  यह  संकल्प  लें  कि  गरीब

 को  छनका  हक  कन््जा  और  उनके  हित  हमने  जो  सीलिग  एक्ट  बनाया
 उसका  सही  ढंग  से  इम्प्लीमैंटेशन  करेंसे  ताकिकिससनोंਂ  के  फस  जो  जमीनें  उनके  वे  वास्तविक  मालिक

 जहः  यूथ्का  पड़  जाता  बाढ़  आ  जी  अर्थक्वेक  जाता  उसके  लिए  निश्चित  तौर
 से  बजट  इधर-उधर  काटकर  उन  क्षेत्रों  की  भरपूर  सहायता  की  जानी  चाहिए  ताकि  ऐसे  क्षेत्रों  में  रहने
 वाले  गरीब  मजदूरों  के  आंसू  पोंछे  जा  सकें  ।  आज  बिहार  असम  में  और  यहीं  बहुत  सी  जगहों  में
 इस  साल  अच्छी  बारिश  होने  के  बाद  से  ऐसे  पहु  मैं  जपने  faaige मिर्जापफुरु  कीः  बात  बताता
 हूं  जो  मेरी  कांस्टीटुएंसी  वहां  नहर  में  पानी  न  आने  के  समय  से  वर्षा  नਂ  होने  के  कारण  फसल

 भूख  मई  वहां  का  क्राश्तकार-हाह्मकवर  मचा  रहा  मैंने  मंत्री  जी  से  निवेदद  है  कि  वह
 कर-देखें'ओरः  ऐसी  म  जो  वहां:का  चित्रण  कर  सके  ।

 आज  किसानों  के  हितों  का  सामंजस्य  करने-के  वलिएं!मएखिरेः  से  आपको  विचार  करना  पड़ेगा
 ताकि  देश  में  आपस  में  कोई  संघर्ष  ण  विवाद  हो  और/चुनोती'  से  हम  लेठी  का  उत्पादन कर
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 पा  श्री  चरनजोत  सिह  वातिया  )  :  सभापति  हम  सभा  में  किसानों  और  क््षि
 प्रजदूरों की  मांगों  पर  चर्चा  कर  रहे  इस  देश  की  लगभग  80  प्रतिशत  जनसंख्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 रहती  या  य॑  कहें  कि  वे  प्रत्यक्ष  तौर  पर  या  अप्रत्यक्ष  तौर  पर  कृषि  से  सम्बद्ध  हैं  और  मलतः  हमारे
 देश  की  अर्थव्यवस्था  कृषि

 यह  दुःख  की  बात  है  कि  स्वतन्त्रता  के  40  वर्षों  के  बाद  ग्रामीण  चाहे  वे किसान  हों
 या  कृषि  से  सम्बद्ध  मजदूर  की  स्थिति  में  सुधार  नहीं  हुआ  है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  किसान जो
 हमारे  समाज  और  कृषि  संबंधी  अथंव्यवस्था  का  आधार  हैं  उन्हें  उनके  उत्पादन  के  लिए  समर्थन  मूल्य
 नहीं  दिया  जाता  ।  हम  ऊंचे  स्वर  से  यह  कह  सकते  हैं  कि  हमने  हरित  क्रांति  में  कदम  रखा  है  और  किसान
 भारतीय  समाज  ओर  भारतीय  जनता  का  पोषण  करते  किन्तु  हम  उन्हें  उनके  उत्पादन  के  लिए
 अच्छा  मूल्य  देने  में  उदारता  से  काम  नहीं  लेते  किसानों  के  प्रतिनिधियों  का  कृषि  लागत  ओर  मूल्य
 आयोग  में  उचित  प्रतिनिधित्व  नहीं  किया  जाता

 हम  कृषि  वैज्ञानिकों  के  खिलाफ  नहीं

 हम  प्रौद्योगिकी  से  किसी  व्यक्ति  के  विरुद्ध  नहीं  कृषि  लागत  और  मलल््य  आयोग  के
 अधिकांश  सदस्य  ऐसे  किसान  होने  चाहिएं  जो  भूमि  को  खेती से  प्रत्यक्ष  रूप  में  सम्बद्ध  हैं  ।

 निवेश  और  बिजली  की  कीमतें  कम  कर  दी  जानी  चाहिए  ।

 ऊर्जा  सस्ती  होनी  चाहिए  क्योंकि  किसान  खेती  के  लिए  उवंरक  व  ऊर्जा  पर  निर्भर  करते
 जब  तक  हम  इन  चीजों  को  सस्ते  दामों  में  नहीं  देंगे  वह  संतुष्ट  नहीं  इसलिए  वह  हमेशा

 आन्दोलन  करते  हैं  ।  जब  वह  अपनी  वाजिब  मांगों  के  लिए  आंदोलन  करते  हैं  तब  सरकार  कहती  है  कि
 विपक्षी  नेता  व  अन्य  लोग  उन्हें  भड़का  रहे  हैं  तथा  उनकी  मांगों  की  वकालत  कर  रहे  हैं  ।  मैं  फिर  निवेदन
 करूंगा  कि  कीटनाशक  व  ऊर्जा  को  सस्ते  दामों  पर  उपलब्ध  कराना  चाहिए  ताकि

 उनके  उत्पादन  का  खर्च  कम  हो  कृषि  उत्पादन  का  मूल्य  ओद्योगिक  मूल्य  से  संबंधित  होना

 चाहिए  ।

 हमने  पहले  देश  के  कई  हिस्सों  में  सूखा  देखा  था  तथा  अब  हम  देश  के  अधिकतर  हिस्से  में  बाढ़
 देख  रहे  मैं  सरकार  से  प्रस्ताव  क  रता  हूं  कि  वह  स्थायी  रूप  से  एक  प्राकृतिक  विपदा  व  संकट  कोष  की

 स्थापता  करे  तथा  उसमें  घन  की  व्यवस्था  करे  ताकि  जब  भी  देश  के  किसी  हिस्से  में  सूखा  या  अन्य  कोई

 प्राकृतिक  विपदा  हो  तो  ग्रामीणों  तथा  कृषि  व्यवसाय  के  लोगों  को  उचित  मात्रा  में  सहायता
 दी  जा  सके  ।

 विस्तुत  और  अनिवायं  बीमा  होना  चाहिये  तथा  सभी  किसान  व  कृषि  मजदूर  इस  बीमा  योजना
 के  अन्तर्गत  आने  चाहिए  ।

 हमारे  युवाओं  में  असंतोष  का  एक  कारण  यह  भी  है  जो  भी  ऋषि  क्षेत्र  में  कायं रत  उन्हें पूरे
 समय  रोजगार  नहीं  मिलता  अतः  सरकार  को  ग्रामीण  लोगों  को  इस  बात  के  लिए  बढ़ावा  देना

 चाहिये  कि  वह  ग्रामीण  उद्योग  लगाएं  ताकि  बह  लोग  उस  उद्योग  में  लगे  रहें  तथा  उससे  उन्हें  लाभ
 मिलता  रहे  ।  सरकार  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कृषि  पर  आधारित  उद्योग  लगाने  चाहिये  ।

 सरकार  को  किसानों  को  अच्छे  किस्म  के  बीज  उपलब्ध  कराने  के  लिए  आश्वासन  देना
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 उन  लोगों  के  विरुद्ध  सख्त  कदम  उठाने  चाहिये  जो  कि  खराब  व  मिलावट  वाले  उवंरकों  तथा
 नाशकों  का  व्यापार  करते  हैं  ।  हमने  कई  बार  सरकार  का  घ्यान  ओर  आकर्षित  किया है  कि  कुछ
 बेईमान  व्यक्ति  मिलावट  वाले  उवंरकों  का  व्यापार  करते  वह  मिलाग्ट  वाली  दवायें  बेचते  उनके
 साथ  किसी  प्रकार  की  दया  या  सहानभूति  नहीं  दिखानी  चाहिये  ।

 जो  लोग  ऐसा  व्यापार  करते  हैं  वह  अपराधी  हैं  तथा  उनके  साथ  इतनी  सख्त  कारंवाई  करनी
 चाहिए  कि  वह  यह  सब  करना  छोड़  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  सभापति  महोदय  का  धन्यवाद  व्यक्त
 करता  ह  1

 श्री  श्रोबललम  पाणिग्रही  :  सभापति  इस  महत्वपूर्ण  चर्चा  में  भाग  लेने  का
 मौका  दिये  जाने  के  लिए  मैं  आपका  घन्यवाद  व्यक्त  करना  हम  किसानों  और  कृषि  मजदूरों  की
 मांगों  पर  चर्चा  कर  रहे  इस  विषय  से  महत्वपूर्ण  ओर  कोई  विषय  नहीं  हो  सकता  क्योंकि  जैसा
 कि  आप  जानते  हैं  हमारा  कृषि  प्रधान  देश  है  और  हमारे  देश  की  प्रगति  पूरी  तरह  कृषि  के  विकास  एवं
 आधनिकीकरण  पर  निभंर  है  ।  आप  उद्योगों  की  भी  बात  कर  सकते  हैं  पर  वह  कृषि  विकास  से  संबंधित

 हमें  पण्डित  जवाहर  लाल  नेहरू  को  धन्यवाद  देना  चाहिए  कि  उन्होंने  हरित  क्रान्ति  को  स्वतन्त्रता
 प्राप्ति  क ेबाद  आरम्भ  किया  तथा  उसे  अपने-अपने  समय  में  लालबहादुर  शास्त्री  जी  तथा  इईन्दिरा  जी
 ने  भी  पूरा  समर्थन  व  प्रोत्साहन  जो  देश  पहली  पंचवर्षीय  योजना  के  समय  55  मिलियन  टन
 अनाज  पैदा  कर  रहा  था  वह  इस  समय  करीब  170  मिलियन  टन  अनाज  पैदा  कर  रहा  यह  सामान्य  से
 अधिक  विकास  है  तथा  अभूतपूर्व  विकास  है  ।  तथा  300%,  से  भी  अधिक  है  ।  यह  कोई  छोटी  उपलब्धि
 नहीं  वास्तव  में  कृषि  क्षेत्र  में भारत  की  इस  प्रगति  की  सारे  विश्व  ने  सराहना  की  यह  बड़े  सन््तोष
 की  बात  है  कि  पिछले  वर्ष  हमने  देश  में  पड़े  सूखे  का सामना  कर  लिया  था  बल्कि  दक्षिण  अफ्रीकी  देशों
 को  भी  उनकी  सूखे  की  स्थिति  से  निबटने  में  उनकी  सहायता  की  हमने  उनकी  खाद्यान्न  आदि  से
 जबरदस्त  सहायता  की  परन्तु  फिर  भी  वास्तविकता  यह  है  तथा  हमें  यह  मानना  पड़ेगा  कि  अभी
 किसानों  के  जीवन  स्तर  में  संतोषप्रद  सुधार  नहीं  हुआ  है  मेरा  तात्पयं  गरीब  किसानों  से  है  ।  यह  काफी
 चिन्ताजनक  है--तथा  इस  पर  हमने  अधिक  ध्यान  दिया  है  ।  काफी  कदम  पहले  ही  उठाये  जा  चुके

 भूमि  सुधार  किये  गये  हैं  |  वास्तव  इस  दिशा  में  और  बहुत  कुछ  करना  बाकी  जहां  तक  सिंचाई
 का  सवाल  बहुत से  क्षेत्रों  में स्चाई  की  सुविधा  प्रदान  की  जा  चुकी  परन्तु  फिर  भी  हमें  सिंचाई
 को  प्राथमिकता  देनी  होगी  ।

 कीटनाशक  व  उवंरकों  4  अन्य  बहुत  सी  चीजों  में  भी  यही  स्थिति  यह  आम  राय
 है  कि  अभी  तक  देश  के  लोगों  का  ध्यान  भूमि  पर  22  हैक्टेयर  से  कम  भूमि  रखने  वाले  छोटे
 किसानों  की  संख्या  85%  है  ।  इसका  मतलब  यह  है  कि  23  हैक्टेयर  से  कम  भूमि  रखने  व!ले  किसानों
 की  संख्या  85%  एक  हैक्टेयर  तक  ऐसी  जोतें  भूमि  की  कुल  जोतों  का  45%
 आप  कल्पना  कीजिए  कि  केवल  थोड़े  से  काश्तकारों  और  किसानों  के  देश  में  कुल  खेती  योग्य  भूमि
 का  2/3  भाग  है  वतंमान  स्थिति  यह  है  ।  देश  में  अनेक  छोटे  किसान  हैं  और  इन  छोटे  किसानों  में  से

 बहुत  से  किसान  स्वयं  खेंतीहर  मजदूर  भी  हैं  ।  वे  बहुत  कम  मात्रा  में  खाद्यान्न  का  उत्पादन  करते  हैं
 और  उन्हें  अपने  उत्पाद  को  बहुत  कम  कीमत  पर  बेचने  के  लिए  मजबूर  किया  जाता  वे  अपना
 सारा  उत्पाद  अपने  उपभोग  के  लिए  भी  न  रखकर  बेचते  ब.त  बार  तो  उन्हें  अपना  अनाज  बहुत
 ही  कम  कीमत  पर  बेचना  पड़ता  हैं  |  वे  शोषित  किन्तु  अभाव  के  दिनों  में  उन्हें  आपूर्ति
 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  पर  निभंर  रहना  पड़ता  कभी-कभी  उन्हें  खुले  बाजार  से  खाद्यान्न
 खरीदना  पड़ता  अपने  उपभोग  के  लिए  उन्हें  अपने  द्वारा  बेचे  गए  माल  से  अधिक  कीमतों  पर

 खाद्यानन  खरीदना  पड़ता  है  ।  मैं  आंकड़ों  आदि  के  ब्यौरों  का  जिक्र  नहीं  करना  चाहता  किन्तु  मैं  सरकार
 के  विचारार्थ  एक  सरल  प्रश्न  रखना  चाहता  हूं  ।  मैं  निश्चित  रूप  से  यह  महसूस  करता  हूं  और  उन

 सदस्यों  के  इन  विचारों  का  भी  समर्थन  करता  जो  पहले  बोल  चुके  कि  हमारे  देश  में  दुर्भाग्य  से
 सेवा  क्षेत्र  पर  कृषि  क्षेत्र  की  तुलना  में  अधिक  ध्यान  दिया  जा  रहा  विशेष  रूप  मैं

 यह  कहना  चाहूंगा  कि  अब  स्थिति  ऐसी  हो  गई  है  कि  के'द्र  सरकार  या  राज्य  सरकार  का  चतुर्थ  श्रणी
 का  कर्मचारी  भी  1000  रुपये  प्रति-मास  से  कम

 वेहन
 नहीं  ले  रहा  उसकी  वाषिक  आय  12,000
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 पये से  अधिक  बंठती  है  ।  किम्त्  - इस  देश  में  कितमे  काश्तकारों  वाषिक  आय  12,000/-  रुपये

 ?  इंस  सम्बन्ध  में  हमा सख्त  क्या  विचार  है  ?  हम  इन  गरीब  किसानों  को  किस  स्तर  पर  रखना
 चाहते  मैंने  जोतों  के  आकार  के  बारे  में  कुछ  भूमि  की  जोत  वाले  काश्तकारों
 की  प्रतिशतता  जो  लग#म  80%  है  भर्थात--जो  सरकार  के  चतुर्थ  श्रेणी  कर्ंचारियों  फो  वाषिक  आ
 से  बहुत  कम.भआय  पा  रहे  इस  प्रक्रार  यहां  असन्तुलन  असंतुलन  है  |  इसे  दूर  करना

 ही  यदि  हम  इस  दृष्टिकोण  से  समस्या  पर  ध्यान  दें  और  उनकी  समस्या  का  समाधान  करने  का
 प्रयास  करें  तो  मेरा  विचार  है  कि  बहुत  सी  अन्य  समस्याएं  भी  समाप्त  हो  जाएंगी  ।

 अब  लाभकारी  कीमतों  के  लिए  मैं  यह  कहना  चाहूगा  कि  जहां  सिंचाई  की  संभावनाएं  हैं  वहां
 एक  या  दो  से  अधिक  फसलें  उगाने  की  अधिक  संभावनाएं  हैं  और  इससे  स्वतः  ही  नियन्त्रित  क्षेत्र  में
 काश्तकारों  के  स्तर  में  वृद्धि  होगी  ।  इसलिए  फसल  के  लिए  सिचाई  ओर  मृदा  प्रबन्ध  ऐसे  कारक
 हैं  जिन  पर  ध्यान  दिया  जाना  जबकि  होता  यह  है  कि  अधिकारी  तंत्र  आय  के  सम्बन्ध  में  सभी
 राज्यों  के  किसानों  को  पंजाब  और  हरियाणा  के  किसानों  के  समतुल्य  समझता  यह  उचित  नहीं  है  ।

 उड़ीसा  और  पश्चिम  बगाल  तथा  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  के  कुछ  भागों  में  भी  स्थिति  अत्यधिक  खराब
 उन्हें  बराबर  नहीं  समझा  जा  मैं  एक  बार  +िर  यह  कहना

 चाहूंगा  कि  जाति  और  धर्मंमत  को  नजर-अन्दाज  क्वरते  हुए  इन  लोगों  की  आथिक  स्थिति  के  क्षाधार
 पर  इन्हें  शिक्षा  आदि  उपलब्ध  कराने  सम्बन्धी  सुविधाएं  और  सहायता  प्रदान  की  जानी
 चाहिए  ।  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  को  ये  सुविधायें  पहले  और  इसके  बाद
 आधिक  स्थिति  के  आधार  पर  ये  सुविधायें  दी  जानी  चाहिएं  ।  इसी  प्रकार  शिक्षा  सुविधाएं
 और  चिकित्सा  सुविधाओं  के  संबंध  में  गरीब  लोगों  को  ऐसी  सुविधाएं  दी  जानी

 है

 काश्तकार  समुदाय  में  बात  का  अत्यधिक  है  क्योंकि  केवल  कृषि  क्षेत्र  में  सम्पत्ति
 पर  अधिकतम  सीमा  लागू  होती  है  ओर  शहरी  सम्पत्ति.या  क्षेत्र  में  इसकी  क्रोई  अधिकतम
 सीमा  नहीं  यह  अत्यधिक.पक्षप्रात  पूर्ण  बात  इसलिए  सम्पत्ति  की  अधिकतम  सीमा  के  क्रियान्वयन
 के  मामले  में  कोई  पक्षपात  तथा  सरकार  को  ये  स्रभी  क्षेत्र  इसमें  शामिल  करने  चाहिए  ।
 किसान  समुदाय  के  बीच  बढ़ते  हुए-असंतोष  को  करने  के  लिए  इस  महत्वपूर्ण  विषय  पर  इस
 ढंग  से  कार्य  करना  उनकी  समस्यायें  वास्तविक  हैं  जिनका  से  अध्ययच  किया
 जाना  चाहिए  और  उन  पर  प्राथमिकता  के  आधार  पर  विचार  किया  जाना

 प्रो०  संफुह्दीन  सोज  :  सब्रसे  मैं  यह  कहना  चाहता  हं  कि
 आज  मैं  हिन्दुस्तानी  जबान  में  बोजना  चाहता  हूं  ओर  मैं  संसद  सचिवालय  को  प्रहले  ही  इसका  नोटिस
 दे  चुका  हूं  ।  इसका  अनुकाद  उर्दू  में  होनां  चाहिए  क्योंकि  उर्दू  मेंरी  पहली  भाषा

 सभापति  अहोदय  .:  बो  लिए  ।

 प्रोढ  संफुद्दी न  प्सोझ८  मैं  वहीः  बोल  रहा  आपको  पसन्द  आएगा  +
 समाफपत्ति  महोदय  इस  विषय  फर  अपने  नियत  समय  ही  घोलना

 )
 भो०  संफुद्देन  किन्तु  पहली  भाषा  उर्दू  इसलिए  आगे  भी  मैं  उर्दू  में  ही

 वन  5.

 बोलंगा  ।

 इस्फाशा  ओर  खान  अंक्रो  हस०  एल०  ;  सोज.सा  हब  आप उर्दू  में  भजन
 लाल

 जी,ज्आपसे और मश्से ज्यादा उर्द जानते हैं । सेफुद्दीन सोज : मैं उर्दू में ही बोल रहा हूं । चेयस्मेल मुझे अन्दाकाਂ हुआ उसीःक्जह से मैं में कोलना चाहता इन्सान के जह्न/में, उसकते सशालेचयहल हैं ओर के इन्सान की न ३४४ 294
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 फक॑  है  ।  यह  मुझे  आज  पता  जब  रुलिए  पार्टी  के  दो  सदस्य  बोले  ।  श्री  राजहंस  जी  नेएकःलात  बताई
 गैर  शक्तावत  जी  ने  दूसरी  बात  बताई  ।  राजहंस  जी  ने  जो  कहा  वह  रिकार्ड  में  है  और  मुझे  लगता

 कि  उसके  साथ  इख्तिलाफ  है  ।  उन्होंने  कहा  कि  असल  में  वे  खुद  एक  किसान  किसान  की  लाबी  में
 उनकी  अमाल-दख्ल  होगी  ।  कहा  किसानों  के  कुछ  नहींਂ  किया  गया  ।  यह
 कमाल  की  चीज  है  उस  वक्त  यहां  यादव  जी  बंठे  थ  और  अजन  ज्लान  जीःनहीं  वे  कहते  हैं  कि
 आई०आर०डी०पी०  और  एन  ०»आर०ई-०  पी०  फिजूनियात  हैं  ओर  इनसे  किसानीं  को  कुछ  नहीं  मिला
 है  ।  इन्कार  कर  रहे  हैं  कि.आजन  किसानों  के  लिए  कुछ  नहीं  कियत  गया  इसकत  जवाब
 वत  जी  ने  दिया  कि  बहुत  कुछ  क्रिया  गया  हैं  और  बहुत  कुछ  बाकी  इसी  दरमियान  मेरे  जहन
 में  तकरीर  यादव  जी  और  भजन  लाल  जी  वोनों  बेठे  यहां  की  बात  सबने  कही  जौर
 मैं  समझता  कि  इस  मुल्क  में  किसानरेंककी  एलॉबीः  स्ट्रांग  ह ैओर-हमें  किसानों  की  मदद  करनी  चाहिए
 लेकिन  यह  जो  विषय  सामवे  है।इस  पर|कोई  भी  नहीं  बोला  है  साभने  जो-म  सला  घह
 सिर्फ  किसानों  का  नहीं  खेत  मजदूरों  का  भी  है  #  ज्ञापमें  से  किसी  ने  खेत  मजदरों  का  नाम  नहीं
 लियां  है  ॥  मैं  याद  विलाना  चाहता  हुं:ःकि  सैक्टर  के  बाद+केसानों  की  लॉवी  जड़ी  स्ट्रांग
 हो  गई  है  खुशी  की  बात  मैं  घहलेਂ  किसांनों  की  दो  करूंगा  और  किसानों  के  लिए
 क्या  नहीं  मांगा  ।

 हमारे  लोकदल  के  श्री  राम  नारायण  को  राजहंस  जी  की  बात  बेैडी  पसन्द
 राजहंस  जी  और  सिहससहव  कोनों  हीः  सदन  में  नहीं  हैं  ।  यह  कहना-तबहुतਂ  गलत  है  कि  हिन्दुस्तान  में

 एफ्रीकल्चरं  सेक्टर  में  त्वज़्जह  नहीं  दीः  गई  आफको  थार्द  दिलाना  चाहता  पं०  जधाहरਂ  साल
 नेहरू  ने  सबसे  पहले  सदन  में  कहा  थह  ओर  ने  ब्राहरकह्ल  कि  हिम्दुस्ताक  कीःशीढ़  की  छुड्  डी
 किसान  देश  की  इकोनोमी  जो  वह  एग्रीकल्चर  है  ।  आपके  पहले  मनसूबे  का-नाम  ही
 पड़ा  जराअती  एग्रीकल्चर  का  लेकिन  प्लानिग  में  थ्रोड़ा  टेढह़ापन  आ  हमको
 दसरे  प्लान  को  भी  एब्रीकल्चर  बताना  चाहिए  ।  हमने  हम  हो  गए  और
 हमारी  प्लानिग  में  डिफैक्ट  आ

 if  श्र  ग्रमुवाद  ]
 हम  उनके  लिए  सबਂ  कुछ  करना  चांहते  थे  ।

 ]
 इसीलिए  पहले  प्लान  में  एग्रीकल्चर  को  तवोज्जो  दी  गई  दूसरे  प्लान  को  हमने  इंडस्टरियल

 प्लान  कहा  !  तीसरे  प्लान  में  फिर  हमने  गलती  महसूस  की  और  हमने  फिर  एग्रीकल्चर  पर  शथ्रस्ट  दिया  ।
 कहने  का'मतलबਂ  यह  कि  प्लानिंग  कुछ  गलतियां  हो  गईं  लेकिन  जटाअती  शौत्रे  में  सारी
 दुनिया  मैं  हिन्दुस्तान  का  काम  बहुत'ही  शानदार  काम  फिर  यह  कहना  कि  किसान  के  कुछ  नहीं

 इससे  मुझे  तकंलीफ  होती

 सारी'तकरीरें  सुनीं  ।  मैं  खेतःमजदूरं  के ललिए  आपको  '  बातें  बताऊंगा  7  किसान  श्वाहते
 हैं  कि  उन्हें  बेहतरीन  प्राइस  भिले  1  ज  राअत  को  प्रायोरिटी  सेक्टर  होनां  चाहिए  ।  वे  चाहते
 ट्रेक्टर  चाहते  हैं  और  अच्छें  बीज  चाहते  यें  चीजें  बहुत  पहले  हमारे  मुल्क  में  होनी  न्राहिए  ।
 लेकिम  प्लानिंग  में  जो  थोड़ा  सो  टेढ़ापन  है  कि  हमने  बहुत  सारा  पैसा  सोशल  सविसिज  के  माम  पर  जाया
 कर  दिया  ।  इसके  बारे  में  कहने  का  अभी  किसी  वक्त  प्लानिंग  पर  बात  होगी  तो  मैं

 लेकिन  टिकेत  साहब  ने  किसांनों  के  लिए  बंडी  जंग  लड़ी  ।  खुद  कांग्रेस  पार्टी  ने  मांग  की  है  कि
 “  किसान  के  लिए  किया  जाना  चाहिए  ।  सेयंथ  प्लान  में  बताया  गया

 भ[भ्रनुवाद ]
 सातवों  योजना  में  केतीहर  मजदरों  का  रस्लेखाਂ  कियाः  भया  है  ।  मैं  भजन  लाल  जी  को

 यह  याद  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 --  ४295
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 मैं  श्यामलाल.जी  यादव  को  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  इन  तकरीरों  का  रिकार्ड  आपके  पास
 में  होगा  जो  कि  यहां  पर  हुई  हैं  लेकिन  शायद  आपको  याद  नही  है  कि  हिन्दुस्तान  में  एक  बहुत  ही
 मजलूम  तबका  है  जिसको  जराअती  तबका  या  खेत  मजदूर  कहते  जिसकी  कि  कोई  यूनियन  नहीं
 है  ।  अगर  राजहंस  जी  यहां  होते  तो  मैं  उनको  बताता  कि  इस  तबके  को  आई०  आर०  डी०  पी०  का
 फायदा  नहीं  एन०आर०इ०पी०  का  फायदा  नहीं  मिला  ।  उसको  आपकी  सारी  सब्सीडोज  का
 फायदा  नहीं  मिलता  ।  उसके  साथ  बड़ा  जुल्म  हो  रहा  मैं  कहूंगा  एग्रीकल्चर  की  विजारत
 को  इसका  नोटिस  लेना  चाहिए  कि  उनके  साथ  कितना  एक्सप्लोइटेशन  होता  जब  आप  इंडस्ट्रियल
 सेक्टर  में  किसी  छोटे  बच्चे  को  काम  करता  हुआ  देखते  हैं  तो  कहते  हैं  कि  चाइल्ड  लेबर  लेकिन
 जराअत  में  छः-छः  साल  के  बच्चे  काम  करते  उनको  पैसा  नहीं  मिलता  ।  कभी-कभी
 उनको  थोड़ा  बहुत  चावल  या  दूसरा  अनाज  मिल  जाता  उनके  बारे  में  आपको  मालूम  नहीं  वह
 आपकी  नजरों  से  दूर  है  कि उसका  क्या  एक्सप्लोइटेशन  होता  पहली  बात  तो  मेरी  यह  है  कि
 मेंट  आफ  इण्डिया  को  इस  प्राब्लम  को  रिकगनाइज  करना  जब  मिनिस्टर  साहब  जवाब  दें  तो
 इन  खेत  मजदूरों  के  बारे  में  भी

 दूसरी  बात  यह  है  कि  मैं  गह  तजवीज  करता  हूं  कि  अभी  तक  खेत  मजदूरों  की  हालत  के  बारे
 कोई  सर्वे  नहीं  हुआ  है  जिसके  बारे  में  मैं  चाहता  हूं  कि  मिनिस्टर  साहब  ऐलान  करें  कि  उनके  बारे  मं
 एक  मुस्तकिल  आल  इण्डिया  सर्वे  होगा  और  उस  पर  अमल

 [  भ्रनुवाव  ]

 हम  भारत  में  खेतीहर  मजदूरों  की  हैसियत  के  बारे  में  जावना  चाहते

 [  हिन्दी  ]
 तीसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मेहरबानी  करके  मिनिमम  वेज  बताइए  कि  कया  होने

 चाहिए  ।।  सारे  हिन्दुस्तान  के  बारे  में  आप  मिनिमम  वेज  तय  कीजिये  और  उन्हें  एंश्योर  कीजिये  ।  उन
 वेजिज  को  आप  इम्पलीमेंट  कीजिये  ।  जब  तक  आप  मिनिमम  वेजिज  को  इम्पलीमेंट  नहीं  करते  तब  तक
 वे  मिनिमम  वेज  नहीं  होते  ।  जम्मू-कश्मीर  तो  एक  छोटी  सी  रियासत  वह  सारे  हिन्दुस्तान
 बहुत  बड़ा  मसला  हु

 मुझे  मालूम  है  कि  लेंड  रिफार्म  आपने  जो  किया  उसका  खेत  मजदूरों  को  कोई  फायदा  नहीं  हुआ
 मैं  दरख्वास्त  करना  चाहता  हूं  कि  जवाहरलाल  जी  की  सबसे  बड़ी  तमन्ना  यह  थी  जिसको  कि  कयामत

 जब  तक  यह  सदन  रहेगा  याद  किया  जायेगा  ।  उन्होंने  हमें  क्या  नहीं  दिया  ?  ख्यालात  दिये
 पालियामेंट  दी  और  इस  पालियामेंट  में  बैठने  का  तरीका  बताया  ।  मगर  एक  चीज  जिसके  बारे

 में  उनकी  सबसे  ज्यादा  तमन्ना  थी  वह  यह  थी
 लेंड  रिफार्म्स  की  जो  कि  आपने  नहीं  किया  ।  हमारी

 सत  में  शेरे  काश्मीर  शेख  अब्दुल्ला  ने  आंख  बन्द  करके  बिना  मुआवजे  के  सारे  जमीदारों  की  जमीनें  ले
 ली  और  उनको  बांट  वह  जमीन  किसानों  को  दे  उसमें  खेत  मजदूर  भी  आ  जिनके  पास
 जमीन  नहीं  उनको  भी  जमीन  मिल  गई  ।  लेकिन  आज भी  मैं  हिन्दुस्तान  में  देखता  हैँ  कि  जागी  रदारी
 कायम  यह  मोका  नहीं  मैं  बताऊंगा  कि  मध्य  प्रदेश  यू०  पी०  में  और  बिहार  आदि  राज्यों  में
 क्या  हो  रहा  हमारे  पास  ऐसा  लैंड  रिफामं  होना  चाहिए  जो  कश्मीर  से  लेकर  कन्याकुमारी  तक  एक
 तरीके  का  यूनीफामं  हो  और  ऐसा  लैंड  रिफामं  हो  जिसमें  गलती  न  टेढ़ापन  न  लैंड  रिफा  मं
 होगा  तभी  किसान  खेत  मजदूर  जब  तक  हम  लैंड  रिफा्म  नहीं  करेंगे  तब  तक  जवाह
 लम्ल  नेहरू  की  तमन्ना  पूरी  नहीं  आपका  मकसद  पूरा  नहीं  होगा  और  आप  करेंगे  कि

 का  एक

 हमने

 २ किया वह किया इसलिए मैं चाहता हूं कि किसान की उन्नति के जरायत की उन्नति के लिए इसको अवश्य करिये ।
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 [  भ्रनुवाव  |

 क्री  के०  एस०  राव  :  सभापति  यह  बात  हम  सभी  को  मालूम  है
 और  हम  बार-बार  इस  सदन  में  और  सदन  के  बाहर  बताते  रहे  हैं  कि  80  प्रतिशत  से  अधिक  लोग
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रह  रहे  हैं  जोकि  विशेषकर  या  तो  एक  किसान  अथवा  खेंतिहर  मजदूर  के  रूप  में  खेती
 पर  निभंर  है  और  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  का  70  प्रतिशत  कृषि  क्षेत्र  से  आता  है  इससे  स्पष्ट  पता
 चलता  है  कि  जब  तक  किसान  और  खेतिहर  मजदूर  की  पर्याप्त  उन्नति  नहीं  होती  तब  तक  हम  अपने
 देश  की  अर्थव्यवस्था  में  वास्तविक  उपलब्धि  अथवा  सुधार  नहीं  कर  मैं  यह  नहीं  कहना  चाहता
 कि  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  लेकिन  हम  किसी  भी  चीज  को  केवल  सापेक्ष  शर्तों  में

 अनुमान  लगाते  जब  आप  किसी  चीज के  बारे  में  सापेक्ष  शर्तों  पर  विचार  करते  हैं  और  देखते
 हैं  कि  गांवों  मे ंअधिकतर  निर्धध  किसान  और  खेतिहर  मजदूर  यद्यपि  उनकी  स्थिति  दयनीय  नहीं  है
 लेकिन  निश्चित  ही  उस  ज्ंसी  है  ।

 महोदय  जो  प्रश्न  हमसे  पूछे  गए  हैं  जब  कभी  हम  गांवों  में  जाते  हैं  ओर  किसानों  अथवा

 हर  मजदूरों  से  बात  करते  वे  हमसे  पूछते  हैं  क्या  अपराध  किया  है  ?  क्या  शां
 कठिन  परिश्रम  और  उत्पादन  बढ़ाना  एक  अपराध  है  ?  हमें  क्या  पारिश्रमिक  मिल  रहा  है  ?

 महोदय  यह  केवल  पारिश्रमिक  का  प्रश्न  ही  नहीं  है  बल्कि  यह  स्थिति  और  प्रतिष्ठा  का  प्रश्न  आप

 इसकी  जांच  कर  सकते  हैं  । आप  एक  ग्रामीण  से  बात  कर  सकते  हैं  ।  आप  एक  एक  किसान
 अथवा  खेतिहर  मजदूर  की  बेटी  से  रात  कर  सकते  और  उस  लड़की  से  यदि  दूल्हे  के  बारे  में  विकल्प

 वह  तत्काल  यह  कहेगी  कि  वह  एक  किसान  से  नहीं  बल्कि  एक  कमंचारी  से  शादी  करना  चाहेगी
 चाहे  वह  एक  चतुर्थ  श्रेणी  कमंचारी  हो अथवा  एक  लिपिक  अथवा  यहां  तक  कि  चाहे  वह  बेरोजगार
 व्यक्ति  ही  हो  जिसे  किसी  की  दया  से  रोजगार  मिलने  की  संभावना  इससे  न  केवल  एक  किसान
 और  खेतिहर  मजदूर  के  आथिक  पहलू  बल्कि  सामाजिक  पहलू  का  स्पष्ट  तौर  पर  पता  लगता

 जब  तक  कि  हम  तत्काल  उपाय  नहीं  मुझे  यकीन  है  कि  वे  लोग  सड़कों  पर  आ  जाएंगे  ।
 यही  बात  हम  इस  सदन  में  बार-बार  बताते  रहे

 एक  अन्य  सन्देह  जो  वे  हर  बार  व्यक्त  कर  रहे  हैं  बह  यह  है  :  क्या  असंगठित  होना  एक
 राध  है  ?  ऐसा  विशेषकर  किसान  ओरं  खेतिहर  मजदूरों  के  मामले  में  यदि  इंडियन  एयरलाइन्स  में
 रत  जो  हर  महीमे  10,000/-  रुपये  के  लगभग  वेतन  ले  रहे  यदि  वे  हड़ताल  करते  हर  सरकार
 उनकी  मांग  स्वीकार  कर  लेती  है  और  तत्काल  उनको  मांग  को  भम्नने  के  लिए  सहमत  ह्टो  जाती
 कल  मैंने  समाचार  पत्र  में  पढ़ा  कि  कुछ  सो  लोग--बैंकों  क ेलगभग  500  कमंचारी  अपनी  परिलब्धियों
 में  25  प्रतिशत  की  वृद्धि  करने  के  लिए  आन्दोलन  कर  रहे  थे  ।  यहाँ  मैं  किसी  पर  आरोप  नहीं  लया  रहा

 लेकिन  मैं  कमंचारियों  और  किसान  तथा  खेतिहर  मजदूर  के  जीवन  की  केवल  तुलना  कर  रहा  हूं  ।
 जब  एक  किसान  अथवा  एक  खेतिहर  मजदूर  जोकि  गरीबी  रेखा  से  लगभग  नीचे  रह  रहा  किसी
 चीज  के  लिए  मांग  करता  है  हम  यहां  तक  कि  उनके  पारिश्रमिक  मूल्यों  में  वृद्धि  भी  नहीं  करते  जोकि
 ही  मजदूर  के  पास  जाते  ऐसे  लोगों  को  जोकि  अधिक  वेतन  ले  रहे  हैं  उनकी  मांगों  को  मानने  का
 मुद्दा  कहां  है  ?  इससे  केवल  यह  पता  चलता  है  कि  जो  लोग  संगठित  वे  लोग  अपनी  मांगें  मनवा
 सकते  हैं  और  असंगठित  वर्गों  के  लोग  ऐसा  नहीं  कर  मैं  चाहता  हूं  कि  कोई  चाहे
 वह  केन्द्रीय  अथवा  राज्य  सरकार  लोगों  को  ऐसा  आभास  नहीं  होने  देना  चाहिए  कि  जब  तक  वे  |
 हिसा  नहीं  करते  अथवा  यूनियन  नहीं  बनाते  अथवा  वे  गलियों  में  नहीं  आ  उनकी  उचित  मांगों

 ।

 पर  विचार  नहीं  किया  जाएगा  ओर  उनकी  शिकाथतों  को  दूर  नहीं  किया  इस  सम्बन्ध  में

 है
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 तत्काल  कार्यवाही  करके  स्वयं  इस  प्रकार  के  विवार  को  दूर  किया  जाना  कृपया  एक  किस।न

 के  जीवन को  देखिए  ।  एक  किसान  जिसके  पास  15  एकड़  भूमि  है  अथवा  18  एकड़  नमी  वाली  भूमि
 है  जिसकी  भूमि  के  लिए  अधिकतम  सीमा  कानून  के  अन्तगंत  अनुमति  दी  गई  वह  उससे  एक  वर्ष
 में  20,000/-  रुपए  से  अधिक  आय  प्राप्त  नहीं  कर  सकता  ।  जबकि  एक  सामान्य  क  मंचारी  15000

 18,009  रुपए  अथवा  20,000  रुपए  न्यूनतम  प्राप्त  करता  सरकार  ने  ग्रामीण  सम्पत्ति —
 भूमि  पर  अधिकतम  सीमा  लगाने  के  बारे  में  सोचा  लेकिन  उसने  शहरी  सम्पत्ति  अथवा  उद्योगों 6
 तथा  व्यापार  में  सम्पत्ति  पर  अधिकतम  सीमा  लगाने  के  बारे  में  कभी  नहीं  सोचा  सरकार  ओर

 मंत्रालय  को  उनके  बारे  में  भी  सोचना  होगा  ।

 अपने  राज्य  अथवा  अपने  देश  की  ओर  आते  हुए  प्रकृति  भी  अजीब  इन  दिनों  में  कोई  भी

 किसान  वर्षा  के  कार्य  क्रम  अथवा  नहरों  के  पानी  को  छोड़े  जाने  के  बारे  में  निश्चित  नहीं  इन  सभी

 बातों  को  ध्यान  में  रखते  यदि  वह  कठिन  परिश्रम  करता  यदि  वह  परिश्रम  से  अजित  की  गई

 आय  को  उसमें  लगाने  का  जोश्विम  उठाता  तो  उसे  इस  बात  का  नहीं  है  कि  प्रकृति  के  कारण
 उसे  समय  पर  फसल  मिल  जाएगी  और  सरकार  उन  उद्योगपतियों  की  जिनकी  करोड़ों  रुपए  की
 सम्पत्तियां  बीमा  के  द्वारा  मुआवजा  देकर  उनकी  रक्षा  करती  लेकिन  जब  यह  फसल  का  बीमा
 हम  कोई  मुृआबजा  देने  के  वारे  में  विचार  नहीं  कर  रहे  मुझे  बहुत  प्रसन्नता  है  हाल  हमारे
 माननीय  मंत्री  श्री  भजन  लाल  ने  सहानुभूति  ओर  समर्थन  व्यक्त  किया  था  ओर  यह  उल्लेख  किया  था
 कि  वह  फसल  बीमा  को  न  केवल  मण्डल  आधार  बल्कि  गांव  आधार  पर  भी  पूरी  तरह  से  वापस
 लाने  के  बारे  में  विचार  कर  रहे  इससे  किसानों  में  निवेश  करने  में  आत्मविश्वास  बढ़ेगा  ।

 खेतिहर  मजदूरों  का जीवन  बहुत  अधिक  दयनीय  खेतिहर  मजदूरों  के  पास  पूरे  साल  के
 लिए  काम  नहीं  होता  है  ।  किसी  भी  गांव  आप  यह  देखें  उनके  पास  केवल  तीन  अथवा  चार  महीनों
 के  लिए  काम  नहीं  होता  इससे  स्पष्ट  है  कि  उन्हें  छः  अथवा  आठ  महीनों  के  लिए  खाली  बैठना
 होगा  |  जब  तक  इन  खेतिहर  मजदूरों  को  खाली  समय  में  अन्य  रोजगार  के  साधनों  से  अतिरिक्त  आय
 उपलब्ध  नहीं  करायी  जाती  तो  उनकी  स्थिति  और  खराब  होती  जायेगी  ।  संसद  में  मैंने  बहुत  बार
 सुझाव  दिया  है  कि  गाँवों  में  मछली  मुर्गी  रेशम  उत्पादन  आदि  जेसे  व्यवसायों  के
 लिए  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोलने  चाहिए  और  इन  केन्द्रों  में  खेति  मजदूरों  को  विशेषतया  युवाओं  को  प्रशिक्षण
 देना  चाहिए  ।  इन  ब्यवसायों  में  बेरोजगार  युवकों  को  प्रशिक्षित  किया  जा  सकता  है  और  वे  अपने  तीन
 महीने  के  खाली  समय  में  अपनी  आय  में  वृद्धि  कर  सकते  हैं  ।

 मूलभूत  सुविधाओं  को  बात  को  हम  में  से  प्रत्येक  न ेइस  पर  चर्चा  की  है  कि  शहर  की  ओर
 लोगों  का  आना  बहुत  हो  रहा  है  ।  हम  इसे  कम  करना  चाहते  लेकिन  अगर  हम  इन  तरीकों
 से  उनकी  आय  में  वृद्धि  करते  हैं  ओर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उनका  जीवन  और  कारगर  बनाते  हैं  तो  कोई  भी
 शहरों  में  नहीं  आयेगा  ।  अगर  किसानों  को  लाभकारी  मूल्य  दिया  जाता  है  और  खेतिहर  मजदूरों  को

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पर्याप्त  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  और  बुनियादी  सुविधाएं  जैसे  संचार  ओर
 यात  आदि  जैसी  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जाती  है  तो  कोई  भी  व्यक्ति  शहरों  में  आना  नहीं
 मैं  मंत्री  जी  से  विशेषतया  खेतिहार  मजदूरों  के  बारे  में  सोचने  और  दूसरे  मंत्रालयों  में  अप  ने  सहयोगियों
 से  बात  करके  प्रत्येक  खेतिहर  मजदूरों  को  निशुल्क  चिकित्सा  सस्ते  मकान  आदि

 लब्ध  कराने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।  अगर  ऐसा  किया  जा  सके

 9802
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 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपनी  बात  जारी  रखिये  ।

 शो  के०  एस०  मैं  सभा  का  और  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  किसानों  की
 समस्याओं और  कृषक  वर्ग  के  बारे  में  सांसदों  के  बीच  एक  मत  है  चाह ेवे  किसी  भी पार्टी के

 कारी  फसल  कम  ब्याज  पर  उधार  ग्रामीण  कुटीर  और  क्ृषि  पर
 आधारित  उद्योगों  के  लिए  किसानों  की  माँगों  पर  दूसरी  बार  चर्चा  करते  हुए  ध्यान  दिया  जाना
 अगर  ऐसा  किया  जाता  है  तो  किसानों  और  खेतिहर  मजदूरों  की  समस्याएं  ही  दूर  हो  जाएंगी  ।
 घन्यवाद  ।

 5,00  मण्प०

 |

 श्रो  केयूर  भूषण  :  आदरणीय  सभापति  हम  किसानों  की  स्थिति  पर  विचार
 करने  जा  रहे  सारी  चर्चा  जो  अभी  तक  हुई  है  उसमें  जो  विचार  प्रकट  हुए  हैं  किसान  और  गांव  के
 सम्बन्ध  में  हैं  ।  हम  यह  मानते  हैं  कि  पू्वं  से  आज  के  गांवों  की  तरक्की  हुई  किसानों  की  स्थिति  में
 परिवर्तन  आया  मगर  देश  की  अथंव्यवस्था  का  80  प्रतिशत  हिस्सा  गांवों  में  अथंब्यवस्था  की

 दृष्टि  से  किसान  या  गांव  को  हमने  नहीं  लिया  अब  लेने  जा  रहे  उस  दृष्टि  से  हमें  यह  देखना

 होगा  कि  गांव  हमारी  एक  इकाई  हो  और  गांव  के  साधन  के  आधार  पर  गांव  की  विशेष  तरक्की
 गांव  के  साधन  के  आधार  पर  हम  तरक्की  नहीं  कर  पाएंगे  तो  हम  उतनी  दूर  तक  सफल  नहीं  होंगे  जितना
 हम  चाहते  हैं  ।  हम  आर्थिक  दृष्टि  से  किसानों  को  जितना  सहयोग  दे  रहे  खेतिहर  मजदूरों  के  न्यूनतम
 वेजेज  भी  करीब-करीब  सब  जगह  तय  हो  गये  लेकिन  वह  उन्हें  लगातार  नहीं  मिल  रहा  है  ।  थोड़े  से
 इलाकों  में  ज॑ंसे  पंजाब  और  हरियाणा  हैं  वहां  इसको  कोई  समस्या  नहीं  मगर  जितने  पिछड़े  राज्य  हैं
 उनमें  उनकी  न्यूनतम  मजदूरी  अभी  भी  नहीं  मिल  पा  रही  मध्य  प्रदेश  के  छत्तीसगढ़  इलाके  में  भी
 उनको  पूरी  मजदूरी  नहीं  मिलती  वहां  के  अधिकांश  लोग  मजदूरी  के  लिए  पंजाब  में  जाकर  काम
 करते  पूरे  महाराष्ट्र  में  भी  बहुत  कम  ऐसी  जगह  है  जहां  उनको  न्यूनतम  मजदूरी  मिलती  हो  ।  इसलिए
 इस  पर  ध्यान  देना  चाहिए  ।  लेकिन  यह  कैसे  होगा  ।  जो  योजनाएं  हैं  ग्रामीण  विकास  के  लिए  उनके
 आधार  पर  पूरा  करना  चाहेंगे  तो  नहीं  होगा  ।  इसलिए  यह  साधन  वहीं  जुटाने  सबसे  बड़ा  साधन
 है  वह  जमीन  उसका  वितरण  सही  हो  ।  अभी  भी  कई  जगहों  पर  पंजाब  में  भी  आपको  300-400

 एकड़  के  फार्म  दिखाई  देंगे  ।  वह  कहां  से  सीलिग  का  क्या  सीलिंग  का  सही  उपयोग  नहीं
 हुआ  ।  अधिकतर  गांवों  में  पूंजीवादियों  का  वच॑स्व  है  वहां  के  ध्यापारी  किसान  हो  गये  सही  किसान
 उसे  कहते  हैं  जो  हाथ  से  काम  बाकी  जमींदार  हो  सकते  जब  जमींदारो  समाप्त  कर  दी  गई  तो
 यह  जमींदार  कहां  से  आ  गये  ।  ये  व्यापार  भी  करते  हैं  और  जमींदारी  भी  ।  सहकारी  बंक  किसानों  के

 लिए  लेकिन  कोई  भी  यह  बतः  दे  कि  जो  सही  किसान  हैं  उसके  हाथ  में  क्या  यह  सहकारी  बैंक  है  ?

 जो  व्यापारी  किसान  बन  गये  हैं  और  अपने  को  किसान  ही  बताते  हैं  सहकारी  बैंक  का  पूरा  लाभ  भी  वे
 लोग  उठा  रहे  हैं  ।  इस  स्थिति  को  आपको  बदलना  अगर  व्यापारी  है  तो  उसने  बच्चे  के  नाम
 भाई  के  नाम  पत्नी  के  नाम  से  खेती  ले  ली  है  और  किसान  बन  गया  इस  स्थिति  से  हमें  बचना

 भ्री  हरीक्ष  रावत  (  अल्मोड़ा  )  :  गबसे  बड़ा  किसान  तो  इस  हिसाब  से  बिड़ला  है  उसका  दिल्ली
 में  450  एकड़  का  फाम्म

 सो  केयूर  भूषण  :  ग्वालियर  में  भी  उन्होंने  श्रगर
 फैक्टरी  के  नाम  से  750--.800  एकड़  जमीन
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 _-.  केयूर  भूषण  ]

 हे
 ले  लेकिन  गंस्ने  की  खेती  नहीं  हो  रही  अगर  आप  सचमभच  में  किसान  को  मजबूत  बनाना  चाहते

 खेतिहर  मजदूर  को  मजबूत  बनाना  चाहते  हैं  तो  जिस  ढंग  से  खेती  की  चोरी  की  कल  चर्चा  हुई
 pe  कि  एक  मन्दिर  के  नाम  पर  ट्रस्ट  बनाया  यह  जमीन  बचाने  के  लिए  सभी  धाभिक  स्थलों  में

 हजारों  लाखों  एकड़  जमीन  लगी  हुई  मेरा  सुझाव  है  कि  इन  मस्जिदों  गा  ग्रुरुद्व रों  में  जितनी
 ४  फालतू  जमीन  उसे  लेकर  गांवों  के  गरीब  भूमिहीन  लोगों  में  वितरित  की  जानी  चाहिए  ।  इससे  हमारी
 पर  कई  सम  स्याएं  हल  हो  जाएंगी  और  भूमिहीनों  को  जमीन  भी  मिल  जाएगी  ।  कई  लोगों  के  पास  तो  अलग

 अलग  नामों  से  जमीनें  यदि  आप  देखें  तो  ऐसे  लोगों  के  पास  बड़ी  जमीनें  हैं  जो  या  तो  कोई  व्यवक्षाय
 करते  हैं  या  अच्छी  नौकरियों  में  उनके  हाथ  में  बड़े  बड़े  फार्म  जो  लोग  सरकार  में  ऊंचे  औहदों  पर

 उनके  भी  बड़े  फार्म  सब  अलग  अलग  नामों  से  उन्होंने  कब्जा  किया  हुआ  है  ।  मेरी  मांग  है  कि  ऐसे
 ९  मामलों  की  पूरी  तरह  से  जांच  कराई  जाए  और  :  न  लोगों  से  फालतू  जमीनें  लेकर  भूमिहीनों  में  वितरित

 ।  की  मैं  तो  यह  भी  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  गांव  में  जित्तनी  जमीनें  उन  पर  किसी  व्यक्ति  विशेष
 |  का  अधिकार  न  बल्कि  व्यक्तिगत  मालकियत  को  समाप्त  ग्राम  सभा  के  अधिकार  में  सारी
 ६  जमीनें  रहें  और  वह  सारी  ब्यवस्था  वतंमान  प्रथा  को  बदला  जाना  आवश्यक  है  ।  इससे  हमारे  गांव !

 विकास  कर  आगे  बढ़ेंमे  । यदि  हम  गांवों  को  वास्तविक  रूप  में  आगे  बढ़ाना  चाहते  हैं  तो  हमें
 गाँवों  के  परिप्रेक्ष्य  में ही  उनके  विकास  पर  ध्यान  देना  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  गाँवों  में  जितना
 उत्पादन  होता  वहीं  पर  उसे  परिवर्तित  करके  गांवों  स ेबाहर  भेजा  जंसे  गांवों  में  गन्ना  होता

 टमाटर  होता  आलू  होता  उसे  कहीं  दूसरे  रूप  में  परिवर्तित  करने  में  क्या  हजं  हमें  गांवों  में

 छोटे  उद्योगों  और  ग्रामोद्योगों  को  प्रीत्सहन  देना  चरहिए  ताकि  उस  गन्ने  से  वहीं  गुड़  बनाया  जा

 जूरा  बनाई  जा  सके  और  शक्कर  बनाकर  गाँव  के  बाहर  भेजी  जा  ऐसे  ही  अन्य  उत्पादों  को  भी

 वहीं  परिवर्तित  किया  जा  सकता  3  नके  परिवतंन  के  लिए  गांवों  में  ही  छोटे  उद्योग  लगाये  जा  सकते

 हैं  और  वहीं  उन्हें  डिब्बों  में  बन्द  करके  मांवों  के बाहर  भेजा  जा  सकता  हमारे  गांवों  में  दूध  पैदा
 होता  वहीं  हम  उससे  नक्खन  बनकने  की  व्यवस्था  कर  घी  बनाने  की  व्यवस्था  कर  दें  और  वह
 मकक््खस  या  धी  डिब्बों  में  बन्द  होकर  शहरों  में  बिकने  के  लिए  भेजा  इससे  गांवों  की  बेरोजगारी
 भी  दूर  होगी  और  लोगों  को  गांचों  में  ही  रोजमार  मिल  सकेगा  ।  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  साफ  कहा  है
 कि  हमें  अपने  बेरोजमा  कृषक  ओर  खेत  मजदूरों  के  परिवार  के  एक  व्यक्ति  को  रोजगार  उपलब्ध
 कराना  है  ताकि  उनकी  बेरोजबा री  दूर  हो  वह  रोजगार  हम  कहां  से  इस  तरह  ही  उनकी
 बेकारी  की  समस्या  का  ध्समाधान  किया  जर  सकतर  इसलिए  हमें  गांवों  के  अन्दर  ही  पैदा  होने
 वाली  वस्तुओं  को  परिवर्तित  क  डिब्बा  बन्द  बाहर  भेजने  की  व्यवस्था  करनी  होगी  ।

 त+

 सम

 जहां  हमें  देश  के  बिकास  के  लिए  गाँवों  का  विकास  आवश्यक  रूप  से  करना  वहीं  देश  की
 मायों  और  बलों  की  रक्षा  भी  करनी  बागवानी  और  जल  संसाघनों  पर  भी  जोर  देना  होगा  |  यदि  हम
 अपने  किसानों  को  अच्छी  नस्ल  के  बेल  आदि  नहीं  देंगे  तो  क्या  कृषि  का  विकास  सम्भव  है  ।  देश  का
 विकास  भी  नहीं  हो  पाएगा  ।  ट्रेक्टरों  के भरोसे  रहकर  हम  उन्नति  नहीं  कर  थ१ार्येंगे  ।  आपको  ऊर्जा  कहां
 से  मिलेगी  ।  जब  हमने  बीसवीं  सदी  की  ओर  तेजी  से  जाने  का  प्रण  कर  लिया  है  तो  उसके  लिए  किसानों
 को  अच्छी  मसल  के  बैल  और  गाएं  उफ्ल॑ब्ध  करानी  होंगी  ।  अप  देखिए  पंजाब  में  आज  साहिवाल  नस्ल
 के  बैल  लुप्त  होते  जा  रहे  कहाँ  चले  इसलिए  हम  किस  रास्ते  पर  जा  रहे  हैं  उस  पर  भी  ध्यान
 देना  गाय  ओर  बेलों  की  अच्छी  नस्ल  को  बचाने  की  भी  उतनी  ही  आवश्यकता  आज  अच्छी
 नस््लें  केरल  और  बंगाल  में  जाकर  कट  रही  हैं  ।  यहां  हमारी  गोता  बहन  बंठो  मैं  उनसे  भी  निवेदन
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 करना  चाहंगा  कि  आप  बंगाल  में  अच्छी  नस्ल  के  बलों  और  गायों  को  कटने  से  इससे  बंगाल
 गै  आ्िक  स्थिति  भी  सुधघर  जाएगी  और  देश  के  खेत  मजदूरों  को  भी  अच्छी  नस्ल  के  याय  ओर  बल
 मिल  जाएंगे  ।  उनके  सहारे  हम  तेजी  से  विकास  की  ओर  बढ़  मैं  आपको  आगाह  करना  चाहता

 हं  कि  इसी  तरह  से  यदि  हम्लरे  उपयोगी  बेल  और  गारयें  कठढती  रहीं  तो  हम  उन्नति  नहीं  कर  पाएंगे  ।

 इसे  रोकने  के  लिए  हमें  वतं  मान  कानूनों  में  परिवर्तन  लाना  होगा  ताकि  अच्छी  नस्ल  के  पशुओं  की  रक्षा

 की  जा  सके  ।  अज  उन  गायों  और  बैलों  को  पैर  तोड़  आंखें  फोड़  कर  पहले  कमजोर  बना  दिया

 जाता  है  और  फिर  कत्ल  कर  दिया  जाता  बम्बई  में  यह  कार्य  बहुत  जोरों  से  हो  रहा  किसानों

 की  तरक्की  के  लिए  हमें  यह  रोकना  होगा  ।  यदि  देश  में  बही  स्थिति  चलती  रही  तो  एक  दिन  वह

 आएगा  जब  हमें  गोबर  भी  विदेशों  से  मंगाना  जिस  तरह  आाज  हम  खाद  आदि  मंगाते  हैं

 और  देश  की  बहुमूल्य  विदेशी  मुद्रा  खर्च  कर  रहे  कल  क्या  हम  गोबर  भी  अमेरिका  से  मंगाएंगे  ।

 हमारे  कृषि  मंत्री  जी  स्वयं  किसान  हैं  और  यादव  जी  तो  स्वयं  यादव  वंशी  वे  सब  जानते  हैं  और  मैं

 उनसे  चाहंगा  कि  वे  इस  स्थिति  को  मैं  यहाँ  किसी  धामक  भावना  के  वशीभूत्त  होकर  यह  बात्त
 नहीं  कह  रहा  मैं  गैर  धराभिक  व्यक्ति  हूं  ममर  खेती  को  तरक्की  के  ग्राय-बेलों  की  अच्छी  नस्ल
 बनाए  रखने  की  दृष्टि  से  निवेदन  कर  रहा  में  पूरे  बिश्वास  के  ख्रथ  कहता  हूं  कि  इससे  हम  तेजी  से
 विकास  कर  पाएंगे  ।

 5.10  भ०  प०

 महोदय  पीठासोन  हुए  ]

 ली  धमर  राय  प्रयाम  :  उपाध्यक्ष  आप  जानते  हैं  कि  हमारे  देश  की

 कुल  जनसंख्या  के  80  प्रतिशत  लोग  किस्रान  या  खेतिहर  मजदूर  हमारे  देश  में  लबभगम  50  प्रतिशत
 लोग  ऐसे  हैं  जो  बहुत  गरीब  हैं  ।  वे  अधनंगे  रहते  उवके  फाश्न  पूरा  तन  ढकने  के  लिए  कपड़ा  नहीं है  |
 उनके  पास  खाना  नहीं  है  ।  यह  स्थिति  है  ।  कुछ  दिन  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  समिति  के
 वेशन  में  आपने  बेकारो  हटाग्रोਂ  प्रस्ताव  पारित  किया  आपको  पता  होगा
 कि  उससे  पहले  आपने  कितनी  बार  ऐसे  नारे  दिये  मेरा  कहना  है  कि  यह  नारा  केवल  वोट  लेने  के
 लिए

 आप  जानते  हैं  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  के  समय  अवाडी  कांग्रेस  में  आपने  एक  नारा
 वादी  समाज  का  नारा  दिया  उस  नारे  का  क्या  हुआ  ?  आप  जानते  हैं  कि  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी
 के  समय  में  आपने  एक  हटाप्नोਂ  का  नारा  दिया  आप  जानते  हैं  उस  नारे  का  क्या
 इस  देश  के  गरीब  लोगों  की  स्थिति  क्या  है  ?

 हं

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  ने  श्रम  उप-समिति  की  रिपोर्ट  का  हवाला  दिया  श्री  मदन  पांडे
 इस  समिति  के  सदस्य  थे  ।  वह  रिपोर्ट  क्या  है  ?  इतने  अधिक  कानूनों  और  इतने  अधिक  कायेक्रमों  के
 बाद  उन्हें  कया  मिल  रहा  है  ?  घंटे  के  कठिन  कार्य  के  बाद  वह  केबल  तोन-चार  रुपये  प्रति  दिन  पाते

 यही  दुःख  की  बात  है  ।  उस  विशेष  रिपोर्ट  के  अनुसार  आप  जानते  हैं  कि  उन्हें  कितने  दिनों  के  लिये
 काम  मिलता  है  मुश्किल  से  75  -  30  दिनों  के  लिये  काम  मिलता  क्या  श्री  भजनलाल  हमें  बताएंगे
 उन्हें  मिलता है  दिनों

 के लिए  कब  काम  मित्रता  वर्ष  के  छलेष  दिनों  में  वे  क्या  करते  हैं  ?  आप  कह  सकते
 कि  वे  अभी  भी  जीवित  हैं  ।  वे  अभी  भी  जीवित  वे  अपने  हल  बेचकर  जिन्दा  रह  ने  का  प्रयास

 कर  रहें  महिलाएं  अपना  सतीत्व  बेच  रही  यह्  किसी  अन्य  स्थान  में  नहीं  हो  रहा  श्री  वोरा
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 !  [  श्री  भ्रमर  राय  प्रधान ]

 यहां है  ।  रिपोर्ट  में  मध्य  प्ररेश  का  उल्लेख  दूसरे  राज्यों  के  बारे  में  क्या  है
 ?

 यह  स्थिति  क्या
 !
 आप  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कायें  क्रम  और  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  के
 न्वयन  के  बारे  में  गम्भीर  क्या  आप  उड़ीसा  राज्य  के  बारे  में  गम्भीर  है  ?  कालाहांडी  में  क्या  हो
 रहा  है  ?  प्रधान  मंत्री  जी  के  दौरे  के  हुत  से  दौरों  के  बाद  वहां  लोग  मर  रहे  हैं  ।  वहां  भुखमरी  के
 कारण  मोतें  हो  रही  हैं  ।  यही  दुःख  की  बात  है  ।  )

 |

 उस  पक्ष  के  और  इस  पक्ष  के  भी  बहुत  से  सदस्य  किसानों  की  समस्याओं  के  बारे  में  बोले
 हमने  लाभकारी  मूल्यों  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  भारतीय  किसान  थरग  के  लिए  यह  एक  बड़ी
 विडम्बना  है  कि  किसान  और  श्रमिक  जो  तम्बाकू  जैसी  फसलों  को  अपने  खून
 और  पसीने  से  पैदा  करते  उन्हें  उनके  उत्पादन  का  लाभकारी  मूल्य  नहीं  मिल  रहा  है  ।  इस  खू  न-पसीने
 की  फसल से  उन्हें  कोई  फायदा  नहीं  होता  है  ।

 दूसरी  तरफ  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  मिट्टी  का
 कीटनाशक  उवंरक  जैसे  कृषि  संबंधी  निवेशों  के  मूल्यों  में  तेजी  से  वृद्धि  हुई  अगर  हम
 1980-81,  1981-82,  1982-83,  2-83,  1983-84,  3-84,  1984-85  और  1985-86  की  रिपोर्टों  का  अध्ययंन

 करें  तो  पाएंगे  कि  कृषि  संबंधी  निवेश  के  मूल्यों  में  83  से  151  प्रतिशत  तक  की  वृद्धि  हुई  दूसरी
 ओर  1980-81  से  1985-86  की  इसी  अवधि  के  दौरान  कृषि  उत्पानों  के  मूल्यों  में  औसतन  27  से

 38  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  इसका  अर्थ  यह  हुआ  कि  कृषकों  को  औसतन  56  प्रतिशत  नुकसान  हो  रहा

 क्या  आपने  यह  रिपोर्ट  पढ़ी  है  ?  आपने  अपनी  बुकਂ  में  इसका  जिक्र  नहीं  किया  ।

 क्या  आपने  रिजवं  बैंक  की  रिपोर्ट  पढ़ी  यदि  आप  रिजवं  बंक  द्वारा  1980-81  से
 1985-86  5-86  के  दौरान  दिये  गये  आंकड़े  पढ़ें  तो आपको  पता  चलेगा  कि  कृषकों  को  जितना  उपभोक्ताओं

 से  प्राप्त  होता  है  उन्हें  उससे  49  अंक  अधिक  अदा  करना  पड़ता

 अब  मैं  कृषि  मूल्य  आयोग  के  भूतपूर्व  अध्यक्ष  डा०  जी०  एस०  भल्ला  द्वारा  किये  गये  अध्ययन
 पर  आता  यह  रिपोर्ट  कुछ  दिन  पूर्व  विभिन्न  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  हुई  इस  रिपोर्ट  से
 पता  चलता  है  कि  7.5  एकड़  से  कम  भूमि  वाले  किसानों  को  बचत  के  बजाय  घाटा  होता  है  और  7.5
 एकड़  से  25  एकड़  भूमि  रखने  वाले  किसानों  की  तुलना  केन्द्रीय  सरकार  के  चतुर्थ  श्रेणी  किसानों  से  क
 जा  सकती  है  ।

 पंजाब  विश्वविद्यालय  द्वारा  उसके  बाद  किये  गये  अध्ययनों  से  पता  चलता  है  कि  1983-84  में
 एक  सरकारी  क्लक  की  वाधिक  आय  15736  रु०  थी  जबकि  इसकी  तुलना  में  7.5  एकड़  से  अधिक
 भूमि  रखने  वाले  किसान  की  आय  12135  रु०  थी  ।

 यह  है  उनका  स्तर  और  यह  है  आपका  व्यवहार  उनके  प्रति  ।  ऐसा  इसलिए  है  क्योंकि  वह
 ठित  नहीं  वह  अपनी  बात  नहीं  कह  वह  चिल्ला  नहीं  सकते  ।  इसोलिए  आप  उनका  शोषण
 कर  रहे  हैं  ।

 क्या  मंत्री  महोदय  हमें  बताएंगे  कि  वह  ग्रामीण  निर्धनों  के  विकास  के  लिए  वास्तव  में
 दार  हैं  था  नेहीं  ?  मेरे  विचार  से  वह  बिल्कुल  गम्भीर  नहीं

 मैं  इसके  लिए  आपको  दोषी  मानता

 अब  मैं  कच्चे  पटसन  पर  आता  जिससे  आप  भ्रति वर्ष  300  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा
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 कमाते  लगभग  40  लाख  पटसन  उत्पादक  हैं  और  ढाई  लाख  लोग  पटसन  कारखानों  में  काम  कर  रहे
 क्या  आप  मुझे  उनकी  दशा  के  बारे  में  बता  सकते  हैं  ?  पश्चिम  बंगाल  में  1986  के  चुनावों

 से  ठीक  प्रधान  मंत्री  ने  150  करोड़  रुपये  का  पटसन  आधुनिकीकरण  कोष  और  पटरान  उत्पादकों
 के  उच्च  तकनीक  वाली  पटसन  मशीनों  का  आयात  शुल्क  हटाने  और  प्नन  की  वस्तुओं
 के  अनिवाय  इस्तेमाल  के  लिए  100  करोड़  रुपये  के  कोष  के  सृजन  का  आश्वासन  दिया  थ

 आओ  अब  हम  दूसरे  वायदे  अर्थात  पटसन  उत्पादकों  के  लाभ  के  लिए  100  करोड़  रुपये  के
 पटसन  कोष  पर  नजर  डालें  |  ढाई  वर्ष  के  पश्चात  इसका  क्या  परिणाम  निकला  ?  100  करोड  र  पये  के
 उस  कोष  में  से  अभी  तक  8  करोड़  रुपये  खर्च  किये  गये  हैं  ओर  उस  8  करोड़  रुपये  में  से  6  करोड  रुपये
 भारतीय  पटसन  निगम  और  दो  करोड़  रुपये  कृषि  विभाग  की  ओर  से  खर्च  किये  गये  यह  एक  त्रासदी
 है  ।  यह  आपका  वायदा  एक  चुनावी  हथकण्ड  के  अतिरिक्त  कुछ  नहीं  क्या  भारतीय
 पटसन  निगम  के  यह  197  यूनिट  और  305  सहकारी  यूनिट  कच्चे  पटसन  की  खरीद  के  लिए  पर्याप्त
 हैं  ?  यह  केवल  पश्चिम  बंगाल  की  ही  बात  नहीं  है  बल्कि  मेघालय  ओर  त्रिपुरा की  भी
 यही  स्थिति  क्या  उनके  लिए  कच्चे  पटसन  की  70-80  लाख  गांठें  खरीदना  सम्भव  है  ?  यह  असंभव

 तो  भी  आप  कुछ  नहीं  कर  रहे  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  अन्तगंत  जब  आप  ह
 चीज  का  वायदा  कर  रहे  आपने  कच्चे  पटसन  का  सांविधिक  मूल्य  वापस  ले  लिया  समर्थन  मूल्य
 भी  बहुत  कम  यह  पटसन  उद्योग  के  लिए  न  कि  पटसन  उत्पादकों  के  र  होदय
 यह  रवैया  बिल्कुल  अलग  है  और  यह  कृषक  विरोधी  तथा  कृषि  श्रमिक  विरोधी

 श्री  राम  भगत  पासवान  :  उपाध्यक्ष  किसान  और  मजदूर  भारत  की  आत्मा
 हैं  ।  राष्ट्रपिता  महात्मा  गांघी  ने  आजादी  के  आन्दोलन  के  साथ-साथ  किसान  ओर  मजदूर  को  न्याय

 इसके  लिए  भी  आन्दोलन  किया  था  और  कांग्रेस  की  यह  नीति  रही  है  कि  किसान  और  मजदूर
 को  जहां  तक  हो  हर  तरह  की  सुविधा  दो  उनकी  हालत  की  सुधारा  जाय  और  इस  नीति
 के  अनुसार  कांग्रेस  मजदूरों  और  किसानों  को  बहुत  तरीके  से  योजना  बनाकर  उनकी  हालत  को  सुधारने

 प्रयास  करती  रही
 ;

 जहां  तक  पानी  का  सवाल  यह  सब  देकर  किसानों  की  हर  समय
 सहायता  करती  रही  है  लेकिन  जहां  तक  बिहार  का  प्रश्न  सरकार  द्वारा  किसानों  को  फैसिलिटी
 देते  हुए  बाढ़  प्राकृतिक  प्रकोप  की  वजह  से  सारी  फैसिलिटी  समाप्त  हो  जाती  है  ।  हर  साल  बिहार  में
 बाढ़  हजारों  एकड़  जमीन  को  नष्ट  कर  देती  है  ।  फल  यह  होता  है  कि  सारे  किसान  जमीन  छोड़-छोड़  कर
 शहरों  की  ओर  भागते  जा  रहे  हैं  क्योंकि  वह  जो  परिश्रम  करता  बाढ़  उसको  समाप्त  कर  देती

 अनावृष्टि  और  अतिवृष्टि  इसकी  चपेट  बिहार  का  किसान  पड़ा  हुआ  उत्तर  प्रदेश  का  किसान
 भी  इसी  चपेट  में  पड़ा  हुआ  है  ।  सरकार  ने  करोड़ों  रुपये  की  योजनाएं  बनाईं  लेकिन  जो  योजनाएं  बनीं
 उससे  पहले  कम  कष्ट  योजनाएं  बनने  के  बाद  कष्ट  अधिक  बढ़  गया  है  क्योंकि  बाढ़  आती  है  तो  पानी
 की  निकासी  नहीं  होती  जहां  तहां  बांध  बने  इन्होंने  विवेक  से काम  नहीं  लिया  इसलिए  किसानों
 को  हालत  और  दयनीय  हो  गई  वहां  की  दो-तीन  परमानेंट  समस्याएं  हैं  उन  समस्याओं  के  निवारण  के
 लिए

 तीन-चा  र  योजनाएं  कृषि  मंत्री  आप  बिहार  गये  होंगे  तो  लोगों  ने  आपसे  कहा  होगा  ।
 वहां  तीन  नदियां  कोसी  नदी  के  फ्लड  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  जो  नेपाल  का  वर्षा  बाराज  क्षेत्र
 है  वहां  पर  डेम  कमला  बनाल  की  बाढ़  रोकने  के  लिए  शीशापानी  नेपाल  में  पड़ता  वहां  भी
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 डेम  बनाया  इसके  बाद  बागमती  है  उसका  ननृथर  स्थान  इन  तीनों  स्थामों पर  आप  डैम  बना

 देते  हैं  तो  निश्चित  रूप  से  बाढ़  नहीं  नियंत्रित  रूप  से  किसान  पानी  बिहार  की  भूमि
 हिन्दुस्तान  की  सब  भूमियों  से  उवंरा  भूमि  है  इसलिए  किसानों  की  हालत  तब  तक  नहीं  सुधरेगी  जब  तक
 भाप  फ्लड  कन्ट्रोल  के  लिए  इन  तीनों  योजनाओं  को  पूरा  नहीं  करते  ।

 इसके  बाद  कमला  बनाइ  का  बांध  वह  आधे  रास्ते  में  जाकर  छोड़  दिया  गया  फल  यह

 हुआ  है  कि  जब  बाढ़  का  पानी  आता  है  तो  जहां  उसको  छोड़  दिया  गया  है  उस  वक्त  सारे  उत्तर  बिहार
 को  गह  जलमग्न  कर  देता  आपके  इंजीनियरों  न ेकम  से  कम  30  सौ  करोड़  रुपया  खर्च  कर  दिया

 होगा  लेकिन  उससे  कोई  फायदा  नहीं  हुआ  इस  योजना  का  पैसा  जो  गया  है  तो  इंजीनियरों  और
 अधिकारियों  के  पेट  में  गया  किसामों  को  इससे  कोई  फायदा  नहीं  हुआ  है  इसलिए  आप  इस  योजना
 को  कड़ाई  से  पूरा  कीजिए  ताकि  किसानों  को  लाभ  मिल  सके  अन्यथा  बहां  के  किसानों  ने  दिल्ली  आकर

 झुग्गी-झोपड़ियों  में  आकर  रहना  शुरू  कर  दिया

 जहां  तक  मजदूरों  का  प्रश्न  मजदूरों  की  हालत  में  अभी  कोई  सुधार  नहीं  हो  पाया  आज
 भी  उनका  एक्सप्लायटेशन  हो  रहा  है  ।  चाहे  बंधुआ  मजदूर  हो  या  कृषि  मजदूर  बिहार  में  मजदूरों  की
 जो  हालत  है'*  अभी  भी  उसका  घर  वंसा  ही  सूरज  और  चन्द्रमा  की  रोशनी  ओर  बरसात  का  पानी
 उसके  घर  में  आ  रहा  12--16  घंटे  काम  करने  के  बाद  भी  भाज  वह  अल्पाहार  यहां  दिल्ली

 में  104  डिग्री  बुखार  में  भी  मजदूर  सड़कों  पर  सोया  रहता  है  और  सड़कों  पर  काम  कर  रहा  होता
 पत्थर  तोड़  रहा  होता  ऐसे  लोगों  के  लिए  आपने  क्या  व्यवस्था  की  है  ?  गांधी  जी  ने  इसके

 लिए  भी  आन्दोलन  किया  मेरा  आपसे  आग्रह  है  कि  उस  मजदूर  के  लिए  कम  से  कम  आवास  की
 व्यवस्था  होनी  चाहिए  जो  कि  खेत  में  काम  करते  सड़कों  पर  काम  करते  हैं  और  मकान  बनाने  का
 काम  करते  आज  उनका  एक्सप्लायटेशन  हं।ता  आप  इसकी  जांच  करवः  सकते  आप  कम
 से  कम  उसके  लिये  मकान  की  व्यवस्था  उसके  भी  बच्चे  हैं  ओर  उनकी  भी  अभिलाषाएं  हैं  कि
 अपने  बच्चों  को  पढ़ा-लिखाक र  आगे  आज  उनके  बच्चे  इंजीनियरिंग  पढ़  रहे  हैं  लेकिन

 झोंपड़ी  में  रह  रहे  उनके  बारे  में  भी आपको  विचार  करना  है  ।

 न्यूनतम  मजदूरी  के  चलते  आज  बिहार  में  कितने  ही  लोग  मारे  जा  रहे  लैंड  सीलिग
 के  सम्बन्ध  में  केयर  भूषण  जी  ने  ठीक  ही  कहा  है  कि  आज  जमींदार  कौन  है  ?  जमींदार

 ये  बड़े-बड़े  जमीदार  जमीन  तो  जोत  हीं  हैं  लेकिन
 जमीन  पर  कब्जा  किये  हुये  आज  यहां  पर  चार  हजार  एकड़  जमीन  पर  कब्जा  करके  अमरीका  में
 बसे  हुए  मैं  आग्रह  करना  चाहता  हूं  कि  मजदूरों  को  न्यूनतम  मजदूरी  मिलनी  चाहिए
 ओर  उनके  ऊपर  से  किसी  तरह  का  लिटीगेशन  हो  तो  ८सको  हटाया  साथ  ही  उनके  लिए
 आवास  अं  २  उनके  बच्चों  के  लिए  शिक्षा-दीक्षा  का  प्रबन्ध  किया  जाये  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको
 धन्यवाद  द्वेते  हुए  समाप्त  करता  हूं  ।  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  5.30  बजे  उत्तर  देंगे  ।  अब  डा०  दत्ता  सामन्त  ।

 बऊन-घषऊ

 -  ठा०  बता  समस्त  दक्षिण  :  हम  कृषि  अमिकों की  दयनीय  स्थिति  के-बारे  में

 जानते  वे  पिछड़े  द्नों  से  सम्बन्धित  वे  इस  देश  के  अशिक्षित ओर  शोधित  लोब  मैं
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 नहीं  जानता  कि  इस  सरकार  को  पिछले  40  वर्षों  के  दौरान  उनकी  दशा  सुधारने  से  किसने  रोका  था  ।
 पिछले  चार  वर्षों  से  मैं  इस  सदन  में  लगातार  बोल  रहा  हूं  और  पूछ  रहा  हूं  कि  क्या  आपको  उनके  साथ

 तमिलनाडु  जाकर  निर्धंनों  और  उबके  परिवारों  से  बातचीत  करना  ही  इस  देश  में  गरीबी
 दूर  करने  का  तरीका  नहीं  पिछले  40  वर्षों  में  उन्हें  कया  मिला  है  ?  तीन  आयोग  नियुक्त  किए  गए
 किन्तु  उनकी  रिपोर्ट  कार्यान्वित  नहीं  की  चौथा  आयोग  बैठा  हुआ  है  ।  2  वर्ष  बाद  फिर  कुछ  आ

 समिति  की  रिपोर्टों  मे ंकहा  गया  है  कि  अधिकांश  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  श्रमिकों  को  न्यूनतम
 दूरी  नहीं  दी  यह  इस  सदन  के  संसद  सदस्यों  की  रिपोर्ट  कहती  न्यूनतम  मजदूरी  के  बारे
 में  आवश्यक  कार्यवाही  करने  से  आपको  किसने  रोका  था  ?  मैं  कहता  हूं  कि

 इस्टुस  रकार
 को  निर्धनों  से

 कुछ  लेना-देना  नहीं  यदि  कृषि  श्रमिकों  को  निर्धारित  न्यूनतम  वेतन  दिया  जाए  तो  इस  देश  में  50
 प्रतिशत  गरीबी  दूर  हो  आपके  पास  इतना  बड़ा  सरकारी  तंत्र  किस  लिए  ये  तहसीलदार
 किस  लिए  यह  श्रम  आयुक्त  किस  लिए  यह  निरीक्षक  तथा  अन्वे(ोग  किस  लिए  हैं  उन्हें  इन
 कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्यों  नहीं  कहते  ?  आप  यह  काम  यूनियनों  पर  मत  यह
 यूनियनें  ग्राम  स्तर  पर  कार्य  नहीं  कर  आपने  लम्बं  समय  के  पश्चात  यह  निर्णय  लिया  है  कि
 मजूरी  को  रुपये  होनी  यह  बिल्कुल  अपर्याप्त  इससे  20  रुपयेक्र  दीजिए  तथा  प्रत्येक
 तीन  वर्ष  बाद  महंगाई  भत्ते  के  साथ  जोड़  विगत  चार  वर्षों  के  दौरान  मूल्यों  में  60  प्रतिशत
 की  वृद्धि  हुई  जब  उपकरणों  और  यंत्रों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  होती  है  तो  इसका  प्रभाव  गरीब  आदमी
 पर  पड़ता  है  क्योंकि  ये  उसके  लिए  आवश्यक  वस्तुएं  ये  बड़े  सामान्य  नियम  हैं  परग्तु
 सरकार  की  इन्हें  लागू  करने  वी  कोई  इच्छा  नहीं  ह ैऔर  इसलिए  कृषि  श्रमिकों  को  पूरे  वर्ष  कार्य  नहीं
 मिलता  आप  इसके  बारे  में  गारण्टी  अकाल  की  स्थिति  में  ये  श्रमिक  एक  क्षेत्र  से  दूसरे  क्षेत्र
 को  चले  जाते  हैं  तथा  उन  क्षेत्रों  में  कष्ट  उठाते  हैं  ।

 बहुत  सी  ऐसी  बातें  हैं  जिन  पर  मैं  चर्चा  कर  सकता  परन्तु  समय  बिल्कुल  नहीं  सरकार
 की  भी  कोई  इच्छा  नहीं  है  ।  मैं  श्रमिक  समिति  में  हूं  परन्तु  मैं  समिति  के  अन्य  लोगों  के साथ  जाना  और
 इस  प्रकार  अतिरिक्त  खर्चा  करना  पसन्द  नहीं  करता  हूं  क्योंकि  सरकार  कोई  ध्यान  नहीं  देगी  ।  कृषि
 मजदूरों  के  संबंध  में

 दी  गई  इन  रिपोर्टों
 के

 बाद  भी  विगत  दो  वर्षों  के  दौरान  उन्होंने  उनके  बारे  में  कुछ नहीं  किया  पिछले  सप्ताह  बंधुआ  मजदूरों  तथा  न्यूनतम  मजदूरी  का  अध्ययन  करने  के  लिए  कुछ
 आयोगों  की  नियुक्ति  की  गई  इस  प्रकार  इस  सभा  के  आम  जनता  तथा  बंधुओं  मजदरों  को
 गुमराह  किया  जा  रहा  है  क्योंकि  वे  इन  रिपोर्टों  का  अध्ययन  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  कृषि  मजदूरों  की  यह
 दयनीय  स्थिति  है  ।  मैं  इसका  कड़ा  विरोध  करता  हूं  ।  यदि  आप  कुछ  नहीं  करना  चाहते  हैं  तो  इन
 मामलों  की  सभा  में  चर्चा  मत  कीजिए  ।

 आप  इस  सभा  में  क्रषि  मजदूरों  तथा  किसानों  मजदूरों  की  चर्चा  करते  रहते  हैं  परन्त
 आप  उनके  लिए  कुछ  नहीं  करना  चाहते  हैं  ।

 हरियाणा  में  आपने  किसानों  को  260  करोड़  रुपये  को  रियायतें  देने  के  बारे  में  कड़  था  आपने
 इसे  राजनेतिक  मामला  बना  दिया  और  इसमें  हार  गये  ।  महाराष्ट्र  में  श्री  शरद  पवार  ने  किसानों  को
 200  करोड़  रुपये  की  रियायतें  दी  हैं  परन्तु  इसका  औसत  400  रुपये  प्रति  किसान  गड़ता
 राजनैतिक  घोषणा  है  ।  इस  देश  के  टाटा-बिरला  जैसे  बड़े  औद्योगिक  घरानों  ने  बैंकों  तथा  सरकारी
 निगम  बोडर्डों  को  धोखे  दिये  उन्होंने  उन्हें  4000  करोड़  रुपये  का  धोखा  दि  या  आपने  उनके  लिए ऊँ क्या  किया  ?  वे  धन  हड़प  रहे  रुग्ण  उद्योगों  की  संख्कीँ  व  रही  बम्बई  में  कपड़ा  मिल  मालिकों
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 ते  बैंकों  के 700  करोड़  रुपये  हड़प  हैं  परन्तु  40  वर्षों के  बाद  आप  महाराष्ट्र के  किसानों  को  200

 करोड़  -  रुपये  दे  रहे  इससे  आपका  इरादा  स्पष्ट  होता  है  कि  आप  उत्रकी  किस  प्रकार  सहायता
 कर  रहे  हैं  ।

 छ  ह

 1  आप  निर्यात  में  बिरला  तथा  दूसरे  बड़े  घरानों  को  रियायत  दे  रहे  कण्डा  उद्योगों
 के  लिए  आप  आय  कर  की  अनुमति  नहीं  दे  रहे  निर्यात  में  आप  उन्हें  10  प्रतिशत  की  राजश्नहायता

 ।  दे  रहे  उन्हें  बहुत  सी  निर्यात  संबंधी  रिय।यततें  इस  सरकार  की  अथंव्यवस्था  उन

 ॥  लोगो ंकेः
 चिए  कार्य  कर  रही-है  जो  काला  धन  पैदा  कर  रहे  हैं  और  आप  किसानों  तथा  कृषि  मजदूरों

 ।  के  कल्याण  की  केबल  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।
 ।

 मक्सिकों  तथा  अफ्रीका  जिन  देशों  में  पेप्सी  कोला  गया  वहां  इसके  बारे  में  गलत
 इस  सभा  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  इसका  अध्ययन  करे  ।  यदि  आप  इसका  करेंगे  तो

 आप  इसके  बारे  में  जान  जाएंगे  ।  ज्ञाभकारी  मूल्यों  के  अभाव  में  किसानों  पर  बरा  प्रभाव  पड़  रहा
 हें  Tal  ही  कुछ  मिल  सकता  परन्तु  यदि-आप  इसकी  तुलना  ५  अर्थव्यवस्था

 ।  से  करें  और  अगर  कल  कीमतें  बढ़  जाती  हैं  तो  ये  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  स्थिति  का  फायदा  उठाएंगी  ।  .
 i  किसलिए

 ?  आलू  की  जिप्स  या  फलों  के  रस  के  लिए  ?  आप  बंगलौर  को  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  क्यों
 नहीं  कर  रहे  हैं  ?  यह  सरकार  दशशंक  मात्र  बनना  चाहती

 ब्रगत  चार  व्रैषों  से  श्री  राजीव  गांधी  सता  में  आपने  कम्पनियों  को  20  0
 रोड  से  अष्लिक  रुपये  दिये  हैं  क्योंकि  आप  उन्हें  इस  देश  में  बने  रहने  की  अनमति  दे  रहे  हैं  ।

 गेहूं  के  मूल्यों  के  लिए  आप  1.  3  रुपये  दे  रहे  विगत  चार  वर्षों  में  उनमें  20  पैसे  की  वृद्धि
 हुई  विगत  चार  वर्षों  में  गेहूं  क ेसरकार  के  वसूली  मूल्य  में  20  4s  की  वृद्धि  हुई  है  ।

 उवंरक  का  कृषि  क्या  है  ?  इसमें  50  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  इसे  रोकने  के  लिए
 आपके  पास  कोईतंत्र  नहीं  आपका  भारतीय  खाद्यान्न  निगम  प्रिवहन  त्था:गोदाम  शृल्क  1.03
 रुपये  ले  रहा  यह  क्या  है  ?  उन्हें  70  प्रतिशत  देना  पड़ेगा  |  खाद्य  संबंधी  ः  राजसहायता  1000:
 करोड़  रुपये

 है
 ।  इस  देश  का  शासन;कौन  कर  रहा  है  ?  जब  यहां  1.83  रुपये  कौ-घोषणा.की  मई

 मैं  बम्बई  गया  और  इसके  बारे  में  पता  वहां  यह  4.50  रुपये  था  ।  यह  इस  देश  का  भाग्य
 इस  देश  के  बड़े  व्यापारियों  तथा--पंजीपतियों  के  बीच  आपके  समर्थक  लाभ  रहे  इसलिए
 मैं  सरकार  से  अपील  करता  हूं  कि  सम्पूर्ण  रणनीति  तथा  गतिविधियों  में  णरश्वितंन  किया
 बुनियादी  आर्थिक  परिव्तंन  यदि  आप  नहीं  करते  हैं  सभा  में  चर्चा  करने  का  कोई  लाभ
 नहीं  हैं  ।

 पने  मेरे  साथ  अन्याय  किया  मुझे  पांच  मिनट  से  अधिक  का  समय  नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 मुझे  अन्य  बातें  बतानी  मैं  किसी  अन्य  अवसर  पर  अपने  विज्ञार  व्यक्त  करूंगा  ।

 सहोवय  :  अपनी  बातें  कहने  के  लिए  आपको  बहत  अवसर

 ]

 :  भी  खलिक  :
 :

 -  उपाध्यक्ष  मुझे  अफसोस  --

 .,
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 होता  जब  इस  सदन  के  अन्दर  बहुत  उच्च  कोटि  के  विद्वान  विषय  से  दूर  जाकर  बोलते  हैं'**
 )  *  *

 का  विषय  बहुत  सिम्पल  लेकिन  बहत  सारे  साथियों  ने  उन  किसानों  से  वोट
 बटो  रने  के  लिये  भाषण  दिये  विषय  बड़ा  सीधा  श्री  महेन्द्र  सिह  टिक्रत  ने

 यहां  दिल्ली  में  रली
 की  ।  किसानों  की  मांगें  क्या  खेत  मजदूरों  की  मांगे  क्या  हैं  और  उनकी  कितनी  मदद  करनी

 चाहिये  ***
 आज  का  जो  यह  विषय  है  इस  विषय  फ्र  ब्रोलने  के  लिये  हमें  यह  देखना  है  कि  किसानों  की  क्या  मांगें
 थीं  और  क्या  हम  उनकी  मांगों  को  उचित  संमझते  हैं  ?  इस  बारे  में  हमें  सोचना  है  ।

 उनकी  दो  मांगें  ऐसी  हैं  जिनका  केन्द्र  से  संबंध  कम  है  और  राज्य  सरकारों  से  ज्यादा  मिसाल
 के  तौर  पर  मैं  कहूंगा  कि बिजलो  की  कीमत  सारे  हिन्दुस्तान  में  एक  जेसी  हो  ।  यह  स्टेट  सब्जेक्ट  यह
 मांग  इसलिये  रख  दी  गई  कि  जो  उनका  शोषण  स्टेट्स  में  किया  जाता  है  उसके  लिये  वे  स्टेट  गवनंमेंट  के
 खिलाफ  एजीटेशन  न  इसके  लिए  भी  उन्हें  केन्द्र  सरकार  की  तरफ  कर  दिया  उनकी  दूसरी
 मांग  गन्ने  की  कीमत  के  बारे  में  यह  सब्जेक्ट  भी  स्टेट  का  उनकी  तीन  मांगें  ऐसी  थीं--एक  तो
 उनकी  उपज  की  लाभप्रद  कीमत  दूसरे  वे  यह  चाहते  थे  कि  जो  वे  हर  चीज  पैदा  करते  हैं  उसका
 बीमा  हो  ।  उस  बीमे  के  लिये  विलेज  को  इकाई  मान  लिया  जाये  ।  इस  विषय  पर  मैं  कहना  चाहंगा  कि
 जितनी  सीरियसनेस  इस  विषय  पर  होनी  चाहिये  थी  उतनी  नहीं  उसके  लिए  हमारी  बदकिस्मती

 है  कि  हमने  यहां  तीन  दिन  बोफोर्स  पर  बहस  करने  में  लगा  दिये  और  जब  वह  बहस  हो  रही  थी  तो
 सदन  खचाबच  भरा  हुआ  था  लेकित  आज  जब  किसानों  की  बात  हो  रही  है  तो  तीन  भाई  विरोध  में
 बंठे  हैं

 और  भला  हो  कांग्रेस  का  कि  उन्नकें  काफी  सदस्य  यहाँ  बैठे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  हम
 किसान  की  बात  यहां  करके  उसकी  क्रेवल  दी  हासिल  करना  चाहते  हैं  वास्तव  में  जो  उसके  साथ
 शोषण  होता  उससे  हमें  कुछ  लेना  नहीं  है  ।

 मैं  कहना  चाहता  हें  कि  इस  देश  में  80  फीसदी  आबादी  किसानों  की  है  और  इस  पालियामेंट  के
 अन्दर  भी  80  फोसदी  नुमांइदे  किसानों  के  हैं  । लेकिन  आप  देख  लें  कितने  कितने  परसेंन्ट  लेक्चर
 उनकी  मांगों  के  लिये  दिये  जाते  मैं  इस  पर  अधिक  नहीं  कहूंगा  लेकिन  एक  बात॑  जो  हमारे  प्रांत  के

 एक  माननीय  सदस्य  ने  कहो  कि  एग्रीकल्चर  को  इंडस्ट्री  घोषित  कर  दिया  मुझे  इस  पर  आपत्ति
 आज  इंडस्ट्रियलिस्ट्स  अपने  फाम॑  हाउसिज  बना  रहे  हैं  जिससे  कि  वे  अपनी  ब्लेके  मनी  की  छिपा

 इससे  किसानों  का  भला  नहीं  होगा  |  वे  भोले  आदमी  यह  बात  कहकर  उनको  ग्रुमंराह  किया

 जाता  है  ।  इसलिये  मैं  कहता  हं  कि  इसको  इंडस्ट्री  घोषित  न  करके  किसान  के  लिये  क्रेडिट  की  मिनिमम

 ओर  मेक्सिंमम  लिमिट  फिक्स  कर-दी  अगर  किसी  के  पास  पांच  एकड़  जमीन  है  ती  उसकी  25

 हजार  रुपये  जिसके  पास  दस  :  ड़  है  उसको  50  हजार  रुपये  की  लिमिट  फिक्स  कर-दी  जाभे  जि  ससे

 कि  वह  इतना  कर्जा  ले  सके  और  जब  चाहे  ले  सके  "  4

 आज  किसान  के  साथ  जो  शोषण  होता  है  अगर  सही  माग्रनों  में  उसको  दूर  कर  दिया  जाये  तो

 उसको  बहत  लाभ  मिल  मोटेਂ  तौर  १र  तो  उसको  उसकी  उपज  की  लाभप्रद  कीमत

 मिलती  ।  उसके  अलावा  कृषि  के  काम  में  बिचोलिए  बहुत  हैं  ।  अंगर  उनको  हटा  दिया  जाये  तो  किसान

 बहुत  खुशहाल  हो  सकता  इन  बिचोलियों  को  खत्म  करःदेने  से  किसान  की  बहुत  तरक्की हो

 _  सकती

 इसके  साथज्टी  मेरा  कहना  यह  भी  है  कि  किसान  को  जो  उसकी  उप्रज  की  सही  की  मत  नहीं  मिलती

 बह  इसलिए भी  नहीं  मिलती  कि  खेती  के  काम  में  धहाईट  कालर्ड  लोग  बैठे  हुए  इंस्पेक्टर  सब-दूंस्पेक्टर
 इंस्पेक्टरों  की  जमात  और  व्हाइ  गग  बंठे ६.  अनुसंधान  केंद्रों

 रा
 के

 ह
 Bil
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 है  4४ |  ब्र्ब  ।



 नियम  193  के  अधीन  चर्चा  17  1988

 की  संख्या  इतनी  बढ़  गई  है  और  उनके  अन्दर  इन  लोगों  की  संख्या  काफी  बढ़  गई  है  और  इसका  तमाम
 बोझ  किसानों  पर  पड़ता  किसानों  के  जरिये  मजदूर  पर  पड़ता  है।इस  कारण  मैं  कहना  चाहता  हूं
 कि  व्हाइट  कालर  रोगों  को  किसानों  पर  बोझ  न  बनाया  इसको  दूर  किया  इससे  किसान  का
 लाभ  होगा  ।  इसके  साथ  ही  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हं  कि  लोन  सिस्टम  को  सिपल  किया  जिससे
 किसान  का  शोषण  न  हो  ।  हमें  किसान  की  समस्याओं  को  ज्यादा  डीटेल  में  देखना  चाहिये  और  उसकी
 समस्याओं  को  अगर  हल  कर  दिया  जायेगा  तो  उसको  मिलने  वाली  सुविधाओं  को  अगर  सिंपल  कर  दिया
 जाएगा  तो  उसको  नुकसान  से  बचाया  जा  सकता  है  और  उसको  जो  कीमत  आज  मिल  २ही  है  उससे  भी
 वह  संतुष्ट  हो  सकता

 आज  हम।रे  लिए  खुशकिस्मती  की  बात  है  क  चौधरी  भजन  लाल  जी  के  पास  विभाग  है  और
 उनकी  टीम  में  यादव  जी  और  शास्त्री  जी  हैं  जो  किसान  की  तकलीफ  सिर्फ  किताबों  के  जरिये  नहीं
 ्॒मझते  बल्कि  जो  ब्यक्तिगत  तौर  पर  किसान  की  तकलीफों  को  जानते  जो  किसानों  के  घर  में  पंदा

 हुये  आज  किसान  उम्मीद  करता  है  कि  उसके  साथ  नाइंसाफी  नहीं  ज्यादा  से  ज्यादा[इन्साफ
 किसान  को  मिलना  चाहिये  ।

 न  शब्दों  के  साथ  मैं  आपका  शुक्रिया  अदा  करता  हूं  ।

 ]

 श्री  महाबोर  प्रसाद  यारव  :  मैंने  सबके  भाषण  सुने  सभी  वक्ताओं  ने  किसानों
 को  भरपूर  सहायता  देने  के  लिए  कहा  है  ।  लेकिन  एक  बात  जो  मुझे  इस  समाज  में  दिखाई  देती  है  वह  यह

 है  कि  यह  अपने  आप  में  संगठित  ट्कड़ों  में  बंटी  हुई  नहीं  यह  प्रूरी  तरह  से  एक  संरचना
 नि:संदेह  भारत  की  80  प्रतिशत  जनसंख्या  गांवों  में  रहती  वे  किसान  सारे  वर्ग  तथा  ग्रुप  आत्म
 निर्भर  नहीं  हैं  ।  बल्कि  मैं  सोचता  हूं  व ेअलग-अलग  अथवा  सामूहिक  रूप  से  आपस  में  एक  दूसरे  पर  आश्रित

 यह  सत्य  है  कि  किसानों  की  यथा-संभव  अधिक  सहायता  की  जानी  वे  पिछड़े  हये

 वे  लोग  सूखे  बाढ़  आदि  के  कारण  असहाय  हैं  ।  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  ।  लेकिन  समाज  के
 किस  वर्ग  को  आप  सहायता  दिये  जाने  वालों  की  सूची  में  से  निकाल  सकते  हैं  ?  लाखों  लोग  तकनीकी
 अथवा  सामान्य  शिक्षा  प्राप्त  करते  हैं  तथा  सड़कों  पर  बेकार  घूमते  फिरते  उन्हें  रोजगार  नहीं  मिलता

 क्या  यहां  कोई  संसद  सदस्य  ऐसा  है  जो  अपना  वेतन  छोड़ने  को  तैयार  हो  प्रति  व्यक्ति  राष्ट्रीय
 ओसत  क्या  हैं  ?  जो  सबको  मिलनी  चाहिये  ?  मेरा  विचार  है  कोई  भी  शिक्षित  युवक  अथवा
 आई०ए०एस०  अथवा  आई०  पी०  एस०  सभाज  का  कोई  भी  वर्ग  अपना  वेतन  किसी  के  साथ  बांटने  के
 लिए  तैयार  नहीं  होगा  ।  मूर्ख  लोग  खाना  खिलाते  हैं  और  चतुर  लोग  खाते  सीधा-सा  प्रश्न  है  कि
 हमारे  जैसे  लोग  संगठित  क्षेत्र  बड़ा  भाग  ले  लेते  हैं  तथा  वे  80  प्रतिशत  किसान  निम्न  स्तर  जीवन  यापन
 कर  रहे  हैं  ।  उन  लोगों  का  जीवन  स्तर  वसा  नहीं  है  जेसाकि  होना  चाहिये  ।

 एक  बात  मुझे  कहनी  है  ।  हमारे  लोग  रूस  व  चीन  की  बात  करते  मैं  रूस  के  आंकड़े  दे  रहा
 रूस  सरकार  सिर्फ  भोजन  के  लिए  1.98  हजार  करोड़  की  आथिक  सहायता  देती  क्या  भारत

 सरकार  इतनी  आंथिक  सहायता  दे  सकती  यह  बात  मैं  4  नवम्बर  के  आफ  इंडियाਂ  के
 सम्पादकीय  से  उद्धृत  रहा  हूं  :  वर्ष  में  सोवियत  संघ  के  बजट  में  36  बीलियन  रूबल  का
 घाटा है  जो  कि  करीब  80,000  करोड्ट  रुपये  के  बराबर  सोवियत  संघ  के  बजट  पर  कुल
 2,34,000  करोड़  के  बराबर  का  आ्थिक  सहायताओं  का  भार  सिफ्र  भोजन  संबंधी  आथिक
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 यता  करीब  1,94,000  करोड़  रुपये  की  क्या  भारत  इसे  वहन  कर  सकता  है  ?  किसानों क॑
 सहायता  की  जानी  चाहिये  लेकिन  हमें  सारे  देश  की  एक  समान  रूप  से  सहायता  करनी है  न  कि  अलग
 अलग  खण्डों  की  ।  संगठित  क्षेत्रों  को  अधिक  भाग  मिलता  अब  किसान  वर्ग  के  लिए  क्या  किय
 जाना  चाहिये  ?

 मेरे  मन  में  दो  सुझाव  चीन  में  मुद्रा  स्फीति  की  दर  20  प्रतिशत  है  तथा  भारत  #
 मुद्रा  स्फोति  की  दर  10  प्रतिशत  तक  पहुंच  गई  अतः  भारत  का  बजट  इस  प्रकार  से  तैयार  किय
 जाना  चाहिये  कि  सभी  वर्गों  के  लोगों  को  उनकी  राष्ट्रीय  औसत  के  अनुसार  भाग  मिलना  चाहिए
 प्रधान

 मं  त्री  जी  को  किसानों  को  ही  नहीं  देखना  है  उन्हें  सारे  देश  को  देखना  हम  जानते

 देश
 के  बहुत  से  युवक  बेरोजगार  हैं  ।  इरूको  भी  ध्यान  में  रखना  हर  व्यक्ति  का  ध्यान  रखना

 है

 हर
 क्षेत्र  का  ध्यान  रखना  है  ।

 भारतीय  अथंव्यवस्था  पर  भारतीय  संदर्भ  के  अनुसार  विचार  करना  भारतीय  अर्थंव्यवस्थ
 क्री  वास्तविकता  की  जटिलताओं  को  इस  प्रकार  से  देखना  है  कि  सरकार  सब  वर्ग  के  लोगों  की  कि

 नाइयों  व  जटिलताएं  दूर  कर  सके  ।

 एक  तथ्य  मैं  अवश्य  कहूंगा  कि  विपक्ष  हमेशा  राई  का  पहाड़  बना  देता  यहां

 “4

 साम्यवादी  सदस्य  बेठे  हैं  ।  उन्होंने  पश्चिम  बंगाल  में  केन्द्र  के बराबर  वेतनमान  नहीं  दिए  हैं  लेकिन
 साम्यवादी  सदस्य  बिहार  से  आएं  तथा  नारे  लग।ए  कि  अराजप्रत्रित  कमंचारियों  को  केन्द्र  के

 बेतनमान  दिए  जाने  ।  मैं  सिफं  यह  सुझांव  देता  हूं  कि  किसानों  उनका  हक  मिलना  चाहि
 तथा  सारे  देश  के  बजट  को  इस  प्रकार  से  तैयार  किया  जाना  चाहिए  कि  सभी  वर्गों  के  लोगों  को
 वाजिब  हक  मिल  सके  ।

 --०

 ]  |
 श्री  वढ्धि  धगद्र  जन  :  उपाध्यक्ष  सबसे  पहले  मैं  किसानों  और  वेंज्ञानिकों

 को  कृषि  उत्पादन  में  असाधारण  सफलता  के  लिए  बधँाई  देना  चाहता  हूं  क्योंकि  उनके  कारण  ही  हमारा

 देश  अनाज  के  मामले  में  आत्म-निरभंर  हुआ  ।  समय  कम  होने  के  कारण  उनकी  मुख्य  समस्याओं  की  ओर

 ही  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहूंगा  ।  फसल  बीमा  योजना  के  बारे  में  हमारे  कषि  मंत्री  जी  ने  जवाब
 दिया  यह  योजना  पटवारी  सकल  के  आधार  पर  आप  बना  रहे  इस  फसल  बीमा  योजना  से  हमारे
 जिले  को  भी  जहाँ  कई  साल  से  अकाल  पड़ा  है  लाभ  इसलिए  यह  लाभकारी  योजना  है  और

 इसकी  जल्दी  प्रस्तुत  करके  इसका  कार्यान्वयन  किया  जाये  ।  हमारे  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  में  सेंट्रल  ऐरिड  जोन

 इंस्टीट्यूट  30  वर्षों  से  कार्य  कर  रहा  है  और  उसने  बहुत  कम  उपलब्धि  प्राप्त  की  हमारे  किसानों

 को  बहुत  कम  लाभ  उससे  प्राप्त  हुआ  है  |  करोड़ों  रुपये  उस  पर  खचं  किये  हैं  ओर  किये  जा  रहे  मैं

 बार-बार  कहता  हूं  जब  आपने  इस  प्रकार  का  संस्थान  कायम  किया  है  तो  इसका  लाभ  रेगिस्तानी  क्षेत्रों

 के  लिए  मिलना  चाहिए  जो  कि  नहीं  मिल  रहा  है  ।  हम  कह  रहे  हैं  कि  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  स्थापित  करें

 उससे  अगर  लाभ  मिल  सकता  है  तो  वह  जंसलमेर  में  किये  जायें  ।  रेगिरतानी  क्षेत्रों  के  लिए
 जो  हमारी  समस्या  है  वह  यह  है  कि  जो  लघु  और  सीम्तन््त  कृषक  की  परिभाषा  है  वह  वहां  ठीक  से

 ग्राग  नहीं  होता  है  ।  जो  वहां  छोटे  और  सीमांत  किसान  हैं  उनको  इससे  पूरा  लाभ  नहीं  मिल  रहा

 है  ।  सिंचित  क्षेत्रों  में  पूरे  देश  के  लिए  यह  परिभाषा  एक  समान  जबकि  हमारे  यहां  सिचित  क्षेत्र  में

 250  फीट  गहरा  करके  कुएं  से  पानी  निकलता  है  और  सिंचाई  होती  जबकि  अन्य  सिंचित  क्षेत्रों में
 नहरों  से  सिचाई  होती  माजिनल  फारमर  में  जीरो  से  लेकर  0.75  हेक्टेयर  और  स्माल  फारमर  के

 लिए  0.75  से  लेकर  डेढ़  हेक्टेयर  यह  सारे  देश  में  समान  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  के  लिए  हमें-इसको  सही
 क्र
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 तौर  पर  देखना  होगा तभी  वहां  के  किसानो ंको  इसका  लाभ  हो  सकता  असिचित  क्षेत्रों  के लिए
 आपने  10  हेक्टेयर  की  परिभाषा  की  है  इसका  अर्थ  होता है  साढ़े  बासठ  बीघा  स्माल  फारमर  के

 लिए***

 कृषि  मंत्री  मजन  :  10  हेक्टेयर  में  120  बीघा  हुई***

 श्री  बढ्धि  चन्द्र  जेन  :  10  एकड़  में  साढ़े  बासठ  बीघा  होती  है  । उनको  75  बीघा  अलाट  किया
 जाता  है  और  75  बीघा  अलाटमेंट  करने  पर  काफी  बड़ा  फारमर  हो  जाता  है  ।  हमारे  यहां  यह  स्थिति  है
 कि  पांच  वर्षों  से अकाल  पड़  रहा  है  और  उत्पादन  न  के  बराबर  है  '  हमारे  यहां  सीलिंग  420  एकड़
 मुकररं  की  गई  और  वह  एक  स्टेण्डड  एकड़  के  उत्पादन  के  हिसाब  से  की  तो  यह  वंज्ञानिक  तरीके
 से  की  गई  उसको  दृष्टिकोण  में  रखते  हुए  स्माल  और  माजिनल  फारमर  की  परिभाषा  ठीक  की
 जिससे  हम  इसका  लाभ  उठा  सर्क  |  लेकिन  हमारे  किसान  कई-कई  साल  तक  अकाल  से  प्रभावित  रहते
 हैं  इसलिए  उनको  सुविधाएं  दी  गई  हैं  उनमें  एक  यह  है  कि  उन  में  से  कम्पाउण्ड  इंटरेस्ट  चार्ज  नहीं  कि

 कर्ज  लिया  गया  है  वह  डबल  नहीं  लिया  जायेगा  ।  हमारे  यहां  लगातार  दो-तीन  साल  तक
 अकाल  पड़ता  है  इसको  देखते  हुए  इनको  कर्ज  के  बारे  में  भी  छूट  देनी  चाहिए  कि  ऐसे  एरिया  में  जहां
 फसल  ठीक  पैदा  नहीं  होती  है  उनके  लिए  कुछ  विशेष  कार्य  किया  जाये-*  उसके  लिए  कर्ज  माफ  किए
 जा  सकते  हैं  या  क्या  कंसेशंध  दिये  जा  सकते  उसे  देखने  की  आवश्यकता  आज  डिफरेन्शियल  रेट

 आफ  इंटरेस्ट  4  परसेंट  की  दर  से  लगता  है  और  उससे  गरीब  आदमियों  को  काफी  लाभ  मिलता
 परन्तु  मेरा  अनुभव  है  कि  इस  डिफरंन्शियल  रेट  ऑफ  इंटर॑स्ट  से  सिर्फ  एक  प्रतिशत  लोगों  को  ही  लाभ
 मिलता  है  |  यदि  इस  4  प्रतिशत  दर  वाले  डिफर॑न्शियल  रेट  ऑफ  इंटरेस्ट  का  लाभ  स्माल  फामंस  और
 माजिनल  फामंस  को  भी  मिलने  लग  यदि  उसकी  सीमा  को  बुछ  बढ़ा  दिया  जाये  तो  मेरे  विचार
 से  किसानों  को  और  ज्यादा  लाभ  मिल  सकेगा  जिससे  खेती  की  पैदावार  बढ़ायी  जा  सकती  है  ।

 जहां  तक  लैंड  रिफास्सं  का  सम्बन्ध  हमारा  प्लानिंग  कमीशन  बराबर  इस  पर  जोर  देता
 आया  है  परन्तु  लेंड  रिफास्स  का  क्रियान्वयन  ठीक  ढंग  से  न  होने  के कारण  हमें  इसका  उतना  लाभ  नहीं
 मिल  रहा  जितनी  मिलना  चाहिए  था  ।  बेनामी  ट्रांजेक्शंस  हुए  हैं  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  हमें  लैंड  रिफाम्सं
 को  नये  सिरे  से  लागू  करने  के  सम्बन्ध  में  गम्भीरता  से  सोचना  चाहिए  ।  जब  तक  एक्ट  में  आ  मलचल
 परिवतंन  नहीं  किए  हमें  इस  एक्ट  का  लाभ  नहीं  ऐसी  मेरी  धारणा

 आज  सबसे  महत्वपूर्ण  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  यदि  हम  सच्चे  मायनों  में  रेगिस्तानी  क्षेत्र
 का  विकास  करना  चाहते  हैं  किसानों  को मजबूत  करना  चाहते  हैं  तो उसके  लिए  जरूरी  है  कि  इन्दिरा  गांधी

 नहर  को  जल्दी  से  जल्दी  तैयार  कर  दिया  जाये  और  उसका  पानी  हमारे  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  में  पहुंचे  ।
 इससे  हमारा  कृषि  उत्पादन  काफो  बढ़  सकता  है  ।  जब  हमारे  देश  के  रेग्िस्तानी  क्षेत्र  में  भी  खेती
 लहलहाने  लगेगी  तो  उससे  न  केवल  राजस्थान  का  बल्कि  पूरे  देश  का  तेजी  से  विकास  उन्नति  होगी
 और  हम  हर  मामले  में  आत्मनिर्भर  हूं  पंजाब  और  हरियाणा  की  बराबरी  कर  पायेंगे  और

 देश  की  तरक्की  में  महत्वपूर्ण  योगदान  कर  सकेंगे  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  g!
 ”

 ज्लौषरो  खुशोंद  प्रहमद  :  जनाब  डिप्टी  स्पीकर  आज  सदन  में  किसानों '
 की  समस्याओं  पर  सुबह  से  चर्चा  हो  रही  है  ओर  इस  विषय  पर  दोनों  साइड  के  माननीय  सदस्यों

 कांग्रेस  बेंच  ओर  अपोजीशन  सभी  ने  अपने-अपने  ख्यालात  जाहिर  किए  हैं  ।  दोनों  ओर  से  एक  ही
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 बात  पर  जोर  दिया  गया  है  कि  जहां  हम  किसानों  को  उनके  उपयोग  में  आने  वाली  जरूर  चीजें
 जैसे  उच्लब्ध  कराएं  वहीं  जब  वे  अपनी  पैदावार  लेकर  बाजार  में  आएं  तो  उन्हें

 उचित  मूल्य  मिलना  चाहिये  ।  जब  तक  किसानों  को  उनके  उत्पाद  का  उचित  मूल्य
 नहीं  वाजिब  दाम  नहीं  मिलेगा  तो  तमाम  चीजें  बेकार  हो  आज  हिन्दुस्तान  के
 किस्तान  के  साथ  क्या  बात  रही  उसे  हर  व्यक्ति  जानता  जब  उसकी  फसल  तैयार  होती  है  तो

 कार  की  ओर  से  उसकी  प्राइस  मुकररं  कर  दी  जाती  कीमत  तय  कर  दी  जाती  है  ।  पिछले  साल
 गेहूं  का  समर्थन  मूल्य  173  रुपये  क्विटल  था  इस  साल  उसे  बढ़ाकर  183  रुपये  क्विटल  कर  दिया
 इसका  मतलब  यह  हुआ  कि  जब  भी  वह  अपनी  गेहूं  की  फसल  लेकर  मार्केट  में  आयेगा  तो  उसे  अधिक
 से  अधिक  1४3  रुपये  के  हिसाब  से  दाम  मिलेगा  ।  यदि  आप  उसकी  आज  की  हालत  देखें  तो  किसान  के
 पास  खाने  के  लिये  एक  द्यना  भी  नहीं  उसका  माल  या  तो  सरकार  के  भ्रोदामों  में  आ  जाता  है  या

 ब्लेकमार्क  टियसं  के  पास  चला  जाता  मैं  दावे  से कह  सकता  हूं  कि आप  आज  बाजार  से
 रुपये  क्विटल  तो  क्या  250  रुपये  क्विटल  की  दर  पर  भी  गेहूं  नहीं  ला  सकते  |  अब  यह  जो  बीच  का
 फायदा  होता  है  उसे  बिचोलिए  खा  जाते  किप्तान  को  उसका  कोई  नहीं  मिलता  ।  इसके  लिए
 कोन  जिम्मेदार  क्या  सरकार  ने  कभी  ध्यान  दिया  फिर  किसानों  की  ओर  से  मांग  उठती  है  और
 टिकत  जैसे  लोग  यहां  आकर  बंठ  जाते  वँसे  उस  बेचारे  की  यूनियन  कया  यदि  किसान  अपनी  कोई

 यूनियन  बना  लें  तो  सारे  हिन्दुस्तान  के  किसानों  का  फायदा  हो  सकता  टिकेत  ने  तो  एक  दो  जगह
 किसानों  से  कहा  और  वे  यहो  आ  गये  ।  यदि.सारी  चीजों  को  देखा  जाये  तो  हमारे  देश  में
 मार्कटियर्स  आदि  लोगों  का  सरकार  के  साथ  मिलकर  एक  नेक्सस  बन  गया  है  और  उसका  शिकार  हमारे
 देश  का  किसान  हो  रहा  गरीब  आदभी  इससे  बहुत  कठिनाई  में  आज  स्थिति  यह  है  कि
 कज्यूमर्स  के  पास  चीजें  खरीदने  के  लिये  प॑सा  नहीं  चीजें  खरीदने  .  के  लिए  उसे  कितने  ज्यादा  दाम
 ऐैने  पड़ते  हूँ  और  इस  तरह  आपकी  सारी  पौलिसी  फेल  हो  रही  यदि  आज  किसान  अपने  गन्ने  क

 समर्थत  मूल्य  मांगता  35  रुपये  क्विटल  मांगंता  शुगर  मिलों  में  स्टैटिक्स  तेयार  करने  वाले
 आफिसस  जो  आपको  आंकड़  दे  देते  हैं  आप  उसी  को  आधार  मानकर  समर्थन  मूल्य  तय  कर  देते  हैं  जब

 कि  का  उस  स्टैंटिटिक्स  से  कोई  - मतलब  वह  जानता  भी  नहीं  ।  वह  तो  सीधा  सादा

 आदमी  है  ।  वह  तो  अपनी  पैदावार  को  उसे  बेचेगा  जहां  उसे  दो  रुपये  ज्यादा  जहां  उसकी  मजदूरी
 नकल  आये  ।

 6.00  म०प०

 किन  बड़े-बड़े  शुग़र  मिल्स  के  जितने  भी  ऐसा  हिसाब  बना  देते  हैं  कि
 अगर  35  रुपये  क्विटल  हमने  दे  दिया  तो  शुगर  मिल  का  दिवाला|निकल  जाएगा  ।  लेकिन  ऐसा  नहीं

 हरियाणा  में  35  रुपये  क्विटल  हम  दे  रहे  हैं  और  सारे  शुगर  मिल  आज  भी  प्राफिट  में  हें  । अगर
 एक  जगह  दे  सकते  हैं  तो  जिन  सूबों  में  हरियाणा  से  ज्यादा  यूनिट  है  शुगर  केन  तो  उनमें  क्यों  नहीं
 दिया  जा  सकता  ?

 यह  हमारी  कमजोरी  है'कि  हम  किसान  का  तो  गला  जकड़ते  हैं  लेकिन  इंडस्ट्रियलिस्ट्स  को
 तरफ  नहीं  जाते  ।  किसान  के  लिए  भी  अगर  हम  चलते  सब्सीडी  भी  देते  हेँ  तो  उसके  लिए  एक
 अजब  तरीका  अखत्यार  करते  हैं  ।  कहते  हैं  कि  3  हजार  करोड़  की  हम  फर्टिलाइजसं  को  सब्सीडी
 देते  किसको  देते  हैं  ?  हर  फर्टीलाइज  र  इन्डस्ट्री  में  देलौँहैं  वल्कि  दूसरी  जगह  बैनिफिशयरी  वह  होता
 है  जिसका  डायरेक्ट  ताल्लुक  हो  ।  आप  सन्सीडीः  क्ते  हैं  करटिल  फैक्टरीज  जो  किसी  तरह
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 छुर्शोद  प्रहमद  |

 इन्फलेटेड  अपने  एक्सपेंसेज  बताकर  किसान  के  नाम  पर  3,  4  हजार  करोड़  हर  साल  हज्म  कर  जाते
 सरकार  उसको  दोबारा  देखे  और  यह  संब्सीडी  डायरेक्ट  किसान  को  दे  । और  अगर  फटिलाइजर

 फैक्टरीज  को  देना  है  तो  अपनी  एफिशियेंसी  के  हिसाब  से  वह  रास्ता  फर्टिलाइजर  पंदा  करें  और  मुल्क
 में  दें  । इसमें  भी  होता  यह  है  कि  बहुत  सी  फंक्टरीज  सब-टैंडर्ड  फटिलाइजर  दे  देती  हैं  और  ट्रेडर्स  तो

 प्रा  सब-स्टैंडड  दे  देते  सीड  कार्पोरेशन  की  हालत  यह  आज  सुबह  यह  मामला  क्वेश्चन  के  रूप  में

 आया  था  कि  यह  बीमारी  हमारे  हिन्दुस्तान  के  सारे  एग्रीकल्चरसं  के  साथ  इस  संक्टर  में  यह

 होता  है  कि  स्पेशलिस्ट  स्पेशलिस्ट  हिन्दुस्तान  का  सबसे  बड़ा  एग्रीकल्चर  स्पेशलिस्ट

 हिन्दुस्तान  का  किसान  स्वयं  है  लेकिन  उसकी  नुमाइन्दगी  कहीं  नहीं  आज  सीड  प्रोडक्शन  पर  इतने
 25  थे  या  “7  उनमें  से  किसी  ने  भी  सीड  प्रोड्यूस  किया  अगर  तजुर्बा  हो  तो  आप

 सारे  साइंटिस्ट्स  एक्सपर्ट  स  रखिये  लेकिन  मंजोरिटी  उसमें  सीड  प्रोड्यूस  करने  वाले  फामंसं  की

 होनी  जिनको  पता  है  कि  कब  और  क्या  चीज  कंसे  दी  जाती  उनके  साथ  हेराफेरी  होती
 उनके  सैम्पल  बदल  दिए  जाते  वह  सीड  ग्रोअर्सं  क  साथ  होता  इन  तमाम  चीजों  को  देखते  हुए
 गवनंमैंट  ने  क्या  किसान  को  भी  कोई  राहत  दी  है  ?  उसका  कोई  वाया-मीडिया  ऐसा  निकाला  जाता  है
 सारी  चीजें  गलत  हो  जाती  हैं  ।

 किसानों  ने  अपनी  मांगें  यहां  रखी  हैं)तो  उनके  साथ  यहां  भी  सही  तरीका  नहों  किया  गया  ।

 छोटी-छोटी  यूनिट्स  आती  उनके  सामने  सरकार  झुक  जाती  टिकत  साहब  यहां  इण्डिया
 गेट  के  मैदान  पर  कब्जा  किया  बहुत  थोड़ी  सी  जगह  अपना  प्रचार  उस  जगह  को  छोड़कर
 आपको  लाल  किले  जाना  लेकिन  जिस  दिन  टिकत  साहब  लाल  किले  पर  जा  टिके  तो  उस
 दिन  देखिए  कि  आप  कहां  पहुंचते  हैं  ?  इस  लिए  किसानों  की  ताकत  को  रिकग्नीशन  करते  हुए  उनके
 साथ  कया  हो  रहा  क्या  गड़बड़  हो  रही  उसको  दूर  करके  कन््ज्यूगर  को  सही  कीमत  पर  प्राइस
 दीजिए  ।

 अभी  हमारे  साथी  ने  बताया  कि  रशिया  में  फूड  सब्सीडी  कितनी  दी  जाती  आप  फड
 सब्सीडी  को  अगर  गरीब  कन्ज्यूमर  को  आपने  कोई  इन्ट्रेंस्ट  देना  लेकिन  किसान  के  लिए  जब
 तक  आप  रैमुनरेटिव  प्राइस  नहीं  उसका  हर  तरह  से  एक्सप्लायटेशन  किया  जाता  लेकिन  उसका
 कुछ  नहीं  होता  ।  अबंन  डेवलपमैंट  में  सड़कों  और  बिजली  पानी  पर  कितना  खर्च  किया  जाता  है  लेकिन
 गांव  में  किसान  को  इग्नोर  किया  जाता  उसका  लिविंग  स्टेंडड  गिरता  जाता  वह  मजबूर  हो
 गया  इन  चीजों  को  एवायड  करने  के  लिए  वी  हैव  टू  डू  समर्थिग  ड्रास्टिकली  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  6  बज  चुके  हैं  ।  मेरे  पास  अभी  8-9  वक्ताओं  की  सूची  क्या  हम
 इस  वाद-विवाद  को  कल  जारी  रखें  ?

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  मुझे  बोलना  मैं  सिफं  पांच  मिनट  लूंगा  ।  हम  कल  जारी
 रखेंगे  ।

 कृषि  सस्त्रो
 मनन

 :  काफी  मैम्बर  बोल  लिये
 अब  तो  रिपीटीशन  हो  होगा  *
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 नियम  193  के

 |

 चर्चा |
 26  1910  wo  -----

 मुझे  इसका  जवाब  देने  के  लिए  कम-से-कम  एक  घंटे  का  समय  इसलिये  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि
 जो  बोलने  वाले  स्पीकर  अगर  वह  बोलना  चाहें  तो  आधे  घंटे  का  समय  बढ़ा  सकते  अगर  आज

 नहीं  बोलना  तो  जैसा  आप  चाहें

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  हम  आधा  घंटा  समय  बढ़ा  सकते  हैं  ?

 भ्री  उत्तम  राठौड़  :  हम  इसे  कल  सुबह  जारी  रखें  तो  बेहतर  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कल  हमने  गैर-सरकारी  विधेयकों  पर  भी  चर्चा  करनी  कोई  बात

 हम  इसे  कल  जारी

 सभा  कल  11  बजे  म०पु०  पर  पुनः  समवेत  होने  तक  के  लिये  स्थगित  होती  है  ।

 6.04  म०ग्प०

 तत्पश्चात्  लोक  समा  18  1984/27  1910
 के  ग्यारह  बजे  म०  पूृ०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 सुश्क  :  विन्ध्यवासिनी  00%  द्वारा  मुद्रित
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